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अनूप बरनवाल

बनाम.

भारत का संघ

(रिरट याचि$का (सिसविवल) क्र० 2015 का 104) 

 02 मा$,, 2023                                       

[के. एम. जोसेफ, अजय रस्तोगी, अविनरुद्ध बोस, 
ऋवि7केश रॉय और सी. टी. रविवकुमार, जे. जे.]

$ुनाव कानून: भारत का संविवधान – अनुच्छेद 324(2), 32 और

142 – मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त – पद्धचित - $ुनाव

आयोग की स्वतंत्रता – भारत संघ द्वारा $ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के

लिलए अपनाये जाने वाली प्रथा की संवधैाविनक वैधता – अभिभविनधा,रिरत अनुच्छेद

324(2) के अनुसार शून्यता का कारण उस कानून की अनुपस्थिस्थचित ह ैसिजसे संसद

द्वारा अचिधविनयविमत विकये जाने पर विव$ार विकया जाना था – यह न्यायालय मौलिलक

मूल्यों और मौलिलक अचिधकारों पर विनयवुिक्तयों को काय,पालिलका के हाथों में छोड़ने के

विवनाशकारी प्रभाव से चिं$चितत है – न्यायालय के लिलए मानदडं विनधा,रिरत करने का

समय आ गया है – न्यायालय के लिलए हस्तके्षप करने की अविनवाय,  आवश्यकता –

शून्यता इस आधार पर मौजूद है विक अन्य विनयवुिक्तयों के विवपरीत, यह हमेशा से ही

इरादा था विक केवल काय,पालिलका द्वारा विनयवुिक्त एक क्षभिणक या अस्थायी व्यवस्था

होगी और इसे संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रचितस्थाविपत विकया जाएगा जो

काय,पालिलका की विवशे7 शविक्त को छीन लेगा – यह विनष्क7,  स्पष्ट और अपरिरहाय, है

और सात दशकों के बाद भी कानून की अनुपस्थिस्थचित शून्यता के लिलए इवंिगत करती

है  - जहाँ तक मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के पदों पर विनयवुिक्त का

सवाल है, यह भारत के राष्ट्रपचित द्वारा भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विवपक्ष के

नेता और यविद ऐसा कोई नेता नहीं है, तो लोकसभा में विवपक्ष में सबसे बड़ी पाटb
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के नेता, सिजसके पास सबसे अचिधक संख्याबल है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश

से विमलकर बनी एक सविमचित द्वारा दी गई सलाह के आधार पर विकया जाएगा - यह

मानदडं तब तक लागू रहेगा, जब तक ससंद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता

$ुनाव कानून-भारत का संविवधान- अनुच्छेद 324 (5)-$ुनाव आयकु्त का

सरंक्षण-क्या $ुनाव आयकु्त उसी सरुक्षा का हकदार है,  जो मुख्य $ुनाव आयकु्त

को दी गई है – अभिभविनधा,रिरत  (के.  एम.  जोसेफ,  जे.  के अनुसार) (अपने लिलए,

अविनरुद्ध बोस, ऋवि7केश रॉय और सी. टी. रविवकुमार, जेजे.): अनुच्छेद 324 (5)

का दसूरा परतंुक केवल इस सरंक्षण को अचिधविनयविमत करता है विक $ुनाव आयकु्त

या के्षत्रीय आयकु्त को मखु्य $ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश के अलावा पद से नहीं

हटाया जाएगा-इस बारे में अन्यथा समानता है, जो विवभिभन्न मामलों में मुख्य $ुनाव

आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के बी$ मौजूद है-यह तक,  विक $ुनाव आयकु्त को वही

सरंक्षण विदया जाना $ाविहए जो मुख्य $ुनाव आयकु्त को विदया जाता है,  अनुच्छेद

324 (5) के स्पष्ट अवलोकन से असमथ,नीय प्रतीत होता है- उक्त प्रावधान के

संदभ,  में, 'बशतf  आगे' शब्द को $ुनाव आयकु्त को अचितरिरक्त सरुक्षा के रूप में नहीं

माना जा सकता है-यह विव$ार करना संवैधाविनक क्षमता में काय,  करने वाली संसद

के लिलए  है विक  क्या  $ुनाव आयकु्तों  को  सुरक्षा  प्रदान करना  उचि$त  होगा ताविक

स्वतंत्रता की रक्षा को और सुविनचिiत विकया जा सके। विवभिभन्न रिरपोटk में सिसफारिरश

की गई है विक $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के लिलए मुख्य $ुनाव

आयकु्त को हटाने के लिlलाफ उपलब्ध सुरक्षा अन्य $ुनाव आयकु्तों को उपलब्ध

कराई जानी $ाविहए-स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए $ुनाव आयोग के

काया,लय की तटस्थता और स्वतंत्रता बनाए रlने के महत्व को ध्यान में रlते

हुए, जो हमारे संविवधान में विनविहत लोकतंत्र को बनाए रlने के लिलए एक अविनवाय,

शत,  है, $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त को ब$ाना और काय,पालिलक हस्तके्षप से अछूता

रहना अविनवाय,  हो जाता है-यह समय की आवश्यकता है और सलाह दी जाती है
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विक अनुच्छेद  324 (5)  के पहले प्रावधान के अंतग,त मुख्य $ुनाव आयकु्त को

उपलब्ध सुरक्षा का विवस्तार अन्य $ुनाव आयकु्तों को तब तक विकया जाए जब तक

विक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है-$ुनाव आयकु्तों की सेवा की

शतk को विनयवुिक्त के बाद उनके अविहत के लिलये बदलाव नहीं विकया जायेगा- $ुनाव

आयोग ($ुनाव आयकु्तों की सेवा की शतf और व्यवसाय का सं$ालन ) अचिधविनयम

1991 । 

$ुनाव कानूनः विनवा,$न आयोग के लिलए स्वतंत्र स्थायी सचि$वालय-

भारत की संचि$त विनचिध पर व्यय भारत-अभिभविनधा,रिरत  (के.  एम.  जोसेफ,  जे.  के

अनुसार) (स्वयं, अविनरुद्ध बोस, ऋवि7केश रॉय और सी. टी. रविवकुमार के लिलये):

यह नीचित का मामला है  -  भारत के $ुनाव आयोग को काय,पालिलका द्वारा सभी

प्रकार के अधीनता और हस्तके्षप से अलग रहने का कविpन और असहनीय काय,

करना है-काय,पालिलका  अन्यथा एक स्वतंत्र विनकाय  को  भूlा रlकर या अपने

कुशल और स्वतंत्र कामकाज के लिलए आवश्यक विवत्तीय साधनों और संसाधनों में

कटौती कर अपने घुटनों पर ला सकती है-l$,  के संबंध में विववरणों को स्पष्ट

करने की आवश्यकता से कोई अनजान नहीं हो सकता है, जो विक नीचित का विव7य

ह-ैएक स्थायी सचि$वालय प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है और यह भी

आवश्यक है विक व्यय भारत के संचि$त विनचिध पर लगाया जाए- यह भारत सघं पर

है  विक  आवश्यक  परिरवत,न  लाने  पर  गंभीरता  से  विव$ार  विकया  जाये-भारत

संघ/संसद आवश्यक परिरवत,न लाने पर विव$ार कर सकती है ताविक भारत का

$ुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र हो जाए।

भारत का संविवधान-अनुच्छेद  326-लोक प्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम,

1951 -धारा  62-मतदान  का  अचिधकार-अचिधकार  की  प्रकृचित-$ाहे  वैधाविनक

अचिधकार हो या संवैधाविनक अचिधकार-अभिभविनधा,रिरत  (के.  एम.  जोसेफ,  जे.  के

अनुसार) (स्वयं, अविनरुद्ध बोस, ऋवि7केश रॉय और सी. टी. रविवकुमार, जे. जे. के

लिलये):   मतदान  करने  का  अचिधकार  नागरिरक  अचिधकार  नहीं  है-मतदान  का
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अचिधकार  अविनवाय,  रूप से विकसी  व्यविक्त को मतदाता सू$ी में शाविमल  करने से

विमलता है-अनुच्छेद 326 के अनुसार, जहां नागरिरक अpारह व7k से कम नहीं है

और उसके पास अयोग्यता नहीं है, वह मतदाता सू$ी में प्रवेश करने का हकदार हो

जाता है-जैसा विक अनुच्छेद 326 में इवंिगत विकया गया है, वास्तव में, ऐसे व्यविक्त

को एक अचिधकार है, सिजसे संवधैाविनक अचिधकार कहा जा सकता है, जो प्रचितबंध के

अधीन सही हो सकता है-अभिभविनधा,रिरत (अजय रस्तोगी, जे.)-अनुच्छेद 326 के

आधार पर, मतदान का अचिधकार नागरिरकों को विदया गया एक संवैधाविनक अचिधकार

बन गया-उक्त अचिधकार को लोक प्रचितविनचिधत्व  (ROP)  अचिधविनयम, 1951 द्वारा

प्रभावी विकया गया था- मतदान का अचिधकार केवल एक वैधाविनक अचिधकार नहीं

ह-ैमतदान का अचिधकार नागरिरक की पसंद की अभिभव्यविक्त है,  जो अनुच्छेद  19

(1)  (क)  के  अंतग,त  एक  मौलिलक  अचिधकार  है-मतदान  का  अचिधकार  केवल

अनुच्छेद 326  तक ही सीविमत नहीं है,  बस्थिल्क अनुच्छेद  15, 17, 19, 21  के

माध्यम से प्रवाविहत होता है – प्रत्यक्ष $ुनाव में मतदान का अचिधकार एक मौलिलक

अचिधकार ह,ै  जो अनुच्छेद  326  में विनधा,रिरत सीमाओं के अधीन है-मतदान का

अचिधकार केवल एक संवैधाविनक अचिधकार नहीं है, बस्थिल्क संविवधान के भाग III का

एक घटक ह।ै  

$ुनाव कानूनः भारत का संविवधान-अनुच्छेद 14-कानून का विनयम -

$ुनाव आयोग  की  भूविमका-अभिभविनधा,रिरत   (के.  एम.  जोसेफ,  जे.  के अनुसार)

(स्वयं, अविनरुद्ध बोस, ऋवि7केश रॉय और सी. टी. रविवकुमार, जे. जे. के लिलये):

कानून का विनयम शासन के लोकतांवित्रक स्वरूप का आधार है-एक $ुनाव आयोग

जो क्रीडा के विनयमों की भांचित स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव सुविनचिiत नहीं करता है,

कानून के विनयम  की  नींव के टूटने की  गारटंी देता है-  $ुनाव कराने में  $ुनाव

आयोग द्वारा कोई भी काय,वाही अथवा $ूक, जो राजनीचितक दलों के साथ असमान

तरीके से और अनुचि$त या मनमाने तरीके से व्यवहार करता है, वह अनुच्छेद 14

के जनादेश के लिलए अभिभशाप होगा, और इसलिलए, इसके उल्लंघन का कारण बनेगा।
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भारत  का  संविवधान-अनुच्छेद  142-विवधायी  कविमयों  को  भरने  के

लिलए विदशाविनदfश विनधा,रिरत करने की न्यायालय  की शविक्त-अभिभविनधा,रिरत  (अजय

रस्तोगी, जे. के अनुसार):उच्चतम न्यायालय  के पास "पूण,  न्याय" हेतु विनदfश जारी

करने  के  लिलए  अनुच्छेद  142  के  अंतग,त  पूण,  शविक्त  ह-ै  न्यायालय  ने  एक

न्यायशास्त्र बनाया है, जहां उसने विवधायी अंतराल को भरने के लिलए अनुच्छेद 142

के अंतग,त अपनी शविक्त का प्रयोग विकया है-उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर

विवधायी अंतराल को भरने के लिलए विदशाविनदfश विनधा,रिरत विकए हैं- न्याय दृष्टांतों की

श्रृंlला आचिधकारिरक रूप से उच्चतम न्यायालय की "कानून के शासन" को संरचिक्षत

करने और बढ़ावा देने के लिलए हस्तके्षप करने की प्रचितबद्धता को तब तक प्रदर्शिशत

करती है, जब तक विक विवधाचियका कदम नहीं उpाती ह।ै   

आंभिशक रूप से रिरट याचि$काओ ंको स्वीकार करते हुए, न्यायालय  ने

अभिभविनधा,रिरत विकयाः 

के. एम. जोसेफ, जे. (स्वयं, अविनरुद्ध बोस, ऋवि7केश रॉय और सी.

टी. रविवकुमार, जे.जे.) के अनुसारः

1. 1. संविवधान सभा की बहसों के उपयोग के संबंध में, कानून स्थिस्थर

नहीं  रहा ह।ै विकसी  भी  स्थिस्थचित  में,  $ाहे  जो भी  विववाद  हो,  विकसी  प्रावधान  के

अभिभप्राय को समझने के लिलए इसके उपयोग के संबंध में संविवधान के तहत विकसी

प्रावधान के इचितहास और उसके अचिधविनयमन से पहले और उसके साथ आने वाले

विवभिभन्न $रणों को समझने के लिलए इसके उपयोग में कोई विन7ेध शाविमल नहीं हो

सकता ह।ै [पैरा 28][51-ई-एफ]

2.  संविवधान सभा के सभी सदस्यों का स्पष्ट  विव$ार  था विक $ुनाव एक स्वतंत्र

आयोग द्वारा अभिभविनधा,रिरत  विकया जाना $ाविहए। यह भी उतना ही स्पष्ट है विक

संविवधान सभा सविहत सविमचितयों के सदस्य $ाहते थे विक $ुनाव आयोग में विनयवुिक्त

काय,पालिलका द्वारा नहीं की जाए। संके्षप में, ससं्थापकों  ने स्पष्ट रूप से जो विव$ार

और इरादा विकया था,  वह यह था विक ससंद कदम उpाएगी और मानदडं प्रदान
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करगेी, जो मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों जैसे विवभिशष्ट महत्वपूण,  पद पर

विनयवुिक्त को विनयंवित्रत करगेी। इसलिलए, संस्थापकों  ने, 'संसद द्वारा बनाए जाने वाले

विकसी भी कानून के अधीन ' शब्द को इसलिलये डाला था विक संसद कानून बनाएगी।

यद्यविप  न्यायालय यह अभिभविनधा,रिरत करने के लिलए इस सीमा तक नहीं जाएगा विक

संसद एक बाध्यकारी कत,व्य के अधीन थी, सिजसे यह न्यायालय कानून बनाने के

लिलये परमादेश द्वारा लागू कर सकता है, यह न्यायालय जो विनष्क7,  विनकाल रहा ह,ै

वह यह है विक संविवधान सभा का स्पष्ट रूप से इरादा था विक संसद को संविवधान के

अनुच्छेद 324 (2) के अथ,  के भीतर एक कानून बनाना $ाविहए।  [पैरा 32 और

33] [55-ए, डी, ई-एफ; जी-ए$]

3. यह स्पष्ट है विक संस्थापकों का इरादा था विक देश में $ुनाव एक स्वतंत्र विनकाय

के पय,वेक्षण,  विनदfशन और विनयंत्रण में होने $ाविहए। यह विनकाय भारत का $ुनाव

आयोग  ह।ै  अनुच्छेद  324  के  अंतग,त,  मुख्य  $ुनाव  आयकु्त  एक  अपरिरवत,नीय

विवशे7ता या व्यविक्त ह।ै एक आयोग में केवल मुख्य $ुनाव आयकु्त हो सकते हैं।

ससं्थापकों द्वारा एक बहु-सदस्य आयोग पर भी विव$ार विकया गया था । हालांविक

$ुनाव आयकु्त का पद आवश्यकता पर आधारिरत होना था। लगभग $ार दशकों तक

कोई $ुनाव आयकु्त नहीं था। जैसा विक देlा गया ह ैविक पहले दो $ुनाव आयकु्तों की

विनयवुिक्त की गई थी। मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त के

संबंध में,  संविवधान में विकसी भी मानदडं का प्रावधान नहीं ह।ै  यह कोई योग्यता

विनधा,रिरत नहीं करता ह।ै यह मुख्य $ुनाव आयकु्त या $ुनाव आयकु्त के रूप में

विनयवुिक्त के मामले में विकसी भी अयोग्यता को विनधा,रिरत नहीं करता ह।ै [पैरा 60]

[72-जी-ए$; 73-ए-बी]

4. यह विववाविदत नहीं हो सकता विक संयकु्त राज्य अमेरिरका और ऑस्ट्र ेलिलया में प्राप्त

स्थिस्थचित के विवपरीत भारत में शविक्तयों का कोई सख्त सीमांकन या पृथक्करण नहीं ह।ै

शविक्तयों  के  पृथक्करण  के  सिसद्धांत  को,  विनसंदेह,  मोंटेस्क्यू  द्वारा  अपने  काम  "द

स्थिस्परिरट ऑफ लॉज़"  में स्पष्ट रूप से समझाया गया है और सिजस आधार पर यह
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आधारिरत है,  वह एक या दो अंगों में शविक्त के कें द्रीकरण से ब$ने की अविनवाय,

आवश्यकता ह।ै विनःसंदेह, शविक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का पालन समानता के

सिसद्धांत  से  विकया  गया  ह।ै  भारत  में  प्र$लिलत  शविक्तयों  का  पृथक्करण  भारत  के

संविवधान की मूल संर$ना का एक विहस्सा ह।ै एक अंचितम विवश्ले7ण में शविक्तयों के

पृथक्करण का सिसद्धांत एक स्रोत में अचितरिरक्त शविक्त की धारणा से बहने वाले शविक्त के

अत्या$ार को रोकने के लिलए ह।ै इसका मूल्य एक नाजुक लेविकन कुशल और साथ

ही साथ राज्य के अंग अपनी-अपनी शविक्तयों का प्रयोग करते हुए वैध संतुलन

बनाये जाने में विनविहत ह।ै  इसका मतलब है विक कानून में अच्छी तरह से समझी

जाने  वाली  आवश्यक  शविक्तयों  का  राज्य  के  विकसी  भी  अगं  द्वारा  जानबूझकर

अचितक्रमण नहीं विकया जा सकता ह।ै [पैरा 81,82 और 86] [89-डी-ई, एफ-

जी; 92-डी]

5.  न्याचियक समीक्षा को मूल सरं$ना का एक विहस्सा माना गया ह।ै संविवधान के

अनुच्छेद 13 में कानून की न्याचियक समीक्षा का स्पष्ट प्रावधान ह।ै जब न्यायालय

विवधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधाविनक घोवि7त करता ह,ै  यविद वह

उसकी सीमाओं के भीतर है,  तो उस  पर शविक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का

उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। संसद द्वारा बनाए गए कानून को

भी  असंवैधाविनक  घोवि7त  करना  उसकी  शविक्तयों  का  विहस्सा  ह।ै  भारत  में  मूल

सरं$ना के सिसद्धांत के प्रचितपादन के मद्देनजर, शायद अचिधकांश देशों के विवपरीत,

संविवधान में संशोधन को भी न्यायालय द्वारा असंवैधाविनक घोवि7त विकया जा सकता

ह।ै ऐसा करने से न्यायालय पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता विक वह

संविवधान द्वारा विनधा,रिरत सीमाओं का पालन नहीं कर रहा ह।ै [पैरा 85][91-जी-

ए$; 92-ए-बी]

6. वोट देने का अचिधकार नागरिरक अचिधकार नहीं ह।ै वोट डालने के लिलए व्यविक्त को

विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में शाविमल होना $ाविहए। हालांविक, अगर वह शाविमल

भी ह,ै  तो भी अगर $ुनाव के समय,  जब वह वोट डालता है,  तो वह  1950 के
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अचिधविनयम की धारा 16 में विनर्दिदष्ट विकसी भी अयोग्यता से ग्रस्त होता है, तो उसका

वोट देने का अचिधकार समाप्त हो जाएगा। मतदाता सू$ी में विकसी व्यविक्त के शाविमल

होने से वोट देने का अचिधकार अविनवाय,  रूप से प्राप्त होता है,  कानून के अनुसार

वोट देने के अचिधकार से वंचि$त विकया जा सकता ह।ै अनुच्छेद 326 के अचिधदेश को

ध्यान में रlते हुए संसद ने  1950  का अचिधविनयम और  1951  का अचिधविनयम

बनाया ह।ै इसके बाद ही देश में पहले आम $ुनाव हुए। यह स$ हो सकता है विक

1950 के अचिधविनयम और 1951 के अचिधविनयम में समय-समय पर संशोधन विकए

गए हैं। विकसी भी समय, अनुच्छेद 326 को संसद द्वारा बनाए गए कानून या राज्य

विवधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के साथ-साथ रlते हुए,  यविद  कोई व्यविक्त

भारत का नागरिरक है और अpारह व7,  से कम आयु का नहीं है,  और यविद वह

अयोग्यताएं नहीं रlता है, जो अनुच्छेद 326 में प्रदान की गई से अचिधक नहीं हो

सकती हैं, लेविकन सिजनकी सामग्री सक्षम विवधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा

प्रदान की जा सकती है और अpारह व7, से कम आयु का नागरिरक अयोग्यता नहीं

रlता ह,ै तो वह मतदाता सू$ी में दज, होने का हकदार हो जाता ह।ै ऐसा व्यविक्त,

जैसा विक अनुच्छेद 326 में इवंिगत विकया गया है, वास्तव में, एक अचिधकार रlता

ह,ै सिजसे संवैधाविनक अचिधकार कहा जा सकता ह,ै जो प्रचितबंध के अधीन सही हो

सकता ह।ै  1951 के अचिधविनयम की धारा  62 (1)  ऐसे व्यविक्त को वोट देने का

अचिधकार  भी देती ह।ै कोई  भी अन्य  व्याख्या नागरिरकों को  वयस्क मताचिधकार

प्रदान करने के महान उद्देश्य को कम कर देगी। भले ही इसे एक वैधाविनक अचिधकार

माना जाए, सिजसे विकसी भी हालत में अनुच्छेद 326 के अचिधदेश से अलग या

अलग नहीं विकया जा सकता, यह अचिधकार सबसे अचिधक महत्वपूण,  है और स्वतंत्र

और विनष्पक्ष $ुनाव का आधार बनता है, जो बदले में लोगों को अपने प्रचितविनचिधयों

को $ुनने का अचिधकार देता ह।ै [पैरा 95, 122, 125, 135 और 141] [100-

ए; 115-एफ-जी; 116-एफ; 122-बी-ई; 124-बी-सी]
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7. एक पूण,तया स्वतंत्र, ईमानदार, सक्षम और विनष्पक्ष $ुनाव आयोग के महत्व

को कानून के शासन और समानता के महान जनादेश की कसौटी पर परlा जाना

$ाविहए। कानून का शासन लोकतांवित्रक शासन प्रणाली का आधार ह।ै इसका सीधा

सा अथ,  ह ैविक लोग और उनके मामले पूव,-घोवि7त मानदडंों द्वारा सं$ालिलत होते हैं।

यह मतपत्रों की ताकत से सत्ता में आई लोकतांवित्रक सरकार को उनके विवश्वास को

धोlा देने और मनमानी, भाई-भतीजावाद और अंततः विनरकुंशता की सरकार में

बदलने से रोकता ह।ै इन बुराइयों से ब$ने का वादा ही लोगों को लोकतांवित्रक

शासन प्रणाली को अपनाने के लिलए पे्ररिरत करता ह।ै एक $ुनाव आयोग जो lेल के

विनयमों के अनुसार स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव सुविनचिiत नहीं करता है, वह कानून

के  शासन  की  नींव  के  टूटने  की  गारटंी  देता  ह।ै  इसी  प्रकार,  अनुच्छेद  14  में

समानता की गारटंी के विनर्दिववाद पालन के लिलए $ुनाव आयोग में आवश्यक गुण

होने $ाविहए। शविक्तयों के व्यापक दायरे में,  यविद $ुनाव आयोग उन्हें अनुचि$त या

अवैध रूप से प्रयोग करता है, तो वह शविक्त का प्रयोग करने से इनकार कर देता है,

जब ऐसा प्रयोग एक कत,व्य बन जाता है, तो इसका राजनीचितक दलों के भाग्य पर

बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ता  ह।ै  राजनीचितक  दलों  के  साथ  व्यवहार  के  मामले  में

असमानता,  जो  अन्यथा  समान  परिरस्थिस्थचितयों  में  हैं,  विनस्संदेह  अनुच्छेद  14  के

अचिधदेश का उल्लंघन करती  ह।ै मुख्य $ुनाव आयकु्त  सविहत $ुनाव आयकु्तों  को

लगभग असीविमत शविक्तयों से संपन्न विकया जाता है और सिजन्हें मौलिलक अचिधकारों

का पालन करना होता है, उन्हें विवशे7 रूप से काय,पालिलका द्वारा और विवशे7 रूप से

विबना विकसी वस्तुविनष्ठ मानदडं के नहीं $ुना जाना $ाविहए। [पैरा 165] [138-

एफ-ए$; 139-ए-बी, ई]

8. यविद पैनल के गpन से ही कोई विनयचित तय हो जाती है,  तो पूरी प्रविक्रया इस

विनष्क7,  पर पहु$ं जाएगी विक आलिlर में विकसे विनयकु्त विकया जाएगा। इस विवचिध के

बारे में न्यायालय का मानना  है विक इस आधार पर भी विक सरकार को विनयकु्त

व्यविक्त को सिसविवल सेवकों तक सीविमत रlने का अचिधकार है, यह स्पष्ट रूप से उस
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अचिधदेश का उल्लंघन है सिजसके अनुसार $ुनाव आयकु्त या मुख्य $ुनाव आयकु्त के

रूप में विनयकु्त व्यविक्त के पास छह व7,  की अवचिध होनी $ाविहए। $ुनाव आयकु्त या

मुख्य $ुनाव आयकु्त के पद पर विनयकु्त व्यविक्त को यथोचि$त रूप से लंबा काय,काल

देने के पीछे दश,न यह ह ैविक इससे अचिधकारी को काया,लय की जरूरतों के अनुसार

lदु को ढालने और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में सक्षम होने के लिलए पया,प्त

समय विमल सकेगा। एक सुविनचिiत काय,काल विनयकु्त व्यविक्त में विकसी भी सुधार,

परिरवत,न को लागू करने की पे्ररणा और इच्छाशविक्त पैदा करगेा,  साथ ही अपना

सव,शे्रष्ठ प्रदश,न करने की प्रेरणा भी देगा। अल्पकालिलक काय,काल $ुनाव आयकु्त या

मुख्य $ुनाव आयकु्त के उच्च पद के उदात्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिलए समय के

साथ-साथ बहुत जरूरी इच्छा को भी समाप्त कर सकता ह।ै सत्ताधारिरयों को lशु

करने की कोई भी प्रवृलित्त बढे़गी, साथ ही साथ अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त करने की

शविक्त और इच्छा भी कम हो सकती है, यह ध्यान में रlते हुए विक काय,काल छोटा

ह।ै यह स्पष्ट रूप से संसद द्वारा बनाए गए कानून का अंतर्दिनविहत दश,न है, जो छह

साल की अवचिध सुविनचिiत करता ह।ै छह साल की अवचिध $ुनाव आयकु्त और मुख्य

$ुनाव आयकु्त दोनों के लिलए अलग-अलग सुविनचिiत की जाती ह।ै दसूरे शब्दों में,

कानून  का  उद्देश्य  और  उसका  आदेश  विवफल  हो  जाएगा  और  यह  प्रथा

याचि$काकता,ओ ंकी भिशकायत को बल प्रदान करती ह।ै इस न्यायालय को यह स्पष्ट

करना $ाविहए विक विटप्पभिणयों का उद्देश्य विनयकु्त व्यविक्त का व्यविक्तगत मूल्यांकन नहीं

ह,ै सिजसके पास उत्कृष्ट शकै्षभिणक योग्यताएं हैं। लेविकन जैसा विक इस न्यायालय ने

नोट विकया है विक सिसविवल सेवा के सदस्यों के पास जो शकै्षभिणक उत्कृष्टता हो

सकती ह,ै वह स्वतंत्रता और राजनीचितक संबद्धता से पक्षपात से मुविक्त जैसे मूल्यों

का विवकल्प नहीं हो सकती ह।ै संसद ने मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्त के

लिलए अलग-अलग छह साल का काय,काल सुविनचिiत विकया ह।ै यह विनयम है, यह

धारा 4(1) में पाया जाता ह।ै कोई प्रावधान मुख्य प्रावधान की स्थिस्थचित में नहीं आ

सकता। अपवाद विनयम नहीं बन सकता। विफर भी,  विनयवुिक्तयों को इस स्तर तक
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कम कर विदया गया ह।ै यह $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता ह।ै

कानून की नीचित विवफल हो जाती ह।ै [पैरा 195][156-जी-ए$; 157-ए-एफ]

9. अनुच्छेद 324 (2) के मामले में शून्यता उस कानून की अनुपस्थिस्थचित है सिजसे

संसद द्वारा अचिधविनयविमत विकया जाना था। राजनीचितक दल विनस्संदेह कानून के

साथ आगे न आने में एक विवशे7 रुचि$ विदlाते हैं। इसके कारण पता करना मुस्थिश्कल

नहीं हैं। $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सत्ता की lोज,  इसके समेकन और

स्थाचियत्व  के  बी$ एक  महत्वपूण,  संबंध  ह।ै  प्रावधान की  अनूpी  प्रकृचित  में,  यह

न्यायालय चिं$चितत है और विनयवुिक्तयों को केवल काय,कारी के हाथों में छोड़ने से

मौलिलक मूल्यों और मौलिलक अचिधकारों पर विवनाशकारी प्रभाव पड़ता है,  इसलिलए

न्यायालय के लिलए मानदंड विनधा,रिरत करने का समय आ गया ह।ै दसूरे शब्दों में,

शून्यता इस आधार पर विवद्यमान है विक अन्य विनयवुिक्तयों के विवपरीत, यह हमेशा से

ही इरादा था विक विवशे7 रूप से काय,पालिलका द्वारा की जाने वाली विनयवुिक्त एक

अस्थायी या अस्थायी व्यवस्था होगी और इसे संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा

प्रचितस्थाविपत विकया जाएगा,  जो काय,पालिलका की विवशे7 शविक्त को छीन लेगा। यह

विनष्क7,  स्पष्ट और अपरिरहाय,  है और सात दशकों के बाद भी कानून का अभाव

शून्यता की ओर इशारा करता ह।ै [पैरा 220,221 और 227][173-ए$; 174-

ए-बी; 175-डी-ई]ए

10. मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा एक सविमचित

की सलाह पर की जाएगी, सिजसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विवपक्ष के नेता और

विवपक्ष का कोई नेता उपलब्ध न होने की स्थिस्थचित में, लोकसभा में संख्यात्मक शविक्त

के मामले में सबसे बडे़ विवपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शाविमल

होंगे। यह संसद द्वारा बनाए जाने वाले विकसी भी कानून के अधीन होगा। [पैरा 230

और 231][177-ए$; 178-ए-बी]

11.  $ुनाव आयकु्तों और के्षत्रीय आयकु्तों की सेवा और काय,काल की शत̃ ऐसी

होनी $ाविहए थीं जैसा विक विनयम द्वारा प्रदान विकया गया था। हालाँविक, यह संसद
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द्वारा बनाए गए विकसी भी कानून के अधीन था। यह स$ हो सकता है विक अन्यथा

समानता है,  जो अचिधविनयम के तहत विनपटाए गए विवभिभन्न मामलों में मुख्य $ुनाव

आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के बी$ मौजूद ह।ै हालाँविक,  मुख्य $ुनाव आयकु्त के

विबना अनुच्छेद 324 अप्रभावी ह।ै अनुच्छेद 324 (5) को सीधे पढ़ने पर भी, यह

न्यायालय इस बात पर विव$ार करता है विक इस प्राथ,ना के संबंध में विक $ुनाव

आयकु्त को मुख्य $ुनाव आयकु्त के समान संरक्षण विदया जाना $ाविहए, इस बाबत्

तक,  स्वीकार योग्य नहीं है । अनुच्छेद 324 (5) का पहला प्रावधान मुख्य $ुनाव

आयकु्त को भारत के सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विदए जाने वाले संरक्षण

का प्रावधान करके हटाने से ब$ाता ह।ै यह ध्यान रlना और भी महत्वपूण, है विक

पहला प्रावधान विनयवुिक्त के बाद मुख्य $ुनाव आयकु्त की सेवा की शतk में उसके

लिलए अविहतकर परिरवत,न करने पर रोक लगाता ह।ै इसके बाद दसूरा प्रावधान आता

ह।ै दसूरा प्रावधान विवशे7 रूप से विकसी अन्य $ुनाव आयकु्त से संबंचिधत ह।ै 'विकसी

अन्य $ुनाव आयकु्त' शब्द का प्रावधान उसे मुख्य $ुनाव आयकु्त से अलग करने के

लिलए विकया गया ह।ै इसलिलए मुख्य $ुनाव आयकु्त के अलावा अन्य $ुनाव आयकु्तों

के लिलए उनके हटाए जाने के विवरुद्ध स्पष्ट रूप से जो संरक्षण प्रदान विकया गया है,

वह केवल यह है विक यह केवल मुख्य $ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश से ही प्रभावी हो

सकता ह।ै प्रावधान के संदभ,  में  'आगे प्रावधान'  शब्द को $ुनाव आयकु्त के लिलए

अचितरिरक्त संरक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। इसका उद्देश्य केवल एक स्वतंत्र

प्रावधान होना है, सिजसका उद्देश्य विवशे7 रूप से इसमें उसिल्ललिlत व्यविक्तयों की

शे्रभिणयों से विनपटना ह।ै यह न्यायालय यह समझेगा विक इस पर और कुछ कहने की

आवश्यकता नहीं है और इस तक,  को अस्वीकार करता ह।ै हालांविक, इस तथ्य के

मद्देनजर विक $ुनाव आयकु्त $ुनाव आयोग का विहस्सा बन गए हैं,  शायद काम की

मात्रा के आधार पर जो इस तरह की विनयवुिक्त को उचि$त pहराती है और साथ ही

बहु-सदस्यीय टीम की आवश्यकता है,  यह संसद के लिलए है जो संविवधान की

क्षमता में  काय, करते हुए इस बात पर विव$ार करे विक क्या $ुनाव आयकु्तों को
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सरंक्षण प्रदान करना उचि$त होगा ताविक $ुनाव आयकु्तों की स्वतंत्रता की रक्षा और

सुविनचिiतता हो सके। यह विनयवुिक्त के बाद सेवा शतk में बदलाव के संबंध में भी लागू

होता ह।ै [पैरा 233] [179-सी-डी, जी; 180-ए-बी, बी-ई, जी-ए$; 181-

ए]

12. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता विक भारत के $ुनाव आयोग को काय,पालिलका

द्वारा सभी प्रकार के दमन और हस्तके्षप से दरू रहने का कविpन और अविप्रय काय,

करना ह।ै काय,पालिलका द्वारा अन्यथा स्वतंत्र विनकाय को अपने घुटनों पर लाने का

एक तरीका यह है विक उसे  विनवारिरत विकया जाए या उसके कुशल और स्वतंत्र

कामकाज के लिलए आवश्यक विवत्तीय साधन और संसाधनों को काट विदया जाए।

इस न्यायालय को यह ध्यान में रlना $ाविहए विक इसे संवैधाविनक प्रावधान और

उसके तहत संरक्षण प्रदान करने के लिलए संविवधान सभा का ध्यान आकर्दि7त करना

होगा। यह विफर से एक ऐसा मामला है सिजसे संसद द्वारा कानून के माध्यम से भी

प्रदान  विकया  जा  सकता  ह।ै  इस  न्यायालय  को  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  विक

याचि$काकता,  की भिशकायत में काफी योग्यता है,  सिजसे जाविहर तौर पर भारत के

$ुनाव आयोग ने भी समथ,न विदया ह।ै यह न्यायालय व्यय के संबंध में विववरण की

अभिभव्यविक्त की आवश्यकता से अनभिभज्ञ नहीं हो सकता, जो विक नीचितगत मामला

ह,ै सिजसे यह न्यायालय हस्तके्षप करने से परहेज करता ह।ै यह न्यायालय केवल

इस आधार पर आशा करगेा विक स्थायी सचि$वालय के लिलए प्रावधान करने की

तत्काल आवश्यकता है और यह भी प्रावधान करना है विक व्यय भारत की संचि$त

विनचिध पर डाला जाए और यह भारत संघ के लिलए है विक वह बहुत जरूरी बदलावों

को लाने पर गंभीरता से विव$ार कर।े  [पैरा  236  और  238] [181-एफ-जी;

182-बी-डी]ए

13. रिरट याचि$काएं आंभिशक रूप से स्वीकार की जाती हैं और उनका विनपटारा इस

प्रकार विकया जाता है: 1.  जहां तक मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के

पदों पर विनयवुिक्त का सवाल है,  यह भारत के राष्ट्रपचित द्वारा भारत के प्रधानमंत्री,
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लोकसभा में विवपक्ष के नेता और यविद ऐसा कोई नेता नहीं है,  तो लोकसभा में

सबसे बड़ी संख्या वाले विवपक्ष के सबसे बडे़ दल के नेता और भारत के मुख्य

न्यायाधीश की एक सविमचित द्वारा दी गई सलाह के आधार पर विकया जाएगा। यह

मानदडं तब तक लागू रहेगा जब तक संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता।  2.

जहां तक भारत के $ुनाव आयोग के लिलए एक स्थायी सचि$वालय स्थाविपत करने

और इसके व्यय को भारत की संचि$त विनचिध में जमा करने से संबंचिधत राहत का

सवाल  है,  न्यायालय  यह  उत्साहपूण,  आशा  करता  है  विक  भारत  संघ/संसद

आवश्यक परिरवत,न लाने पर विव$ार करे ताविक भारत का $ुनाव आयोग वास्तव में

स्वतंत्र हो सके। [पैरा 239][182-डी-ए$]

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाविटल बनाम मुख्यमंत्री और अन्य

(2021)  8  एससीसी  1; भारत  संघ  बनाम  डेमोके्रविटक  रिरफॉर्म्सस,

एसोसिसएशन  (2002)  5  एससीसी  294:  [2002]  3  एससीआर

696; सुप्रीम कोट,  एडवोकेट्स-ऑन-रिरकॉड,  एसोसिसएशन और अन्य

बनाम भारत संघ  (2016) 5 एससीसी  1: [2015] 13 एससीआर

1; विवशाlा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 6

एससीसी  241:[1997] 3 सप्लीमेंट एससीआर  404; विवशे7 संदभ,

सखं्या 1/1998, पुन: 73 (1998) 7 एससीसी 739 - पर भरोसा

विकया गया।

राजबाला और अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य और अन्य। (2016)

2 एससीसी 445: [2015] 12 एससीआर 1106; भारत का $ुनाव

आयोग बनाम टी.एन. राज्य और अन्य (1995) 3 अनुपूरक एससीसी

379, भारत संघ बनाम डेमोके्रविटक रिरफॉर्म्सस,  एसोसिसएशन और अन्य।

(2002) 5 एससीसी 294: [2002] 3 एससीआर 696 और भारत

का $ुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार  (2000) 8  एससीसी  216:

[2000] 3 अनुपूरक एससीआर 34 - पुविष्ट की गई। 
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सुप्रीम  कोट,  एडवोकेट्स-ऑन-रिरकॉड,  एसोसिसएशन  और  अन्य

बनाम भारत संघ (2016) 5 एससीसी  1: [2015] 13 एससीआर

1; भारतीय  राष्ट्र ीय  कांग्रेस  बनाम  सामासिजक  कल्याण  ससं्थान  और

अन्य  (2002) 5  एससीसी  685: [2002] 3  एससीआर  1040;

सपु्रीम  कोट,  एडवोकेट्सऑन-रिरकॉड,  एसोसिसएशन  और  अन्य  बनाम

भारत  संघ  (1993)  4  एससीसी  441:  [1993]  2  अनुपूरक

एससीआर 659; प्रकाश सिंसह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

(2006)  8  एससीसी  1:  [2006]  6  अनुपूरक  एससीआर  473;

विवनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1998) 1

एससीसी 226: [1997] 6 अनुपूरक एससीआर 595; टी.एन. शे7न,

भारत के मुख्य $ुनाव आयकु्त बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 4

एससीसी  611: [1995] 2 अनुपूरक एससीआर  106; समशेर सिंसह

बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1974) 2 एससीसी 831: [1975]

1 एससीआर 814; परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम

केरल  राज्य  और  अन्य (1973)  4  एससीसी  225:  [1973]  0

अनुपूरक एससीआर 1; एस.एस. धनोआ बनाम भारत संघ और अन्य

(1991) 3 एससीसी 567: [1991] 3 एससीआर 159; आई. सी.

गोलक नाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य एआईआर 1967

एससी 1643 : [1967] 2 एससीआर 762; बंधुआ मुविक्त मो$ा,

बनाम भारत संघ एवं अन्य (1984) 3 एससीसी 161: [1984] 2

एससीआर  67; विदल्ली  कानून  अचिधविनयम,  1912  के  संबंध  में

एआईआर 1951 एससी 332: [1951] एससीआर 747; मद्रास बार

एसोसिसएशन  बनाम  भारत  संघ 2021  एससीसी  ऑनलाइन  एससी

463; इवंिदरा  नेहरू  गांधी  बनाम  राज  नारायण  एवं  अन्य  (1975)

अनुपूरक  एससीसी  1  :  [1976]  2  एससीआर  347; इचंिडयन
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एल्यवुिमविनयम  कंपनी  और  अन्य  बनाम  केरल  राज्य  और  अन्य

(1996) 7 एससीसी 637 : [1996] 2 एससीआर 23 ; उत्तर प्रदेश

राज्य बनाम जीत एस विबष्ट (2007) 6 एससीसी 586 : [2007] 7

एससीआर 705 ; चिडवीजनल मैनेजर, अरावली गोल्फ क्लब और अन्य

बनाम $ंदर हस और अन्य (2008) 1 एससीसी 683 : [2007] 12

एससीआर  1084; आसिसफ  हमीद  बनाम  जर्म्समू  और  कश्मीर  राज्य

(1989)  अनुपूरक  2  एससीसी  364 : [1989] 3  एससीआर  19;

कॉमन  कॉज  बनाम  भारत  संघ  और  अन्य  (1996)  1  एससीसी

753 :  [1996]  1  एससीआर  89; चिडवीजनल  मैनेजर,  अरावली

गोल्फ  क्लब  और  अन्य  बनाम  $ंदर  हस  और  अन्य  (2008)  1

एससीसी  683 : [2007] 12  एससीआर  1084; तविमलनाडु राज्य

बनाम केरल राज्य और अन्य (2014) 12 एससीसी 696 : [2014]

12  एससीआर  875; एन.पी.  पोन्नुस्वामी  बनाम  रिरटर्निंनग  ऑविफसर,

नमक्कल एआईआर 1952 एससी 64 : [1952] 0 एससीआर 218;

ज्योचित बसु एवं अन्य। देबी घो7ाल एवं अन्य। (1982) 1 एससीसी

691 : [1982] 3 एससीआर 318; मोहन लाल वित्रपाpी बनाम सिजला

मसिजस्ट्र ेट, रायबरलेी एवं अन्य (1992) 4 एससीसी 80 : [1992] 3

एससीआर  338; रमा  कांत  पांडे  बनाम  भारत  संघ (1993)  2

एससीसी 438 : [1993] 1 एससीआर 786; अनुकूल $ंद्र प्रधान,

एडवोकेट सुप्रीम कोट, बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997) 6

एससीसी 1 : [1997] 1 अनुपूरक एससीआर 641; श्यामदेव पीडी।

सिंसह बनाम नवल विकशोर यादव (2000) 8 एससीसी 46 : [2000]

2 अनुपूरक एससीआर 668; पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज

(पीयूसीएल)  और  अन्य  बनाम  भारत  संघ  और  अन्य (2003) 4

एससीसी 399 : [2003] 2 एससीआर 1136; कुलदीप नायर और

2023(3) eILR(PAT) SC 60



17

अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 7 एससीसी 1 : [2006]

5 अनुपूरक एससीआर 1; के. कृष्णा मूर्तित बनाम भारत संघ (2010)

7 एससीसी 202 : [2010] 6 एससीआर 972; मुख्य $ुनाव आयकु्त

और अन्य बनाम जन $ौकीदार  (पीपुल्स वॉ$) और अन्य [2013]

10  एससीआर  641; देसिसया  मरुपोकु्क द्रविवड़  कझगम  (डीएमडीके)

और अन्य बनाम भारत का $ुनाव आयोग (2012) 7 एससीसी 340:

[2012] 3  एससीआर  1084; एसआर  $ौधरी  बनाम  पंजाब  राज्य

और  अन्य (2001)  7  एससीसी  126:  [2001]  1  अनुपूरक

एससीआर  621; बीआर  कपूर  बनाम  तविमलनाडु राज्य  और  अन्य

(2001) 7  एससीसी  231:[2001] 3  अनुपूरक एससीआर  191;

बीपी सिंसघल बनाम भारत संघ और अन्य (2010) 6 एससीसी 331;

मोहिंहदर सिंसह विगल और अन्य बनाम मुख्य $ुनाव आयकु्त,  नई विदल्ली

और अन्य (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2 एससीआर 272;

विदलिग्वजय  मोटे  बनाम  भारत  संघ  और  अन्य (1993) 4  एससीसी

175  :  [1993]  1  अनुपूरक  एससीआर  553; ऑल  पाटb  विहल

लीडस,  कॉन्फ्रें स  भिशलांग  बनाम  कैप्टन  डब्लू.ए.  संगमा  और  अन्य

(1977) 4  एससीसी  161: [1978] 1  एससीआर  393; कन्हैया

लाल  उमर  बनाम  आर.के.  वित्रवेदी  एवं  अन्य (1985) 4  एससीसी

628: [1985] 3 अनुपूरक एससीआर 1; भारत विनवा,$न आयोग

बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंचिडया स्टाफ एसोसिसएशन स्थानीय प्रधान

काया,लय इकाई, पटना एवं अन्य (1995) अनुपूरक 2 एससीसी 13:

[1995] 1 एससीआर 935; कॉमन कॉज (एक पंजीकृत सोसायटी)

बनाम भारत संघ एवं अन्य  (1996) 2  एससीसी  752:[1996] 3

एससीआर  1208; भारत विनवा,$न आयोग बनाम अशोक कुमार एवं

अन्य (2000) 8  एससीसी  216: [2000] 3  अनुपूरक एससीआर
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34; अशोक शंकरराव $व्हाण बनाम माधवराव विकन्हालकर (2014)

7  एससीसी  99 :  [2014] 14  एससीआर  1227; अभिभराम  सिंसह

बनाम सी.डी.  कॉमा$ेन  (मृत)  कानूनी प्रचितविनचिधयों और अन्य द्वारा

(2017) 2 एससीसी 629: [2017] 1 एससीआर 158; श्री साविदक

अली और अन्य बनाम भारत का $ुनाव आयोग, नई विदल्ली और अन्य

(1972) 4 एससीसी 664: [1972] 2 एससीआर 318; जनता दल

(समाजवादी)  बनाम भारत का $ुनाव आयोग  (1996) 1  एससीसी

235: [1995] 5 अनुपूरक एससीआर 592; भारतीय राष्ट्र ीय कांग्रेस

(आई)  बनाम  सामासिजक  कल्याण  ससं्थान  और  अन्य (2002) 5

एससीसी  685:  [2002]  3  एससीआर  1040; सुब्रमण्यम  स्वामी

बनाम भारत का $ुनाव आयोग अपने सचि$व के माध्यम से  (2008)

14  एससीसी  318:  [2008]  13  एससीआर  846; एडापड्डी  के.

पलानीस्वामी  बनाम  टी.टी.वी.  विदनाकरन  और  अन्य [2019]  3

एससीआर 200; पस्थिब्लक इटंरसे्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत

संघ और अन्य (2018) 3 एससीसी 224: [2018] 10 एससीआर

141; लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ (1984) 2 एससीसी 244:

[1984] 2 एससीआर 795; यूविनयन काबा,इड कॉपšरशेन और अन्य।

बनाम भारत संघ और अन्य (1991) 4 एससीसी 584: [1991] 1

अनुपूरक एससीआर 251; विदल्ली न्याचियक सेवा संघ, तीस हजारी

कोट,, विदल्ली बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1991) 4 एससीसी

406: [1991] 3 एससीआर  936; मनोज नरूला बनाम भारत संघ

(2014) 9 एससीसी 1: [2014] 9 एससीआर 965; भानुमचित और

अन्य  बनाम  उत्तर  प्रदेश  राज्य  अपने  प्रमुl सचि$व  और  अन्य  के

माध्यम से (2010) 12 एससीसी  1: [2010] 7  एससीआर  585;
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कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत सघं और अन्य (2018) 7

एससीसी 1: [2018] 4 एससीआर 1 - संदर्शिभत।

अजय रस्तोगी जे. के अनुसार,

1. भारतीय लोकतंत्र तभी काम करगेा जब लोकतंत्र को ब$ाए रlने की सिजर्म्समेदारी

रlने  वाली  ससं्थाएं  काम  करेंगी।  हमारे संविवधान  में  प्रत्येक  ससं्था  की  अपनी

सीमांविकत भूविमका ह,ै जो तभी पूरी हो सकती ह ैजब इन ससं्थाओ ंको $लाने वाले

लोग सिजर्म्समेदार हों। इन संस्थाओ ंको $लाने वाले लोगों को लोगों के प्रचित जवाबदेह

होना $ाविहए और इसलिलए उन्हें $ुनने की प्रविक्रया में ससं्था की स्वतंत्रता सुविनचिiत

होनी $ाविहए। लोकतांवित्रक प्रविक्रयाओं को मजबूत करने के लिलए $ुनाव आयोग की

ससं्था  को  स्वतंत्र  होना  $ाविहए  और  पारदर्शिशता  और  जवाबदेही  प्रदर्शिशत  करनी

$ाविहए। यह कारण अपने आप में इस न्यायालय को भारत के $ुनाव आयोग की

ससं्थागत सरं$ना की जां$ करने के लिलए बुलाने के लिलए पया,प्त ह।ै [पैरा 25 और

28][191-बी, ई-एफ]

2. अनुच्छेद  326 के आधार पर,  मतदान का अचिधकार नागरिरकों को विदया गया

एक संवैधाविनक अचिधकार बन गया। उक्त अचिधकार को जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम,

1951 की धारा 62 द्वारा प्रभावी विकया गया था। जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम की

धारा 62(1) में प्रावधान है: “कोई भी व्यविक्त जो विकसी विनवा,$न के्षत्र की मतदाता

सू$ी में दज,  नहीं है, और इस अचिधविनयम द्वारा स्पष्ट रूप से विदए गए प्रावधान को

छोड़कर,  प्रत्येक व्यविक्त जो वत,मान में  उस  विनवा,$न के्षत्र में मतदान करने का

हकदार  नहीं होगा।” कानूनी स्थिस्थचित यह है विक जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम का

प्रासंविगक प्रावधान संविवधान के पाp से लिलया गया है, जो इस मामले में अनुच्छेद

326  ह।ै मतदाता के रूप में  साव,जविनक मामलों के  सं$ालन  में  भाग  लेने का

अचिधकार  लोकतांवित्रक  सरकार  के  स्वरूप  का  मूल  है,  जो  संविवधान  की  एक

बुविनयादी विवशे7ता ह।ै मतदान का अचिधकार नागरिरक की पसंद की अभिभव्यविक्त है,

जो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत एक मौलिलक अचिधकार ह।ै मतदान का अचिधकार
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नागरिरक के जीवन का एक विहस्सा है क्योंविक यह उनके लिलए अपनी पसंद की

सरकार $ुनकर अपने भाग्य को आकार देने का एक अविनवाय,  साधन ह।ै इस अथ,

में  यह  अनुच्छेद  21  का  प्रचितविबर्म्सब  ह।ै  इचितहास  में  मविहलाओं को  वोट  देने  के

अचिधकार से वंचि$त रlा गया था और उन्हें सामासिजक रूप से प्रताविड़त विकया

जाता था। हमारे संविवधान ने सभी को मताचिधकार प्रदान करके एक दरूदशb कदम

उpाया।  इस  तरह,  वोट  देने  का  अचिधकार  अनुच्छेद  15  और  17  के  तहत

गारटंीकृत सुरक्षा को सुविनचिiत करता ह।ै इसलिलए,  वोट देने का अचिधकार केवल

अनुच्छेद  326  तक  सीविमत  नहीं  है,  बस्थिल्क  अनुच्छेद  15,  17,  19,  21  के

माध्यम से प्रवाविहत होता ह।ै अनुच्छेद 326 को इन प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना

$ाविहए। यह अनुच्छेद 326 में विनधा,रिरत सीमाओ ंके अधीन प्रत्यक्ष $ुनावों में वोट

देने के  अचिधकार  को  मौलिलक  अचिधकार  घोवि7त  करता  ह।ै  [पैरा  46  और  68]

[197-डी-एफ; 205-जी-ए$; 206-ए-बी]

3.  मतदान का अचिधकार न केवल संवैधाविनक अचिधकार ह,ै  बस्थिल्क संविवधान के

भाग III का एक घटक भी है, यह भारत के $ुनाव आयोग के कामकाज पर जां$

का स्तर बढ़ाता है,  जो स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए सिजर्म्समेदार ह।ै

$ंूविक यह संवैधाविनक और मौलिलक अचिधकारों का सवाल है, इसलिलए इस न्यायालय

को यह सुविनचिiत करने की आवश्यकता है विक अनुच्छेद  324  के तहत $ुनाव

आयोग का कामकाज लोगों के मतदान अचिधकारों की सुरक्षा को सुगम बनाए। [पैरा

69][206-सी-ई]

4. संविवधान का अनुच्छेद 324 और $ुनाव आयोग ($ुनाव आयकु्तों की सेवा की

शत̃ और कामकाज) अचिधविनयम, 1991 दोनों ही मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव

आयकु्त की $यन प्रविक्रया पर मौन हैं। [पैरा 90][211-एफ]

5. इस न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत “पूण,  न्याय” करने के लिलए विनदfश

जारी करने का पूण,  अचिधकार ह।ै इस न्यायालय के विनण,यों के विवश्ले7ण से पता

$लता है विक न्यायालय ने विवचिधशास्त्र का विनमा,ण विकया है,  जहाँ इसने विवधायी
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अंतरालों को भरने के लिलए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शविक्त का प्रयोग विकया

ह।ै न्याय दृष्टांत  की श्रृंlला आचिधकारिरक रूप से इस न्यायालय की प्रचितबद्धता

को प्रदर्शिशत करती है विक वह विवधानमंडल के हस्तके्षप तक विवधायी अंतरालों को

पूरा करके "कानून के शासन" को सरंचिक्षत और बढ़ावा देने के लिलए हस्तके्षप करता

ह।ै यह संविवधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूण,  शविक्त के प्रयोग

में विकया गया ह।ै विवधायी शून्यता को भरने के लिलए,  अथा,त $ुनाव आयोग के

सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलए संसद द्वारा बनाए गए विकसी कानून की अनुपस्थिस्थचित

और विवचिध आयोग,  $ुनाव आयोग आविद की विवभिभन्न रिरपोटk में व्यक्त विव$ारों के

आलोक में, यह न्यायालय इस बात पर विव$ार करता है विक इस मामले में मुख्य

$ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के $यन और हटाने की प्रविक्रया को विनयंवित्रत

करने  के  लिलए  विदशा-विनदfश  विनधा,रिरत  करने  हेतु  अनुच्छेद  142  के  तहत  इस

न्यायालय की शविक्त का प्रयोग उचि$त रूप से विकया जाना $ाविहए,  जब तक विक

विवधानमंडल हस्तके्षप न कर  दे।  [पैरा  109, 113  और  118] [237-ए-बी;

238-जी; 241-ई-एफ]

6.  संवैधाविनक  विनकाय के रूप में  $ुनाव आयोग  के कामकाज  में  स्वतंत्रता की

अनुमचित देने के  लिलए,  मुख्य  $ुनाव  आयकु्तों  के  साथ-साथ  $ुनाव  आयकु्तों  के

काया,लय  को  काय,कारी  हस्तके्षप  से  अलग  रlा  जाना  $ाविहए।  मुख्य  $ुनाव

आयकु्तों को उपलब्ध संरक्षण अन्य $ुनाव आयकु्तों को उपलब्ध नहीं ह।ै विवभिभन्न

रिरपोटk में यह सिसफारिरश की गई है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त को हटाए जाने के

विवरुद्ध उपलब्ध सरंक्षण अन्य $ुनाव आयकु्तों को भी उपलब्ध कराया जाना $ाविहए

ताविक $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत हो सके। तथ्यों और परिरस्थिस्थचितयों में,

स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए $ुनाव आयोग के काया,लय की तटस्थता

और स्वतंत्रता बनाए रlने के महत्व को ध्यान में रlते हुए, जो हमारे संविवधान में

विनविहत लोकतंत्र को बनाए रlने के लिलए अविनवाय,  है, $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त

को सुरचिक्षत रlना और उन्हें काय,कारी हस्तके्षप से अलग रlना अविनवाय,  हो
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जाता ह।ै यह समय की मांग है और उचि$त भी है विक अनुच्छेद 324(5) के पहले

परतंुक के अंतग,त मुख्य $ुनाव आयकु्त को उपलब्ध संरक्षण अन्य $ुनाव आयकु्तों

को भी तब तक विदया जाए जब तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता।

[पैरा 119,120 और 125][241-जी; 242-सी-डी; 244-डी-एफ]

7. जब तक संसद संविवधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुरूप कानून नहीं बनाती,

तब तक विनर्म्सनलिललिlत विदशा-विनदfश प्रभावी रहेंगे: (1) यह घोवि7त विकया जाता है

विक मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त तीन सदस्यीय सविमचित

द्वारा की जाएगी,  सिजसमें प्रधानमंत्री,  लोकसभा में विवपक्ष के नेता और विवपक्ष का

नेता उपलब्ध न होने की स्थिस्थचित में, लोकसभा में संख्याबल के आधार पर सबसे

बडे़ विवपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शाविमल होंगे।  (2) यह

वांछनीय है विक $ुनाव आयकु्तों को हटाने के आधार मुख्य $ुनाव आयकु्त के समान

ही होंगे, अथा,त वे सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर होंगे, जो

भारत के संविवधान के अनुच्छेद 324(5) के दसूरे परतंुक के तहत "मुख्य $ुनाव

आयकु्त की सिसफारिरश" के अधीन होंगे। (3) $ुनाव आयकु्तों की सेवा की शतk में

विनयवुिक्त के बाद उनके लिलए अविहतकर परिरवत,न नहीं विकया जाएगा।  [पैरा  126]

[244-एफ-ए$; 245-ए- बी]

     के.एस. पुट्टस्वामी और अन्य बनाम भारत सघं और अन्य (2017) 10

एससीसी  1:  [2017]  10  एससीआर  569  -  अनुसरण  विकया  गया।  पीपुल्स

यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज (पीयूसीएल) और अन्य बनाम भारत संघ और

अन्य (2003) 4 एससीसी 399: [2003] 2 एससीआर 1136; पीपुल्स

यूविनयन  फॉर  सिसविवल  लिलबटbज  बनाम  भारत  संघ  (2013)  10  एससीसी  1:

[2013]  12  एससीआर  283; राज  बाला  बनाम  हरिरयाणा  राज्य  और  अन्य

(2016) 1 एससीसी 463: [2015] 9 एससीआर 113; उन्नीकृष्णन जे.पी. और

अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य [1993] 1 एससीआर 594: (1993)

1 एससीसी 645; टी.एन. शे7न, भारत के मुख्य $ुनाव आयकु्त बनाम भारत संघ
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और अन्य (1995) 4 एससीसी 611: [1995] 2 अनुपूरक एससीआर 106 -

पर  भरोसा  विकया  गया। एन.पी.  पोन्नुस्वामी  बनाम  रिरटर्निंनग  ऑविफसर,  नमक्कल

विनवा,$न के्षत्र और अन्य [1952] एससीआर 218: 1952 एआईआर 64; मोहिंहद्र

सिंसह विगल और अन्य बनाम मुख्य $ुनाव आयकु्त, नई विदल्ली और अन्य। (1978)

1 एससीसी 405 : [1978] 2 एससीआर 272; ज्योचित बसु एवं अन्य बनाम देबी

घो7ाल एवं अन्य  (1982) 1  एससीसी  691 : [1982] 3  एससीआर  318;

भारत  संघ  बनाम  डेमोके्रविटक  रिरफॉर्म्सस,  एसोसिसएशन  एवं  अन्य  (2002)  5

एससीसी  294 : [2002] 3  एससीआर  696; कुलदीप नायर एवं अन्य बनाम

भारत संघ एवं अन्य (2006) 7 एससीसी 1 : [2006] 5 अनुपूरक एससीआर

1; देसिसया  मरुपोकु्क  द्रविवड़  कझगम  (डीएमडीके)  एवं  अन्य  बनाम  भारत  $ुनाव

आयोग  (2012) 7  एससीसी  340 : [2012] 3  एससीआर  1084;  विवशाlा

बनाम राजस्थान राज्य  एआईआर  1997  एससी  3011 : [1997] 3 अनुपूरक

एससीआर  404; इवंिदरा नेहरू गांधी श्रीमती बनाम श्री राज नारायण और अन्य

एआईआर  1975  एससी  2299 : [1976] 2  एससीआर  347; मनोज नरूला

बनाम भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1 : [2014] 9 एससीआर 965; लक्ष्मी

कांत  पांडे  बनाम  भारत  संघ  एआईआर  1984  एससी  469  :  [1984]  2

एससीआर  795; कुमारी  माधुरी  पाविटल  और  अन्य  बनाम  अपर  आयकु्त,

आविदवासी विवकास और अन्य (1994) 6 एससीसी 241 : [1994] 3 अनुपूरक

एससीआर 50; विवनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

(1998) 1 एससीसी 226 : [1997] 6 अनुपूरक एससीआर 595; विवश्व जागृचित

विमशन राष्ट्रपचित बनाम कें द्र सरकार के माध्यम से। कैविबनेट सचि$व और अन्य के

माध्यम से  (2001) 6  एससीसी  577 : [2001] 3  एससीआर  540; प्रकाश

सिंसह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 8 एससीसी 1 : [2006]

6  अनुपूरक एससीआर  473;  लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य  (2014) 4
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एससीसी 427; शविक्त वाविहनी बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 7 एससीसी

192 : [2018] 3 एससीआर 770 - संदर्शिभत।

प्रकरण  कानून संदभ,

के  .   एम  .   जोसेफ के विनण,य  में  ,   जे .   

[2015] 13 एससीआर 1 संदभ,  लिलया गया पैरा 9
[2002] 3 एससीआर 1040 संदभ,  लिलया गया पैरा 9
[1993] 2 अनुपूरक एससीआर 659 संदभ,  लिलया गया पैरा 9
[2015] 13 एससीआर I संदभ,  लिलया गया पैरा 9
[2006] 6 अनुपूरक एससीआर 473 संदभ, लिलया गया पैरा 9
[1997] 6 अनुपूरक एससीआर 595 संदभ,  लिलया गया पैरा 9
[1995] 2 अनुपूरक एससीआर 106 संदभ,  लिलया गया पैरा 12
[1975] 1 एससीआर 814 संदभ,  लिलया गया पैरा 13
[1973] अनुपूरक एससीआर 1 संदभ,  लिलया गया पैरा 28
(2021) 8 एस सी सी 1 भरोसा विकया गया पैरा 29
[1991] 3 एससीआर 159 संदभ,  लिलया गया पैरा 52 
[1995] 2 अनुपूरक एससीआर 106 संदभ,  लिलया गया पैरा 56
[1967] 2 एससीआर 762 संदभ,  लिलया गया पैरा 78 
[1984] 2 एससीआर 67 संदभ,  लिलया गया पैरा 79
[1951] एससीआर 747 संदभ, लिलया गया पैरा 81
[1976] 2 एससीआर 347 संदभ,  लिलया गया पैरा 81
[1996] 2 एससीआर 23 संदभ,  लिलया गया पैरा 83
[2007] 7 एससीआर 705 संदभ,  लिलया गया पैरा 84
[2007] 12 एससीआर 1084 संदभ,  लिलया गया पैरा 88
[1989] 3 एससीआर 19 संदभ,  लिलया गया पैरा 88
[1996] 1 एससीआर 89 संदभ,  लिलया गया पैरा 93
[2007] 12 एससीआर 1084 संदभ,  लिलया गया पैरा 93
[2014] 12 एससीआर 875 संदभ,  लिलया गया पैरा 93
[1952] एससीआर 218 संदभ,  लिलया गया पैरा 95
[1982] 3 एससीआर 318 संदभ, लिलया गया पैरा 96
[1992] 3 एससीआर 338 संदभ,  लिलया गया पैरा 97
[1993] 1 एससीआर 786 संदभ,  लिलया गया पैरा 98
[1997] 1 अनुपूरक एससीआर 641 संदभ,  लिलया गया पैरा 99
[2000] 2 अनुपूरक एससीआर 668 संदभ,  लिलया गया पैरा 101
[2002] 3 एससीआर 696 भरोसा विकया गया पैरा 103
[2003] 2 एससीआर 1136 संदभ,  लिलया गया पैरा 104
[2006] 5 अनुपूरक एससीआर 1 संदभ,  लिलया गया पैरा 105
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[2010] 6 एससीआर 972 संदभ, लिलया गया पैरा 107
(2013) 7 एस सी सी  507 संदभ,  लिलया गया पैरा 125
[2012] 3 एससीआर 1084 संदभ,  लिलया गया पैरा 127
[2015] 12 एससीआर 1106 पवुिष्ट की गयी पैरा 128
[1975] अनुपूरक एस सी सी  1 संदभ,  लिलया गया पैरा 143
[2001] 1 अनुपूरक एससीआर 621 संदभ,  लिलया गया पैरा 147
[2001] 3 अनुपूरक एससीआर 191 संदभ,  लिलया गया पैरा 148
(2010) 6 एस सी सी  331 संदभ,  लिलया गया पैरा 149
[1978] 2 एससीआर 272 संदभ,  लिलया गया पैरा 150
[1993] 1 अनुपूरक एससीआर 553 संदभ,  लिलया गया पैरा 151
[1978] 1 एससीआर 393 संदभ, लिलया गया पैरा 151
[1985] 3 अनुपूरक एससीआर 1 संदभ,  लिलया गया पैरा 151
(1995) 3 अनुपूरक एस सी सी  379 935 पवुिष्ट की गयी          पैरा 152
[1995] 1 एससीआर 935 संदभ,  लिलया गया पैरा 153
[1996] 3 एससीआर 1208 संदभ,  लिलया गया पैरा 154
[2000] 3 अनुपूरक एससीआर 34 संदभ,  लिलया गया पैरा 155
[2002] 3 एससीआर 696 पवुिष्ट की गयी पैरा 156
[2012] 3 एससीआर 1084 संदभ,  लिलया गया पैरा 158
[2014] 14 एससीआर 1227 संदभ,  लिलया गया पैरा 159
[2000] 3 अनुपूरक एससीआर 34 पवुिष्ट की गयी पैरा 162
[2017] 1 एससीआर 158 संदभ, लिलया गया पैरा 171
[1972] 2 एससीआर 318 संदभ,  लिलया गया पैरा 173
[1995] 5 अनुपूरक एससीआर 592 संदभ,  लिलया गया पैरा 175
[2002] 3 एससीआर 1040 संदभ,  लिलया गया पैरा 176
[2008] 13 एससीआर 846 संदभ,  लिलया गया पैरा 177
[2019] 3 एससीआर 200 संदभ,  लिलया गया पैरा 179
[2018] 10 एससीआर 141 भरोसा विकया गया पैरा 181
[2015] 13 एससीआर 1 भरोसा विकया गया पैरा 186
[1997] 6 अनुपूरक एससीआर 595 संदभ,  लिलया गया पैरा 197
[1984] 2 एससीआर 795 संदभ,  लिलया गया पैरा 199
[1991] 1 अनुपूरक एससीआर 251 संदभ, लिलया गया पैरा 200
[1991] 3 एससीआर 936 संदभ,  लिलया गया पैरा 201
[1993] 2 अनुपूरक एससीआर 659 संदभ,  लिलया गया पैरा 202
[1997] 3 अनुपूरक एससीआर 404 भरोसा विकया गया पैरा 206
(1998) 7 एस सी सी  739 भरोसा विकया गया पैरा 208
[2014] 9 एससीआर 965 संदभ,  लिलया गया पैरा 211
[2010] 7 एससीआर 585 संदभ,  लिलया गया पैरा 212
[2018] 4 एससीआर 1 संदभ,  लिलया गया पैरा 213

रस्तोगी   जे  .   के विनण,य  में  ,  
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[2017] 10 एससीआर 569 अनुसरिरत पैरा 24
[1952] एससीआर 218 संदभ,  लिलया गया पैरा 47
[1978] 2 एससीआर 272 संदभ,  लिलया गया पैरा 48
[1982] 3 एससीआर 318 संदभ,  लिलया गया पैरा 49          
[2002] 3 एससीआर 696 संदभ,  लिलया गया पैरा 51
[2003] 2 एससीआर 1136 भरोसा विकया गया पैरा 52
[2006] 5 अनुपूरक एससीआर 1 संदभ,  लिलया गया पैरा 58
[2012] 3 एससीआर 1084 संदभ,  लिलया गया पैरा 60
[2013] 12 एससीआर 283 भरोसा विकया गया पैरा 63
[2015] 9 एससीआर 113 भरोसा विकया गया पैरा 65
[1993] 1 एससीआर 594 भरोसा विकया गया पैरा 68
[1997] 3 अनुपूरक एससीआर 404 संदभ,  लिलया गया पैरा  73
[1976] 2 एससीआर 347 संदभ,  लिलया गया पैरा 74
[2014] 9 एससीआर 965 संदभ,  लिलया गया पैरा 79
[1995] 2 अनुपूरक एससीआर 106 भरोसा विकया गया पैरा 101
[1984] 2 एससीआर 795 संदभ,  लिलया गया पैरा 110
[1994] 3 अनुपूरक एससीआर 50 संदभ,  लिलया गया पैरा 110
[1997] 6 अनुपूरक एससीआर 595 संदभ,  लिलया गया पैरा 110
[1997] 3 अनुपूरक एससीआर 404 संदभ,  लिलया गया पैरा 110
[2001] 3 एससीआर 540 संदभ, लिलया गया पैरा 110
[2006] 6 अनुपूरक एससीआर 473 संदभ,  लिलया गया पैरा 111
(2014) 4 एस सी सी 427 संदभ,  लिलया गया पैरा 112
[2018] 3 एससीआर 770 संदभ,  लिलया गया पैरा 114

 नागरिरक  मूल  न्यायविनण,यः  2015  की  लिललिlत  याचि$का  (सिसविवल)

क्रमांक.104।  (भारत  के  संविवधान  के  अनुच्छेद  32  के  अंतग,त)  2017  की

लिललिlत  याचि$का  (सिसविवल)  क्रमांक.1043,2021  की  569  और  की  998 of

2022. 

गोपाल  शंकरनारायणन,  वरिरष्ठ  अचिधवक्ता,  प्रशांत  भू7ण,  सुश्री  एलिलस

राज,  राहुल  गपु्ता,  सुश्री  रिरया  यादव,  वरिंरदर  कुमार  शमा,,  वरुण  pाकुर,  सैयद

इस्थिर्म्सतयाज,  शांतनु  शमा,,  अली  सफीर  फारूकी,  सायर  अग्रवाल,  सुश्री  शारदा

सरन, आफताब अली lान, ब्रजेश पांडे, शशांक रत्नू, अचिश्वनी कुमार उपाध्याय,

अचिश्वनी कुमार दबेु, सुश्री तान्या श्रीवास्तव, सुश्री अविदचित गुप्ता, सुश्री जान्हवी दबेु,
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सुश्री  भिशवानी  विवज,  सुश्री  इभिशता  $ौधरी,  सुश्री  तृ7ा  $ंद्रन,  अचिधवक्ता।

याचि$काकता, के लिलए।

आर.  वेंकटरमानी, ए.  जी., तु7ार मेहता, एस.  जी., सुlबीर सिंसह, के.

एम. नटराज, ए. एस. जी., प्रसेनजीत महापात्रा, समरवीर सिंसह, नमन टंडन, सुश्री

अनु सरुा, प्रह्लाद सिंसह, शरत नांविबयार, विवनायक शमा,, रजत नायर, सुश्री विप्रयंका

दास,  मनन पोपली,  सुश्री विनरजंना सिंसह,  सुश्री श्रद्धा देशमुl,  अंकुर  तलवार,

सुविमत तेतरवाल,  चि$नमयी $ंद्र,  मयंक पांडे,  उदय lन्ना,  अविनरुद्ध भट,  नकुल

$ेंगप्पा के. के., सुश्री आकृचित ए. मनुबरवाला, सुश्री विनरजंना सिंसह, श्याम गोपाल,

सुश्री विवजयलक्ष्मी वेंकटरमानी,उत्तरदाता के लिलए।  

          के. एम. जोसेफ, जे.
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 A.   मामलेः$ार लिललिlत याचि$काएँ  

1. संविवधान के अनुच्छेद 32 के अंतग,त रlी गई रिरट याचि$काओ ंके इस समूह में,

न्यायालय  से अनुच्छेद 324 और विवशे7 रूप से संविवधान के अनुच्छेद 324 (2)

के वास्तविवक प्रभाव पर विव$ार करने का आग्रह विकया गया ह।ै   उक्त उप-अनुच्छेद

इस प्रकार हःै

“324(2) $ुनाव आयोग में मुख्य $ुनाव आयकु्त और इतनी संख्या में

अन्य $ुनाव आयकु्त, यविद कोई हों, राष्ट्रपचित समय-समय पर विनधा,रिरत करेंगे और

मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त, संसद द्वारा उस संबंध

में बनाए गए विकसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपचित द्वारा की

जाएगी।''

2.  इस न्यायालय  के दो विवद्वान न्यायाधीशों की पीp ने रिरट याचि$का  (सिसविवल)

सखं्या 104 /2015 में 23.10.2018 पर विनर्म्सनलिललिlत आदेश पारिरत विकयाः
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“रिरट याचि$का में संशोधन के लिलए आई.  ए.  नंबर 2;  अचितरिरक्त  तथ्य,

आधार और प्राथ,ना को स्वीकार विकया जाता ह।ै 

यह मामला  इस बात से संबंचिधत है विक याचि$काकता,  का मानना है विक

$ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलये एक पूण,तया प्रमाभिणत और बेहतर

प्रणाली की आवश्यकता ह ै। 

याचि$काकतk के विवद्वान वकील और भारत के विवद्वान अटॉनb जनरल की

बात  सुनने  के  बाद  हमारा  मानना  है  विक  इस  मामले  में  भारत  के  संविवधान  के

अनुच्छेद 324 के प्रावधानों की बारीकी से जां$ और व्याख्या की आवश्याकता ह।ै

इस  मुदे्द  पर  इस  न्यायालय  द्वारा  पहले  बहस  और  उत्तर  नहीं  विदया  गया  ह।ै

इसलिलए,  भारत के ससंविवधान के अनुच्छेद  145 (3)  के अनुसार न्यायालय को

इस मामले को संविवधान पीp को सौंपना होगा। तदनुसार, इन वत,मान काय,वाही में

उpने वाले प्रश्न को एक आचिधकारिरक घो7णा के लिलए संविवधान पीp को सौंपते हैं।

सुनवाई की तारीl तय करने के लिलए मामले को प्रशासविनक पक्ष से

भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रlा जाये ।"

3.  हम  उक्त  लिलट  याचि$का  (सिसविवल)  सखं्या  104/2015  में  विनर्म्सनलिललिlत

प्राथ,नाओ ंपर ध्यान देते हैं:

"I) प्रचितवादी को आदेश या उचि$त रिरट, आदेश या विनदfश जारी करना, सिजसमें कहा

गया हो विकः भारत के संविवधान के अनुच्छेद 324(2) के अंतग,त $ुनाव आयोग को

सदस्य की विनयवुिक्त के लिलए नाम की सिसफारिरश करने हेतु एक तटस्थ और स्वतंत्र

कॉलेसिजयम $यन सविमचित का गpन करके $यन की विनष्पक्ष, न्यायसंगत और

पारदशb प्रविक्रया सुविनचिiत करने के लिलए कानून बनाए;
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II) सदस्य के रिरक्त पद पर विनयवुिक्त के लिलए विनवा,$न आयोग को नामों की सिसफारिरश

करने हेतु एक अंतरिरम तटस्थ और स्वतंत्र कॉलेसिजयम $यन सविमचित का गpन करने

के लिलए परमादेश रिरट या उपयकु्त रिरट, आदेश या विनदfश जारी करना;

III) परमादेश रिरट या रिरट जारी करना उचि$त रिरट, आदेश या विनदfश प्रचितवादी को

$ुनाव आयोग को सदस्यों के नामों की सिसफारिरश करने के लिलए एक स्वतंत्र और

तटस्थ  कॉलोसिजयन/$यन  सविमचित  का  गpन  करके  विनष्पक्ष,  न्यायसंगत  और

पारदशb  $यन  प्रविक्रया  सुविनचिiत  करने  के  लिलए  एक  कानून  बनाने  के  लिलए

याचि$काकता, की याचि$का विदनांक 03.12.2014 को विनण,य लेने का आदेश देना,"

4. श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर रिरट याचि$का  (सिसविवल) सखं्या

1043/2017, जो एक जनविहत याचि$का भी है, में मांगी गई राहते इस प्रकार है:

"क)  केन्द्रीय सरकार को दोनों $ुनाव आयकु्तों को समान संरक्षण प्रदान करने के

लिलए समुचि$त कदम उpाने का विनदfश देना ताविक उन्हें मुख्य $ुनाव आयकु्त के समान

तरीके और समान आधारों पर ही उनके पद से हटाया जाए, अन्यथा नहीं;

(l)  केन्द्र सरकार को विनदfश विदया जाए विक यह भारत के विनवा,$न आयोग को

स्वतंत्र सचि$वालय उपलब्ध कराने के लिलए उचि$त कदम उpाए तथा इसके व्यय को

लोक सभा/राज्य सभा सचि$वालय की तज,  पर भारत की संचि$त विनचिध पर भारिरत

घोवि7त कर,े

(ग) केन्द्र सरकार को विनदfश देना विक वह भारत के विनवा,$न आयोग को भी भारत

के सवšच्च न्यायालय में विनविहत विनयम बनाने के अचिधकार की तज, पर विनयम बनाने

का अचिधकार प्रदान करने के लिलए उचि$त कदम उpाए, ताविक उसे $ुनाव संबंधी

विनयम और आ$ार संविहता बनाने का अचिधकार विमल सके;
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(घ) ऐसे अन्य कदम उpाएगा, सिजन्हें माननीय न्यायालय भारत के $ुनाव आयोग

के काया,लय को मजबूत करने के लिलए उचि$त समझे तथा याचि$काकता, को याचि$का

की लागत का भुगतान करने की अनुमचित देगा।

5.  एसोसिसएशन  फॉर  डेमोके्रविटक  रिरफॉर्म्सस,  द्वारा  दायर  रिरट  याचि$का  (सिसविवल)

सखं्या 569/2021 में मांगी गई राहतें इस प्रकार हैं:

" .  ⅰ मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्त की विनयवुिक्त केवल काय,पालिलका द्वारा

करने की प्रथा को भारत के संविवधान के अनुच्छेद 324(2) और 14 का उल्लंघन

घोवि7त करते हुए एक उचि$त रिरट, आदेश या विनदfश जारी करें।

प्रचितवादी को विनदfश विदया जाए विक वह $ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलए

विवचिध आयोग की मा$, 2015 की 255 वीं रिरपोट,, विद्वतीय प्रशासविनक सुधार आयोग

की जनवरी 2007 की $ौथी रिरपोट,, डॉ. विदनेश गोस्वामी सविमचित की मई 1990 की

रिरपोट,  और  न्यायमूर्तित  तारकंुडे  सविमचित  की  1975  की  रिरपोट,  की  सिसफारिरशों  के

अनुरूप एक स्वतंत्र प्रणाली लागू कर।े

6.  नवीनतम  और  अंचितम  रिरट याचि$का  (सिसविवल)  संख्या  998/2022  में,  रिरट

याचि$काकता, डॉ. जया pाकुर हैं। मांगी गयी राहत इस प्रकार है:

"(क), भारत सरकार के विवचिध और न्याय मंत्रालय द्वारा तयैार मई 1990 के $ुनाव

सधुार सविमचित की रिरपोट,, भारत सरकार के विद्वतीय प्रशासविनक सुधार आयोग की

2007 की रिरपोट,  और भारत के विवचिध आयोग की मा$,  2015 की $ुनाव सुधार पर

रिरपोट, द्वारा अनुशंसिसत तज, पर $ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलये एक

स्वतंत्र और पारदशb प्रणाली को लागू करने के लिलये प्रचितवाविदयों को परमादेश की

प्रकृचित में रिरट आदेश या विनद,श जारी करें और,"

7. व्यापक भिशकायत और मांगी गई राहतों का उल्लेl करने के बाद, हम पक्षों की

दलीलों पर उचि$त रूप से गौर कर सकते हैं।
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बी  .   याचि$काकता,ओ ंका तक,  ,   श्री गोपाल शंकरनारायणन  ,   रिरट याचि$का  

(  सी  )   सखं्या   1043/2017   में विवद्वान वरिरष्ठ वकील  

8. रिरट याचि$का सखं्या 1043/2017 में श्री गोपाल शंकरनारायणन ने विनर्म्सनलिललिlत

प्रस्तुचितयां दी हैं:

अनुच्छेद  324 के अंतग,त विनयवुिक्त के मामले में एक कमी ह।ै अविनवा,चि$त संवैधाविनक

प्राचिधकारिरयों की बारह शे्रभिणयों में से केवल $ुनाव आयोग और राष्ट्र ीय अनुसूचि$त जाचित

आयोग ही ऐसे हैं, जहां संविवधान या संविवचिध में योग्यताएं और पात्रता विनधा,रिरत नहीं की

गई ह।ै   

'बनाई गई विवचिध के अधीन' शब्द दो व्यापक शे्रभिणयों में आते हैं। विनयवुिक्तयों के मामले में,

उन्हें अनुच्छेद 324 338, 338 ए और 338 बी द्वारा दशा,या गया ह।ै दसूरी शे्रणी सेवा

की शतk से संबंचिधत ह।ै   

इस समूह के प्रचितविनचिध अनुच्छेद  146, 148, 229  और  243K  हैं। पहली शे्रणी में

अनुच्छेद  324 महत्वपूण,  महत्व रlता ह।ै श्री गोपाल शंकरनारायणन ने यह कसौटी

रlी विक यविद अनुच्छेद 324 के अंतग,त एक कानून बनाया जा सकता है, जो सीईसी

और ईसी का $यन करने के लिलए एक सविमचित और उनकी योग्यता के लिलए भी प्रावधान

करता ह,ै तो, एक शून्य ह।ै यविद ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है, तो, कोई शून्य

नहीं ह।ै शून्य की उपस्थिस्थचित के बारे में तक,  को जारी रlते हुए, यह तक,  विदया जाता है

विक  न्यायालय  के  हस्तके्षप  का  अंतर्दिनविहत  तक,  एक  मौलिलक  मानदडं  या  बुविनयादी

विवशे7ता का अस्थिस्तत्व होना $ाविहए, सिजसे सरुचिक्षत करने की आवश्यकता ह।ै इस संबंध

में, लोकतंत्र और स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने की सहवतb अविनवाय,ता को पेश

विकया जाता ह।ै यह तक,  विदया जाता है विक दसूरा पहलू,  सिजसे ध्यान में रlा जाना

$ाविहए,  जनता के अचिधकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शून्य के अस्थिस्तत्व के

प्रभाव से अनजान नहीं होना $ाविहए। न्यायपालिलका की तरह $ुनाव आयोग को भी
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विनभbक स्वतंत्रता का प्रदश,न करना $ाविहए।  विनयवुिक्त के संबंध में मानदडंों के अभाव में,

एक  कें द्रीय  मानदडं  अथा,त  ससं्थागत  अlंडता  पर  प्रचितकूल  प्रभाव  पड़ता  ह।ै  एक

स्वतंत्र विनयवुिक्त ततं्र पक्षपात की संभावना से भी ब$ने की गारटंी दगेा। पक्षपात काफी

हद तक कम हो जाएगा। वोट का अचिधकार एक संवैधाविनक अचिधकार ह।ै अन्य दचिक्षण

एभिशयाई देशों और यूनाइटेड हिंकगडम में प्र$लिलत कानून के संदभ,  में,  यह तक,  विदया

जाता है विक स्पष्ट योग्यता,  साथ ही पात्रता की शतf  भी लागू की गई हैं। अविनवाय,

काय,काल उपलब्ध कराया गया ह।ै हटाने की प्रविक्रया, जो एक समान है, कpोर ह।ै यह

तक,  विदया जाता है विक मखु्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त के मामले में  2001 के बाद

अ$ानक  बदलाव  आया  ह।ै लगातार  सरकारों ने तेजी  से  उम्रदराज  उर्म्समीदवारों  का

$यन करने का फैसला विकया ह।ै इसके परिरणामस्वरूप उनके काय,काल को कम करने

के  अलावा,  बहुत  जरूरी  स्वतंत्रता  पर  भी  असर  पड़ा  ह।ै  साव,जविनक  जीवन  में

अपराचिधयों की lतरनाक वृचिद्ध के बावजूद $ुनाव आयोग की ओर से विनस्थिष्क्रयता इस

न्यायालय  का  माग,दश,न करगेी। सिजस अनुच्छेद का हमने उल्लेl विकया ह,ै  उसके

संदभ,  में यह बताया गया है विक $ुनाव आयोग कभिथत कदा$ार और पक्षपात में लिलप्त ह।ै

न्यायालय से संवैधाविनक $ुप्पी को सुनने और न्यायालय के हस्तके्षप की सख्त जरूरत

को समझने की जोरदार अपील की जाती है । इस संबंध में, हमें याद विदलाया जाता है

विक इस न्यायालय ने $ुनाव और $ुनाव सुधारों से संबंचिधत मामलों में बहुत सविक्रय

भूविमका  विनभाई  है  ।  संपलित्त पर  हलफनामे,  आपराचिधक  इचितहास,  समयबद्ध  $ुनाव

याचि$का सुनवाई, सांसदों और विवधायकों के आपराचिधक मुकदमों के लिलए। विवशे7

अदालतें, बूथ कैप्$रिंरग, मुफ्तlोरी और नोटा से सुरक्षा से संबंचिधत मामलों में हस्तके्षप

उल्लेlनीय था। काय,पालिलका की कमजोरी न्याचियक विनगरानी और सविक्रयता को उचि$त

pहराती ह,ै lासकर तब जब 72 साल से ज़्यादा समय बीत $ुका ह।ै   यह तक,  विदया

गया है विक संसद के लिlलाफ या गायकवाड़ विवचिध आयोग की रिरपोट,  को लागू करने के

लिलए कोई आदेश नहीं मांगा गया ह।ै कानून बनने तक विनर्म्सनलिललिlत विनदfशों पर जोर

विदया जाता ह।ै पाँ$ सदस्यों की एक सविमचित, सिजसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विवपक्ष या
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सबसे  बड़ी  पाटb  के  नेता,  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश,  लोकसभा  के  अध्यक्ष  और

उपयकु्त उर्म्समीदवारों की सिसफारिरश करने के लिलए पहले $ार द्वारा $ुने गए एक प्रख्यात

न्यायविवद शाविमल  हैं,  को $ुनाव आयोग  में विनयवुिक्त के लिलए विनयकु्त विकया  जाना ह।ै

याचि$काकता,  न्यायालय से अह,ताएं  घोवि7त करवाएगा,  सिजसमें  भारत की नागरिरकता

शाविमल होने के साथ-साथ व्यविक्त द्वारा 45 व7,  से 61 व7,  के बी$ की आयु परूी कर

ली जाना $ाविहये। आगे की अह,ताएं यह हैं विक व्यविक्त में पूण,  रूप से विनष्ठा और उच्च

नचैितक $रिरत्र होना $ाविहए। व्यविक्त की विकसी भी राजनीचितक दल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप  से  कभी  भी  संबद्घता  नहीं  होनी  $ाविहए।  यह  भी  याचि$त  है  विक  विनयकु्त  व्यविक्त

आईएएस या आईपीएस का सदस्य या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। अनुच्छेद

324(5) के दो विनबंधनों के अनुसार, विनवा,$न आयकु्तों को, पहले प्रावधान में प्रविक्रया

का पालन करने के बाद ही हटाया जाने योग्य होना $ाविहए। एक स्वतंत्र सचि$वालय

स्थाविपत विकया जाना $ाविहए। विनवा,$न  आयोग का l$, सपु्रीम कोट,,  सीएजी और

यूपीएससी के समतुल्य होना $ाविहए। व्यय को भारत की संचि$त विनचिध पर भारिरत गरै-

मतदान योग्य व्यय बनाया जाना $ाविहए।

सी  .  रिरट याचि$का   (  सिसविवल  )   संख्या   104/2015   में याचि$काकता, की ओर  

से विवद्वान अचिधवक्ता श्री प्रशांत भू7ण की ओर से प्रस्तुचितकरण। 

9. काय,शील लोकतंत्र के लिलए एक स्वतंत्र विनवा,$न आयोग आवश्यक है क्योंविक यह

कानून का शासन और स्वतंत्र और विनष्पक्ष विनवा,$न सुविनचिiत करता ह।ै विनयवुिक्त की

विवद्यमान प्रथा अनुच्छेद 324(2) के साथ असंगत है और स्पष्ट रूप से मनमानी ह।ै

ऐसा  इसलिलए  है  क्योंविक  अनुच्छेद  324(2)  में  कहा  गया  है  विक  संसद  को  एक

न्यायपूण,, विनष्पक्ष और उचि$त कानून बनाना $ाविहए। कानून बनाने का प्रावधान इस

उर्म्समीद पर आधारिरत था विक समय के अंतराल में,  सरकार इस तरह का कानून

बनाने और विनवा,$न आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता और अlंडता सुविनचिiत करने
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के लिलए पहल विदlाएगी। यह तक,  विदया जाता है विक एक रिरक्तता की स्थिस्थचित ह।ै

संविवधान के तहत विकसी भी शविक्त का प्रयोग संविवधान के भाग  III  के विवपरीत नहीं

विकया जा सकता है, $ाहे वह काय,कारी शविक्त हो या विवधायी शविक्त हो। भारत सरकार

(काय,-सं$ालन) विनयम, 1961 $यन की प्रविक्रया और पात्रता मानदंडों के बारे में

मौन हैं। नौकरशाही के सदस्यों से विनयवुिक्तयों के लिलए भारत संघ द्वारा लागू की गई

परपंरा की यह आलो$ना की जाती है विक वह एक स्वस्थ परपंरा नहीं ह।ै इसका

कारण यह है विक यह पारदर्शिशता, विनष्पक्षता और तटस्थता से रविहत ह।ै यह प्रणाली

जनता  के  लिलए  दगु,म ह।ै विनयवुिक्त  में  अकेले  काय,पालिलका  के  शाविमल  होने  से  यह

सुविनचिiत होता है विक आयोग पक्षपातपूण,  विनकाय और काय,पालिलका की एक विहमायती

विनकाय एवं शाlा बन जाता है और बना रहता ह।ै आयोग की स्वतंत्रता विनयवुिक्त की

प्रविक्रया से घविनष्ठ रूप से जुड़ी हुई ह।ै सवšच्च न्यायालय एडवोकेट्स  -  ऑन  -  रिरकॉड,  

एसोसिसएशन  और  अन्य  बनाम  भारत  संघ  1  में  संदर्शिभत  विनयवुिक्त  विनकाय  के  प्रचित

अन्योन्यता और वफादारी की शविक्त की अवधारणाओ ंको लागू विकया गया ह।ै हाल

ही में हुए कभिथत घटनाक्रमों के संदभ,  में,  विनवा,$न आयोग के आ$रण पर छाया

डालते  हुये,  न्यायमूर्तित  मदन  बी  लोकुर  की  रिरपोट,  पर  भरोसा  विकया  गया  ह।ै

विनस्थिष्क्रयता  या  $ूक  के  कई  उदाहरण  बताए  गए  हैं।  यह  विवभिभन्न  आयोगों  और

सविमचितयों के अलावा है, सिजन्होंने बदलाव की आवश्यकता को उजागर विकया ह।ै इस

न्यायालय ने कई अवसरों पर हस्तके्षप विकया ह।ै आगे यह तक,  विदया गया है विक

लोकतंत्र संविवधान के मूल ढां$े का एक पहलू ह।ै विनवा,$न आयोग के सदस्यों की

विनयवुिक्त काय,पालिलका की मजb और सनक पर की जा रही ह।ै स्वतंत्र विनवा,$न आयोग

होने का उदे्दश्य विवफल हो गया ह।ै आगे यह भी तक,  विदया गया है विक विनवा,$न

आयोग सत्तारूढ़ सरकार और अन्य दलों सविहत विवभिभन्न राजनीचितक दलों के बी$

विवभिभन्न  विववादों  का  समाधान  करता  ह।ै  इसका  मतलब  यह  है  विक  काय,पालिलका

एकमात्र प्रचितभागी नहीं हो सकती ह।ै  यह प्रथा अनुच्छेद 14 के विवरुद्ध ह।ै  संविवधान

1   (2016) 5 एस.सी.सी. 1
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सभा की बहसों का विवस्तृत संदभ,  विदया गया ह।ै विनवा,$न आयोग की शविक्तयों के बारे

में विवस्तार से बताते हुये यह बताया गया है विक जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम, 1951

की धारा  29  ए के तहत एक राजनीचितक दल को पंजीकृत करने की शविक्त हमारे

विव$ाराथ,  आयी  ह।ै  भारतीय  राष्ट्र ीय  कांग्रेस  बनाम  समाज  कल्याण  संस्थान  और

अन्य  2  ,  में इस न्यायालय के विनण,य पर भरोसा विकया गया है विक विनवा,$न आयोग

धारा  29 ए के तहत अध,-न्याचियक क्षमता में काय,  करता ह।ै विनवा,$न आयोग को

राजनीचितक दलों को मान्यता देने और प्रतीक आवंविटत करने के लिलए विनवा,$न चि$ह्न

(आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के विनयम 6 और 8 के तहत अचिधकार विदया

गया ह।ै उक्त आदेश के विनयम 15 का प्रयोग यह दशा,ने के लिलए विकया जा रहा है विक

विनवा,$न  आयोग  को  पूव,  से  ही  मान्यता  प्राप्त  दलों  के  भीतर  उत्पन्न  होने  वाले

विवlंचिडत  और  प्रचितदं्वद्वी  समूहों  के  संदभ,  में  विनण,य  लेने  का  अचिधकार  ह।ै  आदश,

आ$ार संविहता या आयोग के विनदfशों का पालन करने के लिलए कत,व्य के उल्लंघन के

लिलए मान्यता वापस लेने और विनलंविबत करने की शविक्त है (प्रतीक आदेश का विनयम

16  ए देlें)। इसे  आदश,  आ$ार संविहता लागू  करने की शविक्त प्राप्त ह।ै विनवा,$न

आयोग अनुच्छेद  324(1) के तहत शविक्तयों का प्रयोग करते हुए विकसी उर्म्समीदवार

को प्र$ार करने से प्रचितबंचिधत कर सकता ह।ै विनवा,$न  आयोग को स्टार प्र$ारकों को

हटाने का भी अचिधकार ह।ै विवभिभन्न रिरपोटk पर भरोसा विकया जाता है, सिजन पर हम

बाद  में  $$ा,  करेंगे।   इसके  अलावा,  सपु्रीम  कोट,  एडवोकेट्स  -  ऑन  -  रिरकॉड,  

एसोसिसएशन और अन्य बनाम भारत सघं 3में दसूरे न्यायाधीशों के मामले और सपु्रीम

कोट, एडवोकेट्स-ऑन-रिरकॉड, एसोसिसएशन और अन्य बनाम भारत संघ4  में एन जे

ए सी को असंवधैाविनक घोवि7त करने वाले इस न्यायालय के विनण,य पर भी उक्त तथ्य

के समथ,न में भरोसा विकया गया ह।ै विवद्वान अचिधवक्ता ने पुलिलस प्रशासन में सुधारों से

2 (2002) 5 एस.सी.सी. 685
3   (1993) 4 एस.सी.सी. 441
4   (2016) 5 एस.सी.सी. 1
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संबंचिधत  प्रकाश सिंसह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य  5  में इस न्यायालय द्वारा

विदये गये विनण,य पर भी भरोसा विकया ह।ै इसके अलावा उन्होंने विवनीत नारायण एवं

अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य   6    तथा स्पेशल रफेरेंस क्रमांक  1/1998,   रे   7  में

तृतीय  न्यायाधीश  मामले  पर  भी  भरोसा  विकया  ह।ै  यह  तक,  विदया  गया  है  विक

न्यायालय काय,पालिलका द्वारा सदस्यों की विनयवुिक्त को असंवैधाविनक घोवि7त करने के

अलावा,  भारत के विवचिध आयोग की दो सौ प$पनवीं रिरपोट,  में  की गई अनुशंसा

सस्थिर्म्समलिलत करते हुए विनयवुिक्त के लिलए नामों की सिसफारिरश करने के लिलए एक सविमचित

के गpन का विनदfश दे सकता ह।ै

डी  .   श्री जया pाकुर ,   याचि$काकता, द्वारा रिरट याचि$का   (  सिसविवल )   संख्या   998/2022  

में प्रस्तुचितकरण

10.  वीरेंद्र के शमा, की सहायता से श्री अनूप जी $ौधरी, विवद्वान वरिरष्ठ अचिधवक्ता,

याचि$काकता,  की ओर  से उपस्थिस्थत हुए। यह  बताया गया विक  विवधायी  रिरक्तता  से

तदथ,वाद प्रशस्त हो  रहा ह।ै 1951 के बाद से के्षत्रीय आयकु्तों की विनयवुिक्त कभी नहीं

की गई ह।ै विनवा,$न आयोग की भूविमका ऐसी है विक विनवा,$न काय,क्रम के साथ केवल

लिlलवाड़ करके आधुविनक विनवा,$न प्रविक्रया का दरुुपयोग विकया जा सकता ह।ै मूल

अनुच्छेद में संशोधन पारिरत करने के समय भी सिजन विनदfशों की मांग की गई थी,

उन्हें न्याचियक हस्तके्षप से भरा जा सकता ह।ै विनयवुिक्त केवल नौकरशाहों तक सीविमत

ह,ै  वह भी मुख्य रूप से आईएएस अचिधकारिरयों तक। आईएएस  अचिधकारी अपने

राजनीचितक आकाओं के साथ घविनष्ठ गpबंधन में काम करते हैं। विनयवुिक्त न्याचियक

सदस्यों जैसे प्रचितभा के अचिधक व्यापक आधार वाले समूह से होनी $ाविहए।

सचि$वालय में पया,प्त मानव संसाधन होना $ाविहए।

ई  .   रिरट याचि$का   (  सिसविवल  )   सखं्या   569/2021   में हस्तके्षपकता, के विवद्वान वकील  

श्री कालीश्वरम राज का प्रस्तुचितकरण।

5(2006) 8 एस.सी.सी. 1
6(1998) 1 एस.सी.सी. 226
7 (1998) 7 एस.सी.सी. 739
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11. रिरट याचि$का (सिसविवल) संख्या 569/2021 में हस्तके्षपकता, के विवद्वान वकील

श्री कालीश्वरम राज, का तक,  है विक जो रिरक्तता जो पेश की गई है, उसे लोकतांवित्रक

स्थान  के  रूप  में  स्वीकार  विकया  जाना  $ाविहए,  सिजसे  संविवधान  के  ससं्थापकों  ने

भविवष्य की संसद के लिलए भरने के लिलए lलुा छोड़ विदया था। यह तक,  विदया गया है

विक संविवधान सभा वास्तविवक अथk में एक विनवा,चि$त विनकाय नहीं होने के कारण,

संसद के  लिलए  कई $ीजें  छोड़ गई,  जो बेहतर  लोकतांवित्रक वैधता का  दावा कर

सकती थी। न्यायाधीशों के मामले पर भरोसा करते हुए,  उन्होंने विनवेदन विकया विक

एक समानांतर रlेा lीं$ी जा सकती ह।ै यह विवधायी विनस्थिष्क्रयता का एक ज्वलंत

उदाहरण  ह।ै  $ूंविक स्वतंत्र  और  विनष्पक्ष  $ुनावों  से  इनकार  नागरिरकों  के  मौलिलक

अचिधकारों का हनन करता है,  इसलिलए न्याचियक हस्तके्षप अत्यचिधक आवश्यक ह।ै

मतदान का अचिधकार अब मौलिलक अचिधकार का एक विहस्सा ह।ै यह तक,  विदया गया है

विक वास्तव में, मतदान का अचिधकार एक संवैधाविनक अचिधकार ह।ै वे श्रीलंका जैसे

पड़ोसी देशों सविहत अन्य के्षत्राचिधकारों के उदाहरणों पर हमारा ध्यान आकर्दि7त करते

हैं।

एफ   .   भारत संघ के विवद्वान अटॉनb जनरल की ओर से प्रस्तुचितकरण  

12.  श्री आर.  वेंकटरमणी,  विवद्वान अटॉनb जनरल द्वारा विनर्म्सनलिललिlत दलीलों पर

संबोचिधत विकया गया : याचि$काकता,ओ ंके तक,  को स्वीकार करने में अनुच्छेद 324

के प्रावधानों में संशोधन से कम कुछ नहीं होगा। याचि$काकता,ओ ंका मामला कें द्रीय

विवचिध आयोग की रिरपोट,  सविहत विवभिभन्न रिरपोटk पर आधारिरत ह।ै याचि$काकता,ओ ंकी

भिशकायत का आधार मौजूदा तंत्र की विवफलता और भिशकायत का विनवारण करने में

भारत संघ की अविनच्छा या विवफलता ह।ै याचि$काकता,ओं के दावे के मूल में जो

रिरक्तता है, वह अस्थिस्तत्व में नहीं ह।ै ऐसी कोई रिरक्तता नहीं ह।ै विवद्वान अटॉनb जनरल

द्वारा इस बात पर जोर विदया गया विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त या विनवा,$न आयकु्त का

$यन करने के लिलए कॉलेसिजयम या व्यविक्तयों के विनकाय के विनकाय को पुरःस्थाविपत
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करने हेतु न्यायालय द्वारा भारत के संविवधान के अनुच्छेद  74 के तहत मंवित्रयों की

सहायता और सलाह की संवैधाविनक प्रविक्रया को रौंदना आवश्यक होगा। इस तक,  में

कोई दम नहीं हो सकता विक छह साल का काय,काल अविनवाय,  रूप से गारटंीकृत

होना  $ाविहए।  इन  मामलों  में  न्याचियक  हस्तके्षप  विवधाचियका,  काय,पालिलका  और

न्यायपालिलका के  बी$ शविक्तयों  के नाजुक  पृथक्करण  के  लिलए  हिंहसा  पैदा करने की

कीमत पर होगा। हस्तगत मामले सामने आयी रिरक्तता के लिlलाफ एक आकांक्षात्मक

आदश,  के संदभ,  में समर्शिथत प्रतीत होते हैं। आयकु्त के $यन का एक विववादास्पद रूप

से बेहतर मॉडल इस न्यायालय के लिलए संवैधाविनक प्रावधानों के कामकाज में दlल

देने का आधार नहीं बन सकता ह।ै अनुच्छेद 324(2) मुख्य विनवा,$न आयकु्त और

विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त के लिलए स्पष्ट प्रविक्रया की कल्पना करता ह।ै जब तक

कोई अन्य उपबंध करने वाला कानून नहीं बनाया जाता है, तब तक ससं्थापकों ने

यह विनधा,रिरत विकया है विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों की

विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी। विनर्दिववाद रूप से, भारत का संविवधान सरकार के

वेस्टहिंमस्टर मॉडल का अनुसरण करता ह।ै यह ससु्थाविपत है विक राष्ट्रपचित की शविक्तयाें

का  प्रयोग  मंत्री  परिर7द  की  सलाह  पर  विकया  जाता  ह।ै राष्ट्रपचित  केवल  राज्य  का

औप$ारिरक  प्रमुl होता  ह।ै  अनुच्छेद  324(2)  के  तहत  शविक्त  का  प्रयोग  हमेशा

राष्ट्रपचित द्वारा मंत्री परिर7द की सहायता और सलाह पर काय,  करते हुए विकया जाता

ह।ै अनुच्छेद 77 भारत सरकार के काय,  के सं$ालन के लिलए उपबंध करता ह।ै इसके

तहत विनयम बनाए गए हैं। विवद्वान अटॉनb जनरल इस बात पर विववाद नहीं करते हैं

विक विनयमों के अनुसार जैसा विक विनधा,रिरत विकया गया है, मुख्य विनवा,$न आयकु्त और

विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त एक ऐसा मामला है सिजस पर मंत्री परिर7द का ध्यान

आकर्दि7त करने की आवश्यकता नहीं ह।ै इसके बजाय विनयम यह उपबंंध करते हैं विक

यह प्रधान मंत्री है, सिजसे मुख्य विनवा,$न आयकु्त या विनवा,$न आयकु्त के रूप में विनयकु्त

विकए  जाने वाले व्यविक्त पर विनण,य  लेने  का अचिधकार  ह।ै दसूरे शब्दों में,  राष्ट्रपचित

अनुच्छेद 324(2) के तहत शविक्त का प्रयोग करता ह ैऔर वह प्रधान मंत्री की सलाह
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पर काय,  करते हुए विकसी व्यविक्त को मुख्य विनवा,$न आयकु्त या विनवा,$न आयकु्त के

रूप में विनयकु्त करता ह।ै तक,  यह ह ैविक यह वह प्रणाली है, जो विपछले सात दशकों से

अचिधक समय से लागू ह।ै भ्रम के लिलए कोई स्थान नहीं ह।ै मुख्य विनवा,$न आयकु्तों

और विनवा,$न आयकु्तों की एक लंबी पंविक्त को अनुच्छेद 324(2) के तहत अनुध्यात

वैध ढंग से विनयकु्त विकया गया ह।ै आगे यह तक,  विदया गया है विक न्याचियक हस्तके्षप के

लिलए कोई पह$ान योग्य गलती या कारण हिंबद ुमौजूद नहीं ह।ै यह बताया गया है विक

विनवा,$न हुए हैं और लाlों पात्र मतदाताओ ंको मतदान का अचिधकार सुविनचिiत विकया

गया ह।ै लगभग  68  प्रचितशत मतदान हुआ। यह तक,  विदया गया है विक भारत के

विनवा,$न आयोग ने संयकु्त राष्ट्र  के तत्वावधान में विवभिभन्न समझौते विकए हैं,  सिजसके

तहत भारत का विनवा,$न आयोग अपनी विवशे7ज्ञता साझा करता ह ैऔर विवभिभन्न अन्य

देशों में विनवा,$न कराने के लिलए अपनी सक्षम सेवाएं देता ह।ै यह ऐसा मामला नहीं है

जहां याचि$काकता, यह प्रदर्शिशत करने में सक्षम रहे हैं विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त या

विनवा,$न आयकु्त की स्वतंत्रता lतर ेमें ह।ै विनवा,$न आयोग अपने कायk के विनव,हन में

हर तरह से कानून द्वारा विवविनयविमत ह।ै मुख्य विनवा,$न आयकु्त और विनवा,$न आयकु्त

की विनयवुिक्त से संबंचिधत मामले इस न्यायालय द्वारा  टी  .  एन  .    शे7न  ,   भारत के मुख्य 

विनवा,$न आयकु्त बनाम भारत संघ और अन्य     8   के विनण,य द्वारा सुलझाए गए हैं। यह

इवंिगत विकया गया है विक विनवा,$न आयोग  (विनवा,$न आयकु्तों की सेवा की शत̃ और

कामकाज का सं$ालन) अचिधविनयम, 1991 (सिजसे आगे ‘1991 अचिधविनयम’ कहा

जाएगा) $यन की प्रविक्रया और उससे जुडे़ सभी विववरणों से संबंचिधत व्यवहार नहीं

करता ह।ै न्यायालय के समक्ष इस तथ्य के विव7य में यह सराहना की गई है विक

विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त सिसविवल सेवा के उच्च पदस्थ सदस्यों में से की गई है,

क्योंविक अब तक विकसी भी सरकार ने विनयवुिक्त के लिलए सिसविवल सेवा के अलावा विकसी

अन्य स्रोत का प्रावधान करना उचि$त नहीं समझा है और संसद ने भी इसमें हस्तके्षप

नहीं विकया ह।ै अनुच्छेद 324(2) के तहत यह प्रणाली अच्छी तरह काम विकया ह।ै

8(1995) 4 एस.सी.सी. 611
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विनयवुिक्त के मामले में कोई भी विव$लन या अवैधता या विनयकु्त लोगों की ओर से कोई

काय,  या $ूक, न्याचियक समीक्षा की शविक्तयों के तहत उच्च न्यायालयों के सधुारात्मक

के्षत्राचिधकार  के  अंतग,त  आती  ह।ै  1991  के  अचिधविनयम  की  धारा  4  में  विनवा,$न

आयकु्तों और मुख्य विनवा,$न आयकु्त दोनों के लिलए छह साल का काय,काल विनधा,रिरत

विकया गया ह।ै टी  .  एन  .   शे7न   (  पूवšक्त  )   में विकये गये सर्म्सप्रके्षण के आधार पर, सरकार

ने सिसविवल सेवाओं से अचिधकारिरयों की विनयवुिक्त करने की एक अच्छी प्रथा का पालन

विकया ह।ै यह तक,  विदया जाता है विक सिजन लोगों की विनयवुिक्त के लिलए विव$ार विकया

जाता है,  उन्हें विनवा,$न आयोग में शाविमल होने के लिलए पया,प्त रूप से  "परिरपक्व"

होना $ाविहए। छह साल का काय,काल एक आदश,  ह।ै यद्यविप इसका कड़ाई से पालन

विकये जाने की स्थिस्थचित में काफी समस्याएं पैदा हुई होंगी। यह स्थिस्थचित होने के कारण,

एक समस्त काय,काल की अवधारणा पर पहु$ंा गया ह।ै दसूरे शब्दों में, 1991 के

अचिधविनयम की धारा  4 में छह-छह व7,  के अलग-अलग काय,काल की व्यवहारिरक

रूप से परिरकल्पना की गई है, क्योंविक पदधारी का $यन और विनयवुिक्त इस तरह से

की  जाती  है  विक  विनवा,$न  आयकु्त  के  रूप  में  विनयकु्त  व्यविक्त  लगभग  छह  व7,  के

काय,काल की उर्म्समीद कर सकता है, भले ही वह विनवा,$न आयकु्त के रूप में न हो,

बस्थिल्क विनवा,$न आयकु्त और मुख्य विनवा,$न आयकु्त के रूप में हो। भारत सरकार के

सचि$व/मुख्य सचि$वों के पद में काय,रत/सेवाविनवृत्त अचिधकारिरयों का एक डेटाबेस ह।ै

विनयकु्त व्यविक्तयों का $यन उक्त डेटाबेस से विकया जाता ह।ै विवचिध और न्याय मंत्री,

उक्त डेटाबेस से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपचित के लिलए एक पैनल की सिसफारिरश करते हैं।

जब तक यह न्यायालय 1991 के अचिधविनयम की धारा 4 का पालन न करने को

विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता का हनन नहीं मानता है,  सिजसके लिलए विनवारण की

आवश्यकता ह,ै तब तक इस न्यायालय को 'आकांक्षी प्रस्तावों' को 'कस्थिल्पत रिरक्तता'

पर  कब्जा  करने  के  सिसद्धांत  के  रूप  में  विव$ार  करने  की  आवश्यकता  नहीं  ह।ै

याचि$काकता,ओं द्वारा भरोसा की गई रिरपोट, अन्य अचिधकार के्षत्रों में विनविहत प्रणालिलयों

पर आधारिरत हैं। यह महत्वपूण,  है विक संविवधान सभा ने,  अन्य तंत्रों के प्रचित स$ेत
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होते हुए भी,  जानबूझकर अनुच्छेद  324(2)  में पाई गई पद्धचित को अपनाने का

विवकल्प $ुना। कोई पह$ान योग्य गलती नहीं ह।ै कोई विनरतंर गलती भी नहीं है।

सिसद्धांतों को विनधा,रिरत करने वाले विनण,य  ,   इस न्यायालय को विदशा -  विनदfश विनधा,रिरत  

करने का अचिधकार देने वाले विनण,य अनुपयकु्त हैं। इस न्यायालय द्वारा विनण,य ऐसी

स्थिस्थचित में विदए गए,  जहां स्पष्ट रूप से रिरक्तता मौजूद थी। यह भी बताया गया विक

तथा इससे भी महत्वपूण,  बात यह ह ैविक जब कोई मौलिलक अचिधकार मौजूद पाया गया

या विकसी अंतरराष्ट्र ीय संचिध के तहत कोई अचिधकार सरुचिक्षत पाया गया तब न्यायालय

को आमंवित्रत विकया गया और हस्तके्षप करने के लिलए राजी विकया गया। मामलों के

वत,मान समूह में, कोई मौलिलक अचिधकार शाविमल नहीं है, सिजसे इस न्यायालय द्वारा

विकसी भी हस्तके्षप हेतु समथ,न प्राप्त हो सके। यह अनुच्छेद 324(2) के अलावा एक

प्रविक्रया विनधा,रिरत करने से अलग है, जो विकसी भी रिरक्तता की अनुपस्थिस्थचित का संकेत

देता ह।ै रिरक्तता की गरै-मौजूदगी का प्रमाण को इस तथ्य से स्थाविपत करने का

प्रयास  विकया  जाता  है  विक  अतीत  में  कई  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्तों  और  विनवा,$न

आयकु्तों की विनयवुिक्त आवश्यकता के अनुसार की गई  ह।ै भारत के विवचिध  आयोग

सविहत  रिरपोटk  के  आधार  पर  विनयवुिक्त  की  पद्धचित  में  कभिथत  प्रगचित,  संविवधान  के

प्रावधानों के साथ हिंहसा करने का आधार शायद ही प्रदान करगेी। विवद्वान अटॉनb

जनरल ने हमें याद विदलाया है विक इस न्यायालय को संविवधान की व्याख्या के लिलए

सामान्य क़ानूनों के संदभ,  में शाविमल सिसद्धांतों को लागू करने के लिलए आमंवित्रत विकया

जा रहा ह।ै वही अस्वीकाय, ह।ै

जी   .   श्री त7ुार मेहता  ,   भारत के विवद्वान सॉलिलसिसटर जनरल का प्रस्तुचितकरण   

13. अनुच्छेद 53 पर भरोसा करते हुए, जो संघ की काय,कारी शविक्त से संबंचिधत है,

यह तक,  विदया गया है विक अनुच्छेद 324(2) के तहत परिरकस्थिल्पत कानून अनुच्छेद

53(3)(बी) के तहत परिरकस्थिल्पत कानून ह।ै ऐसे कानून की अनुपस्थिस्थचित में, राष्ट्रपचित

2023(3) eILR(PAT) SC 60



44

के पास संवैधाविनक शविक्त ह।ै अनुच्छेद  324 की संवैधाविनक वैधता पर विव$ार नहीं

विकया जा सकता क्योंविक यह मूल संविवधान का एक विहस्सा ह।ै आयोग में विनयवुिक्तयों

के काय,  हेतु संविवधान एक पूरी मशीनरी का उपबंध करता ह।ै विवनीत नारायण का

विनण,य संवैधाविनक आचिधविनयम की कमी से संबंचिधत था न विक संवैधाविनक प्रावधान

से। विकसी भी गरै-काय,कारी को शाविमल करने का कोई भी संभाविवत विनदfश शविक्तयों

के पृथक्करण के सिसद्धांत का उल्लंघन होगा। इस न्यायालय के  शमशेर सिंसह बनाम

पंजाब राज्य और अन्य  9  के फैसले पर भरोसा विकया जाता ह।ै अनुच्छेद  324(2)

संसद की ओर से कानून बनाने के लिलए संवैधाविनक कत,व्य नहीं बन सकता ह।ै टी

एन  शे7न    (  पूवšक्त  )  को  अनुसरिरत  करते  हुये  यह  तक,  विदया  गया  है  विक राष्ट्रपचित

विनयवुिक्त प्राचिधकारी हैं और मखु्य विनवा,$न आयकु्त सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के

बराबर होने का दावा नहीं कर सकते। शविक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत पर जोर विदया

गया ह।ै यह बताया गया है विक शविक्तयों का पृथक्करण स्वयं लोकतंत्र का ही प्रचितहिंबब

ह।ै विवद्वान सॉलिलसिसटर जनरल ने न्यायालय को न्याचियक संयम बरतने के लिलए राजी

विकया। एक कारण $ूक न्याचियक हस्तके्षप को उचि$त नहीं pहरा सकती। नीचित से

संबंचिधत मामलों को उचि$त रूप से न्याचियक रडार से दरू रहना $ाविहए। इस मामले में

जो शाविमल ह,ै वह अविनवाय,  रूप से एक राजनीचितक प्रश्न ह।ै

ए$   .   श्री बलबीर सिंसह ,   विवद्वान अचितरिरक्त सॉलिलसिसटर जनरल का प्रस्तुचितकरण  

14. श्री बलबीर सिंसह ने जोरदार ढंग से तक,  विदया विक कोई रिरक्तता नहीं है और कोई

कारण भी नहीं ह।ै  विवशाlा मामले में जो स्थिस्थचित थी,  उसके विवपरीत,  इसकी कोई

सख्त जरूरत नहीं ह।ै विनवा,$न आयोग का कुशल कामकाज विनचिiत रूप से स्वतंत्रता

की  ओर  इशारा  करता  है,  जो  इसके  कामकाज  को  सूचि$त  करता  ह।ै  इसके

तत्वावधान में कई विनवा,$न हुए हैं। भारत के विनवा,$न आयोग को पूरी दवुिनया में

9 (1974) 2 एस सी सी 831
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मान्यता प्राप्त ह।ै जब मौजूदा प्रावधान pीक से काम कर रहे हों,  तो विदशा-विनदfश

डालने के लिलए कोई काल्पविनक मॉडल आधार नहीं हो सकता। याचि$काकता,ओ ंद्वारा

तटस्थता और पारदर्शिशता का तक,  न्यायालय के हस्तके्षप के लिलए pोस आधार नहीं

हो सकती ह।ै

          विवश्ले7ण

I .   बी   .   भिशवराव द्वारा ‘भारत के संविवधान का विनमा,ण’   

15. यह उचि$त है विक हम संविवधान सभा में हुई बहसों सविहत ऐचितहासिसक परिरप्रके्ष्य

को समझें। बी. भिशवराव द्वारा लिललिlत ‘भारत के संविवधान का विनमा,ण’ नामक कृचित

में, हम मताचिधकार और विनवा,$न के विव7य के संबंध में विनर्म्सनलिललिlत वण,न विमलता

ह ै।

"विनवा,$न आयोग 

भारत सरकार अचिधविनयम, 1935 और पहले के अचिधविनयमों में $ुनावों का

सं$ालन काय,पालिलका- कें द्रीय या प्रांतीय सरकारों पर छोड़ विदया गया था,  जो

कें द्रीय या राज्य विवधानमंडल के विनवा,$न के संबंध में था। संविवधान सभा में $$ा,ओं

में, लगभग शुरू से ही इस बात पर आम सहमचित बनी विक मतदान के अचिधकार को

नागरिरक  का  मौलिलक  अचिधकार  माना  जाना  $ाविहए  और  उसे  इस  अचिधकार  का

स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिलए, $ुनावों को विनयवंित्रत करने के

लिलए  एक  स्वतंत्र  तंत्र  स्थाविपत  विकया  जाना  $ाविहए,  जो  स्थानीय  दबावों  और

राजनीचितक प्रभावों से मुक्त हो।  मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित और अल्पसंख्यक

उप-सविमचित में इन मुद्दों पर काफी $$ा, हुई। मौलिलक अचिधकारों पर के.एम. मुंशी के

मसौदा लेlों में विनर्म्सनलिललिlत lंड शाविमल थे: प्रत्येक नागरिरक को संघ या इकाई

के कानून के अनुसार समानता के आधार पर स्वतंत्र, गुप्त और आवचिधक $ुनावों में

संघ और अपने राज्य की सरकार और विवधायकों को $ुनने का अचिधकार ह।ै
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इस lंड पर मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित ने 29 मा$,, 1947 को अपनी बैpक

में विव$ार विकया। उप-सविमचित ने मंजरूी दी विक

(1) संविवधान द्वारा साव,भौविमक वयस्क मताचिधकार की गारटंी दी जानी $ाविहए;

(2) विनवा,$न  स्वतंत्र, गुप्त और आवचिधक होने $ाविहए; और

(3)  $ुनावों का प्रबंधन संघ के कानून द्वारा स्थाविपत एक स्वतंत्र आयोग द्वारा

विकया जाना $ाविहए।

इन विनष्क7k को प्रभावी बनाने के लिलए, उप-सविमचित की रिरपोट,  में शाविमल करने के

लिलए विनर्म्सनलिललिlत सिसफारिरश का मसौदा तयैार विकया गया:

(1) 21 व7, से कम आयु के प्रत्येक नागरिरक को सघं के विवधानमंडल और उसकी

विकसी इकाई के लिलए,  या जहां विवधानमंडल विद्वसदनीय है,  वहां विवधानमंडल के

विन$ले  सदन  के  लिलए  विकसी  भी  विनवा,$न  में  वोट  देने  का  अचिधकार  होगा,  जो

मानसिसक अक्षमता,  भ्रष्ट आ$रण या अपराध के आधार पर ऐसी विनरह,ताओं के

अधीन होगा जो अचिधरोविपत की जा सकें  और उचि$त विनवा,$न के्षत्र में विनवास से

संबंचिधत ऐसी योग्यताओं के अधीन हो,  जैसा विक कानून द्वारा या उसके अधीन

अपेचिक्षत हो।

(2)  कानून  में  स्वतंत्र  और  गुप्त  मतदान  तथा  विवधानमंडल  के  लिलए  आवचिधक

विनवा,$न  का प्रावधान विकया जायेगा।

(3) विवधानमंडल के सभी $ुनावों का अधीक्षण,  विनदfशन और विनयंत्रण,  $ाहे वह

संघ का हो या इकाई का, सिजसमें विनवा,$न न्यायाचिधकरणों की विनयवुिक्त भी शाविमल

ह,ै संघ या इकाई के लिलए जैसा भी मामला हो, विनवा,$न आयोग में विनविहत होगा,

जो सभी मामलों में संघ के कानून के अनुसार विनयकु्त विकया जाएगा।

विनवा,$न आयोगों के मामले में सघं को इतनी शविक्त देने के बारे में कुछ मतभेद थे।

यह  दlेा  जाएगा  विक  उप-सविमचित  द्वारा  की  गई  सिसफारिरश  के  अनुसार,  सभी

विनवा,$न आयोगों की विनयवुिक्त, $ाहे वे संघ के विवधानमंडल के $ुनावों के संबंध में

काय,  करें या विकसी इकाई के विवधानमंडल के $ुनावों के संबंध में, संघ के कानून
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द्वारा विवविनयविमत की जानी थी। उप-सविमचित के कुछ सदस्यों ने महसूस विकया विक

यविद इकाइयों के विवधानमंडलों के $ुनावों से संबंचिधत मामलों में संघ के कानून को

इस तरह का अचिधभावी अचिधकार विदया जाता है, तो यह इकाइयों के अचिधकारों का

उल्लंघन होगा। विफर भी, मसौदे में शाविमल सिसफारिरश को उप-सविमचित ने बहुमत से

स्वीकार कर लिलया।

अल्पसखं्यक  उप-सविमचित  ने  17  अप्रैल  को  आयोसिजत  अपनी  बैpक  में  इन

प्रावधानों पर विव$ार विकया और इन सिसफारिरशों को स्वीकार कर लिलया। इस उप-

सविमचित की बpैक में एक मात्र मुद्दा श्यामा प्रसाद मुlजb द्वारा उpाया गया था,

सिजन्होंने सो$ा विक इन विनवा,$न आयोगों में अल्पसखं्यकों का प्रभावी प्रचितविनचिधत्व

होना $ाविहए। दसूरी ओर जयरामदास दौलतराम ने अल्पसंख्यकों के लिलए अलग से

प्रचितविनचिधत्व प्रदान करना व्यावहारिरक नहीं माना। उन्होंने सुझाव विदया विक विनवा,$न

आयोगों का गpन इस तरह विकया जाना $ाविहए विक वे विनष्पक्ष विनकायों के रूप में

काम करें और सभी दलों और समुदायों के बी$ विवश्वास पैदा करें। इस सुझाव को

स्वीकार करते हुए अल्पसंख्यक उप-सविमचित ने अपनी रिरपोट,  में प्रस्ताव विदया विक

विनवा,$न आयोग स्वतंत्र और अध,-न्याचियक स्वरूप के होने $ाविहए। 

मौलिलक  अचिधकार,  अल्पसंख्यक  और  जनजातीय  एवं  अपवर्जिजत  के्षत्रों  पर

सलाहकार सविमचित ने  20  और  21  अप्रैल की अपनी बैpकों में  इस मामले पर

विव$ार  विकया। मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित द्वारा तयैार  विकए गए सिसद्धांतों को

सव,सर्म्समचित से स्वीकार विकया गया। $$ा, मुख्य रूप से इस प्रश्न पर कें विद्रत थी विक

$ुनावी कानून से संबंचिधत इन मामलों को क्या मौलिलक अचिधकारों के अध्याय में

रlना उचि$त स्थान है या नहीं। सी. राजगोपाला$ारी का विव$ार था विक मताचिधकार

सामान्य रूप से मौलिलक अचिधकारों का विहस्सा नहीं होगा; और पी.आर. pाकुर ने

बताया विक प्रस्ताव में न केवल वयस्क मताचिधकार को अविनवाय,  बनाया गया है,

बस्थिल्क प्रत्यक्ष $ुनावों का भी प्रावधान विकया गया है, सिजससे प्रत्यक्ष $ुनावों के मुदे्द

पर पूवा,ग्रह पैदा होता है; उन्होंने यह विव$ार व्यक्त विकया विक मौलिलक अचिधकारों पर
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$$ा, वाली सलाहकार सविमचित इस मुदे्द पर विनण,य लेने के लिलए अचिधकार के्षत्र को

अपने पास नहीं रl सकती। दसूरी ओर, अंबेडकर की स्पष्ट और जोरदार राय थी

विक  वयस्क  मताचिधकार  और  इसके  स्वतंत्र  और  विनष्पक्ष  प्रयोग  के  लिलए  सभी

प्रावधानों को मौलिलक अचिधकारों की प्रकृचित के रूप में मान्यता दी जानी $ाविहए।

उन्होंने कहा: 

जहाँ तक इस सविमचित का संबंध है, मेरा कहना यह है विक हमें इस प्रस्ताव का

समथ,न करना $ाविहए विक सविमचित वयस्क मताचिधकार के पक्ष में ह।ै दसूरी बात

जो हमने इस मौलिलक अचिधकार में गारटंी दी है वह यह ह ैविक विनवा,$न  स्वतंत्र

होंगे और विनवा,$न  गुप्त मतदान द्वारा होंगे...  हमने यह नहीं कहा है विक वे

प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष। यह एक ऐसा मामला है सिजस पर विकसी अन्य $रण

में  विव$ार  विकया  जा सकता  है...  तीसरा  प्रस्ताव  जो इस  मौलिलक  lंड  में

प्रचितपाविदत विकया गया है वह यह है विक $ुनावों को वास्तविवक अथk में स्वतंत्र

बनाने के लिलए उन्हें तत्कालीन सरकार के हाथों से हटा विदया जाना $ाविहए

और उन्हें एक स्वतंत्र विनकाय द्वारा सं$ालिलत विकया जाना $ाविहए सिजसे हम

यहाँ विनवा,$न  आयोग कह सकते हैं। हमने इस lंड के उप-lंड (3) में यह

भी अनुमचित दी है विक प्रत्येक इकाई  अपना स्वयं का आयोग  विनयकु्त कर

सकती ह।ै एकमात्र बात यह है विक कानून संघ द्वारा बनाया जाएगा। इसका

कारण यह है विक बाद में संविवधान में एक ऐसा lंड होगा जो संघ सरकार पर

इकाइयों के लिलए स्वयं उनके द्वारा बनाए गए संविवधान की रक्षा करने का

दाचियत्व  अचिधरोविपत  करगेा।  इसलिलए  हमने  सुझाव  विदया  विक  संघ  के  पास

कानून  बनाने  की  शविक्त  होनी  $ाविहए,  हालांविक  उस  कानून  का  प्रशासन

अलग-अलग इकाइयों पर छोड़ा जा सकता ह।ै 

अंबेडकर  द्वारा  प्रचितपाविदत  विकये  गये  सिसद्धांतों  को  सव,सर्म्समचित  से  समथ,न

विमला,  लेविकन  राजगोपाला$ारी  ने  तक,  विदया  विक इस  मुद्दे  को  मौलिलक
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अचिधकार के रूप में लेना उचि$त नहीं होगा। उन्होंने कहा विक यह मानकर नहीं

$ला  जा  सकता  विक  संघ  विवधानमंडल  का  विनवा,$न  पूरे  भारत  के  सभी

नागरिरकों  के  प्रत्यक्ष  मत  से  होगा।  इसलिलए  उन्होंने  सुझाव  विदया  विक

मताचिधकार से संबंचिधत इन मामलों को तब विव$ार विकया जाना $ाविहये जब

वह संविवधान के संबंध में उत्पन्न होते हों और उन्हें मौलिलक अचिधकारों के रूप

में पूवा,ग्रविहत नहीं विकया जाना $ाविहए। अंततः गोहिंवद बल्लभ पंत द्वारा सुझाए

गए एक समझौता समाधान को अपनाया गया और यह विनण,य लिलया गया विक

इन सिसफारिरशों को मौलिलक अचिधकारों के lंडों के भाग के रूप में शाविमल

करने  की  आवश्यकता  नहीं  है;  लेविकन  सलाहकार  सविमचित  की  रिरपोट,  को

अगे्रवि7त करने वाले पत्र में अध्यक्ष को यह स्पष्ट करना $ाविहए विक सविमचित ने

इन प्रस्तावों को अपनाने की सिसफारिरश की ह।ै 

इस  विनण,य  के  अनुसार  सलाहकार  सविमचित ने  सिसफारिरश  की  विक  मौलिलक

अचिधकारों के अध्याय में शाविमल विकए जाने के बजाय,  एक स्वतंत्र विनवा,$न

आयोग  की  स्थापना  के  प्रावधान  के  साथ-साथ  वयस्क  मताचिधकार  और

समय-समय पर होने वाले स्वतंत्र एवं विनष्पक्ष $ुनावों से संबंचिधत अन्य दो

प्रस्तावों को संविवधान के विकसी अन्य भाग में स्थान विमलना $ाविहए।

30  मई, 1947  को प्रसारिरत एक आदश,  प्रांतीय संविवधान के सिसद्धांतों पर

अपने ज्ञापन में, संवैधाविनक सलाहकार बी.एन. राव ने एक प्रावधान शाविमल

विकया विक विनवा,$न न्यायाचिधकरणों की विनयवुिक्त सविहत $ुनावों का अधीक्षण,

विनदfशन और विनयंत्रण, राज्य परिर7द के अनुमोदन के अधीन, अपने

विववेकाचिधकार पर काय,  करने वाले राज्यपाल में विनविहत होना $ाविहए। इसी

तरह,  उसी चितभिथ को प्रसारिरत संघीय संविवधान पर ज्ञापन में,  उन्होंने एक

समान रूप से व्यापक प्रावधान शाविमल विकया विक विनवा,$न न्यायाचिधकरणों की

विनयवुिक्त सविहत कें द्रीय $ुनावों का विनयंत्रण, राष्ट्रपचित के विववेकाचिधकार काय,  में
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विनविहत होना $ाविहए; इस प्रावधान का उदे्दश्य राष्ट्रपचित को राज्य परिर7द की

सलाह उपलब्ध कराना था।

प्रांतीय संविवधान सविमचित ने 27 जून, 1947 की अपनी रिरपोट,  में संवधैाविनक

सलाहकार के ज्ञापन में विदए गए सुझावों को स्वीकार कर लिलया, लेविकन राज्य

परिर7द की मंजरूी के संदभ,  को हटा विदया। संघीय संविवधान सविमचित ने राष्ट्रपचित

द्वारा विववेकाधीन शविक्तयों के प्रयोग के सभी सुझावों और राज्य परिर7द के

प्रस्ताव  को  भी  हटा  विदया।  हालांविक  सविमचित  ने  $ुनावों  के  मामले  में  एक

कें द्रीकृत प्राचिधकरण की विदशा में एक विनचिiत कदम उpाया: इसकी सिसफारिरशों

के अनुसार, संघीय और प्रांतीय $ुनावों के संबंध में पय,वेक्षण, विनदfशन और

विनयंत्रण की सभी शविक्तयाँ राष्ट्रपचित द्वारा विनयकु्त विकए जाने वाले आयोग में

विनविहत होंगी। संघ शविक्त सविमचित ने संघीय विवधायी सू$ी में “ सभी संघीय

विनवा,$न : और सभी संघीय और प्रांतीय $ुनावों का पय,वेक्षण, विनदfशन और

विनयंत्रण करने के लिलए विनवा,$न  आयोग  ” विव7य को शाविमल करके इस

प्रस्ताव का विवस्तार विकया। प्रांतीय संविवधान के प्रारूप में सझुाए गए प्रावधानों

पर 18 जुलाई 1947 को संविवधान सभा में $$ा, हुई। संवैधाविनक सलाहकार

ने अक्टूबर, 1947  के अपने संविवधान के मसौदे में प्रावधान विकया था विक

संघीय ससंद और प्रांतीय विवधानसभाओं के सभी $ुनावों (संसद और प्रांतीय

विवधानसभाओ  ंके $ुनावों के संबंध में संदेह और विववादों के विनण,य के लिलए

विनवा,$न न्यायाचिधकरणों की विनयवुिक्त सविहत) और राष्ट्रपचित, उपराष्ट्रपचित,

राज्यपाल और राष्ट्रपचित के पदों के लिलए सभी $ुनावों का अधीक्षण, विनदfशन

और विनयंत्रण विकया जाएगा। प्रारूप सविमचित ने इस योजना को बदल विदया

और अपने प्रारूप में राज्यपाल के पद और राज्य विवधानमंडल के $ुनावों की

विनगरानी के लिलए विनवा,$न आयोग की विनयवुिक्त की शविक्त राज्यपाल में विनविहत

कर दी। प्रारूप सविमचित ने यह विनचिiत राय व्यक्त की विक प्रांतीय $ुनावों के

लिलए विनवा,$न आयोग की विनयवुिक्त राज्यपाल द्वारा की जानी $ाविहए। बाद में
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इस दृविष्टकोण में आमूल$ूल परिरवत,न हुआ और  15 जून, 1947  को,  जब

यह अनुच्छेद संविवधान सभा में $$ा, के लिलए आया, तो अंबेडकर ने एक नया

अनुच्छेद पेश विकया,  सिजसमें सभी कें द्रीय और राज्य $ुनावों के लिलये एक

कें द्रीय विनवा,$न आयोग के प्रभारी होने का व्यापक प्रावधान विकया गया था।

जे   .   संविवधान सभा की बहस  

16.  मसौदा अनुच्छेद  289 संविवधान के अनुच्छेद  324 में विवकसिसत हुआ।

मसौदा  अनुच्छेद  289  के  संबंध  में  यह  उचि$त  है  विक  हम  विनर्म्सनलिललिlत

घटनाक्रमों और $$ा,ओं पर ध्यान दें।  15  जून, 1949  को विनर्म्सनलिललिlत

$$ा,ओ ंपर ध्यान विदया गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा मूल अनुच्छेद 289

में संशोधन संख्या 99 पेश विकया गया। मूल अनुच्छेद 289 इस प्रकार था :

“ 289.  $ुनावों  का  अधीक्षण,  विनदfशन  और  विनयंत्रण  विनवा,$न  आयोग  में

विनविहत होगा।

(1) संसद और प्रत्येक राज्य के विवधानमंडल के लिलए सभी $ुनावों के लिलए

मतदाता सू$ी तयैार करने और उनका सं$ालन करने तथा इस संविवधान के

अंतग,त  राष्ट्रपचित  और  उपराष्ट्रपचित  के  पदों  के  लिलए  $ुनावों  का  अधीक्षण,

विनदfशन और विनयंत्रण, सिजसमें संसद और राज्य विवधानमंडलों के $ुनावों से

उत्पन्न या उनसे संबंचिधत शंकाओ  ंऔर विववादों के विनण,य के लिलए विनवा,$न

न्यायाचिधकरणों की विनयवुिक्त भी शाविमल है, राष्ट्रपचित द्वारा विनयकु्त विकए जाने

वाले आयोग (सिजसे उनके संविवधान में विनवा,$न आयोग के रूप में संदर्शिभत

विकया गया है) में विनविहत होगा।

(2) विनवा,$न आयोग में मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों

की सखं्या,  यविद  कोई  हो,  शाविमल होगी,  सिजन्हें राष्ट्रपचित समय-समय पर
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विनयकु्त करें और जब कोई अन्य विनवा,$न आयकु्त इस प्रकार विनयकु्त विकया

जाता है, तो मुख्य विनवा,$न आयकु्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काय,  करगेा।

(3) लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विवधान सभा के प्रत्येक आम $ुनाव से

पहले और प्रथम आम $ुनाव से पहले तथा उसके बाद ऐसी परिर7द वाले

प्रत्येक राज्य की विवधान परिर7द के प्रत्येक विद्ववार्दि7क $ुनाव से पहले, राष्ट्रपचित

विनवा,$न आयोग से परामश,  के पiात ऐसे प्रादेभिशक आयकु्तों की भी विनयवुिक्त

करगेा,  सिजन्हें वह इस अनुच्छेद के lंड  (1)  द्वारा उसे सौंपे गए कायk के

विनष्पादन में विनवा,$न आयोग की सहायता के लिलए आवश्यक समझे।

(4)  विनवा,$न  आयकु्तों  और  प्रादेभिशक  आयकु्तों  की  सेवा  की  शत̃  और

काय,काल ऐसा होगा जैसा राष्ट्रपचित विनयम द्वारा विनधा,रिरत कर:े बशतf विक मुख्य

विनवा,$न आयकु्त को सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और

समान आधारों के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा और मुख्य विनवा,$न

आयकु्त की सेवा की शतk में उसकी विनयवुिक्त के बाद उसके लिलए अलाभकारी

परिरवत,न  नहीं  विकया  जाएगा:  आगे  यह  भी  प्रावधान  है  विक  विकसी  अन्य

विनवा,$न  आयकु्त  या  प्रादेभिशक  आयकु्त  को  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  की

सिसफारिरश के विबना पद से नहीं हटाया जाएगा।

(5) राष्ट्रपचित या विकसी राज्य का राज्यपाल या शासक, विनवा,$न आयोग

द्वारा अनरुोध विकए जाने पर, विनवा,$न आयोग या विकसी प्रादेभिशक आयकु्त को

ऐसे कम,$ारी उपलब्ध कराएगा, जो इस अनुच्छेद के lंड (1) द्वारा विनवा,$न

आयोग को सौंपे गए कायk के विनव,हन के लिलए आवश्यक हों।

17.  संशोधन  में  मूल  अनुच्छेद  289  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

विनर्म्सनलिललिlत रूप से प्रचितस्थाविपत करने का प्रावधान विकया गया ह ै:
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“(2) विनवा,$न आयोग में मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों

की सखं्या,  यविद  कोई  हो,  शाविमल होगी,  सिजन्हें राष्ट्रपचित समय-समय पर

विनयकु्त करें, और जब कोई अन्य विनवा,$न आयकु्त विनयकु्त विकया जाता है, तो

मुख्य विनवा,$न आयकु्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में काय,  करगेा।

XXXX XXXX XXXX XXXX

(4) विनवा,$न आयकु्तों और प्रादेभिशक आयकु्तों की सेवा की शत̃ और काय,काल

ऐसे होंगे जैसा विक राष्ट्रपचित विनयम द्वारा विनधा,रिरत कर सकते हैं:

बशतf विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त को सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान

तरीके से और समान आधारों के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा और मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त  की  सेवा  की  शतk  में  उनकी  विनयवुिक्त  के  बाद  उनके  लिलए

अलाभकारी परिरवत,न नहीं विकया जाएगा: 

इसके अलावा यह भी प्रावधान है विक विकसी अन्य विनवा,$न आयकु्त या प्रादेभिशक

आयकु्त को मुख्य विनवा,$न आयकु्त की सिसफारिरश के विबना पद से नहीं हटाया

जाएगा।” 

18. डॉ. बी.आर. अर्म्सबेडकर ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा था:

“सदन को याद होगा विक संविवधान सभा की काय,वाही के बहुत शुरूआती $रण

में, मौलिलक अचिधकारों पर $$ा, के लिलए एक सविमचित विनयकु्त की गई थी। उस

सविमचित ने एक रिरपोट, दी विक यह माना जाना $ाविहए विक $ुनावों की स्वतंत्रता

और विवधानमंडल के $ुनावों में काय,पालिलका द्वारा विकसी भी तरह के हस्तके्षप से

ब$ना एक मौलिलक अचिधकार माना जाना $ाविहए और मौलिलक अचिधकारों पर

$$ा, वाले अध्याय में इसका प्रावधान विकया जाना $ाविहए। जब मामला सदन के

सामने आया, तो सदन की इच्छा थी विक इस मामले को मूलभूत महत्व के रूप

में मानने में कोई आपलित्त नहीं है, लेविकन इसे संविवधान के विकसी अन्य भाग में
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प्रावधान विकया जाना $ाविहए, न विक मौलिलक अचिधकारों पर $$ा, वाले अध्याय

में। लेविकन सदन ने विबना विकसी असहमचित के पुविष्ट की विक विवधायी विनकायों के

$ुनावों की शुद्धता और स्वतंत्रता के विहत में, यह अत्यंत महत्वपूण,  है विक उन्हें

तत्कालीन काय,पालिलका के विकसी भी तरह के हस्तके्षप से मुक्त विकया जाना

$ाविहए। सदन के विनण,य के अनुसरण में प्रारूप सविमचित ने इस प्रश्न को मौलिलक

अचिधकारों की शे्रणी से हटाकर अनुच्छेद 289, 290 इत्याविद वाले एक अलग

भाग में डाल विदया। इसलिलए  ,  जहां तक मूलभूत प्रश्न का संबंध है विक विनवा,$न  

मशीनरी काय,कारी सरकार के विनयंत्रण से बाहर  होनी $ाविहए  ,   इस पर कोई  

विववाद नहीं हुआ ह।ै अनुच्छेद   289   संविवधान सभा के विनण,य के उस भाग को  

विक्रयास्थिन्वत करता ह।ै यह मतदाता सू$ी की तयैारी और संसद तथा राज्यों के

विवधानमंडलों के सभी $ुनावों के अधीक्षण  ,   विनदfशन और विनयंत्रण को काय,कारी  

से बाहर एक विनकाय को हस्तांतरिरत करता है सिजसे विनवा,$न आयोग कहा जाता

ह।ै उप-lंड (1) में यही प्रावधान ह।ै

उप-lण्ड (2) में कहा गया है विक एक मुख्य विनवा,$न आयकु्त तथा ऐसे अन्य

विनवा,$न  आयकु्त  होंगे  सिजन्हें  राष्ट्रपचित  समय-समय  पर  विनयकु्त  करेंगे।  प्रारूप

सविमचित के समक्ष दो विवकल्प थे,  अथा,त्,  या तो विनवा,$न आयोग के $ार या

पाँ$ सदस्यों  से  विमलकर  एक  स्थायी  विनकाय  बनाया  जाए  जो  विबना  विकसी

रूकावट के पूरे काय,काल के लिलए पद पर बने रहेंगे, या राष्ट्रपचित को उस समय

एक तदथ, विनकाय विनयकु्त करने की अनुमचित दी जाए जब विनवा,$न होने वाला

हो। सविमचित ने बी$ का रास्ता अपनाया ह।ै प्रारूप सविमचित उप-lण्ड (2) के

द्वारा जो प्रस्ताव करती है वह यह है विक मखु्य विनवा,$न आयकु्त नामक एक

व्यविक्त को स्थायी रूप से पद पर रlा जाए,  ताविक ढां$ागत मशीनरी हमेशा

उपलब्ध रहे। इसमें कोई संदेह नहीं विक विनवा,$न आम तौर पर पाँ$ व7, के अंत

में होंगे; लेविकन यह प्रश्न है विक उप$ुनाव कभी भी हो सकते हैं। विवधानसभा को

पाँ$  व7,  की  अवचिध  समाप्त  होने  से  पहले  भंग  विकया  जा  सकता  ह।ै
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परिरणामस्वरूप, मतदाता सूचि$यों को हर समय अद्यतन रlना होगा ताविक नया

विनवा,$न  विबना विकसी कविpनाई के हो सके। इसलिलए यह महसूस विकया गया विक

इन आवश्यकताओ ंको ध्यान में रlते हुए, यह पया,प्त होगा विक मुख्य विनवा,$न

आयकु्त कहलाने वाले एक अचिधकारी को स्थायी रूप से सत्र में रlा जाए,

जबविक जब विनवा,$न नजदीक आ रहे हों, तो राष्ट्रपचित विनवा,$न आयोग में अन्य

सदस्यों की विनयवुिक्त करके तंत्र में और वृचिद्ध कर सकते हैं। 

अब,  महोदय,  अनुच्छेद  289  के  तहत  मूल  प्रस्ताव  यह  था  विक  कें द्रीय

विवधानमंडल,  ऊपरी और विन$ले सदन दोनों के $ुनावों को विनपटाने के लिलए

एक आयोग होना $ाविहए,  और प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक राज्य के लिलए एक

अलग विनवा,$न आयोग होना $ाविहए, सिजसे राज्यपाल या राज्य के शासक द्वारा

विनयकु्त विकया जाना $ाविहए। वत,मान अनुच्छेद 289 के साथ इसकी तुलना करें

तो विनस्संदेह, एक आमूल$ूल परिरवत,न ह।ै यह अनुच्छेद विनवा,$न मशीनरी को

एकल आयोग के हाथों में कें द्रीकृत करने का प्रस्ताव करता है,  सिजसे के्षत्रीय

आयकु्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी,  जो प्रांतीय सरकार के अधीन काम

नहीं करेंगे,  बस्थिल्क कें द्रीय विनवा,$न आयोग के अधीक्षण और विनयंत्रण में काम

करेंगे। जैसा विक मैंने कहा, यह विनस्संदेह एक आमूल$ूल परिरवत,न ह।ै लेविकन,

यह परिरवत,न आवश्यक हो गया है क्योंविक आज हम पाते हैं विक भारत के कुछ

प्रांतों में, जनसखं्या विमभिश्रत ह.ै.. ”

(जोर विदया गया)

19. प्रोफेसर भिशब्बन लाल सक्सेना ने अनुच्छेद 289 में संशोधन के लिलए एक

संशोधन का नोविटस विदया, सिजसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया

विक lंड (2) में 'विनयवुिक्त' शब्द के बाद, "संसद के दोनों सदनों के संयकु्त सत्र में

दो-चितहाई  बहुमत द्वारा पुविष्ट के  अधीन"  शब्द डाला   जाए। उन्होंने  यह  भी

प्रस्ताव रlा विक lंड  (4)  में, "संसद कानून द्वारा विनधा,रिरत कर सकती है"

शब्दों  के  स्थान  पर  "राष्ट्रपचित  विनयम  द्वारा  विनधा,रिरत  कर  सकते  हैं"  शब्द
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प्रचितस्थाविपत  विकया  जाए।   प्रोफेसर  सक्सेना  द्वारा  कुछ  अन्य  संशोधन  भी

प्रस्ताविवत विकए गए। प्रोफेसर सक्सेना ने आगे विनर्म्सनलिललिlत कथन विदया:

"..बेशक यह प्रांतीय काय,पालिलकाओं से पूरी तरह स्वतंत्र होगा,  लेविकन अगर

राष्ट्रपचित को इस आयोग की विनयवुिक्त करनी है  ,    तो स्वाभाविवक रूप से इसका 

मतलब है विक प्रधानमंत्री इस आयोग की विनयवुिक्त करेंगे। वह अपनी सिसफारिरशों

पर  अन्य  विनवा,$न  आयकु्तों  की  विनयवुिक्त  करेंगे।  अब  इससे  उनकी  स्वतंत्रता

सुविनचिiत नहीं होती  ...  " 

XXXX XXXX XXXX XXXX

"तो मैं यह $ाहता हँू विक सिजस व्यविक्त की विनयवुिक्त की जाए, वह मूल रूप से ऐसा

हो विक उसे सभी दलों का विवश्वास प्राप्त हो - उसकी विनयवुिक्त की पुविष्ट न केवल

बहुमत से हो,  बस्थिल्क दोनों सदनों के दो-चितहाई बहुमत से भी हो। यविद यह

केवल एक साधारण बहुमत है, तो सत्ताधारी दल उस पर विवश्वास मत दे सकता

ह,ै लेविकन जब मैं दो- चितहाई बहुमत $ाहता हँू, तो इसका मतलब है विक अन्य

दलों  को  भी  विनयवुिक्त  में  सहमत  होना  $ाविहये,  ताविक आयोग  की  वास्तविवक

स्वतंत्रता की गारटंी दी जा सके, ताविक विवपक्ष में बैpे सभी लोगों को भी आयोग

के  लिlलाफ  कुछ  न  कहना  पडे़,  आयकु्तों  और  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  की

विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा की जानी $ाविहए, लेविकन उनके द्वारा प्रस्ताविवत नाम ऐसे

होने $ाविहए, जो विवधानमंडलों के दोनों सदनों के दो-चितहाई बहुमत का विवश्वास

प्राप्त कर सकें ।"

XXXX XXXX XXXX XXXX

"  मैं $ाहता हँू विक भविवष्य में कोई भी प्रधानमंत्री इस अचिधकार का दरुुपयोग न  

करे  ,    और  इसके  लिलए  मैं  यह  प्रावधान  करना  $ाहता  हँू  विक राष्ट्रपचित  द्वारा  

मनोनयन को दो  -    चितहाई बहुमत से मंजरूी विमलनी $ाविहए।   बेशक,  जहाँ एक

पाटb बहुत ज़्यादा बहुमत में है, वहाँ lतरा ह।ै जैसा विक मैंने अभी कहा विक यह
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बहुत संभव है विक अगर हमारे प्रधानमंत्री $ाहें,  तो वे अपनी पाटb के विकसी

व्यविक्त को विनयकु्त कर सकते हैं, लेविकन मुझे यकीन है विक वे ऐसा नहीं करेंगे।

विफर भी अगर वे विकसी पाटb के व्यविक्त को विनयकु्त करते हैं, और विनयवुिक्त संयकु्त

सत्र में पुविष्ट के लिलए आती है,  तो एक छोटा सा विवपक्ष या यहाँ तक विक कुछ

स्वतंत्र सदस्य भी दवुिनया भर में जनमत के सामने प्रधानमंत्री को विगरा सकते हैं।

$ूँविक हम बहुमत में हैं, इसलिलए हम विकसी भी $ीज को केवल सैद्धांचितक रूप से

ही  पारिरत  कर  सकते  हैं।  इसलिलए  पुविष्ट  की  आवश्यकता  हमेशा  एक  उचि$त

विवकल्प सुविनचिiत करगेी।"

(जोर विदया गया)

20. 16 जून 1949 को, हम देlते हैं विक श्री ए$.वी. पाटस्कर ने विनर्म्सनलिललिlत

कहा:

"जैसा  विक  मैंने  कहा,  जहाँ  तक  मैं  देl सकता  हँू,  अनुच्छेद  289(2)  इस

उदे्दश्य के लिलए पया,प्त ह।ै अनुच्छेद   289(2)   के तहत भी हम न केवल सरकार  

के  कुछ  अचिधकारिरयों  को  विनवा,$न  आयकु्त  के  रूप  में  विनयकु्त  कर  सकते  हैं  ,  

बस्थिल्क उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्तर के लोगों को भी विनयकु्त कर सकते

हैं  ;    हम उन्हें स्थायी बना सकते हैं  ;    हम उन्हें उतना ही स्वतंत्र बना सकते हैं  

सिजतना हम कें द्रीय आयोग के मामले में उन्हें बनाने की कोभिशश कर रहे हैं।"

(जोर विदया गया)

21.  पंचिडत हृदय नाथ कंुजरू ने विनर्म्सनलिललिlत चिं$ताओं की ओर इंविगत विकया

गया और विनर्म्सनानुसार सुझाव विदया:

“यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं: पहली यह विक केवल मुख्य विनवा,$न आयकु्त

ही यह महसूस कर सकता है विक वह काय,पालिलका की नाराजगी के जरा भी डर
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के विबना अपने कत,व्यों का विनव,हन कर सकता है,  और दसूरी यह विक अन्य

विनवा,$न आयकु्तों को हटाना केवल एक व्यविक्त, अथा,त मखु्य विनवा,$न आयकु्त

की सिसफारिरशों पर विनभ,र करगेा। वह $ाहे विकतना भी सिजर्म्समेदार क्यों न हो, मुझे

यह बहुत अवांछनीय लगता है विक उसके सहयोविगयों को हटाना,  जो सवšच्च

न्यायालय के न्यायाधीशों के समान सिजर्म्समेदार पदों पर आसीन होंगे, एक व्यविक्त

की राय पर विनभ,र होना $ाविहए।  हम चिं$चितत हैं  ,    महोदय  ,    विक मतदाता सू$ी  

तयैार करने और विनवा,$न कराने का काम ऐसे लोगों को सौंपा जाना $ाविहए जो

राजनीचितक पूवा,ग्रह से मुक्त हों और सिजनकी विनष्पक्षता पर सभी परिरस्थिस्थचितयों में

भरोसा विकया जा सके। लेविकन, राष्ट्रपचित के हाथों में बहुत अचिधक शविक्त देकर

हमने कें द्र सरकार द्वारा मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों

और अचिधकारिरयों की विनयवुिक्त में राजनीचितक प्रभाव के प्रयोग के लिलए जगह दे दी

ह।ै  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त  प्रधानमंत्री  की  सलाह  पर की  जानी

$ाविहए  ,   और यविद प्रधानमंत्री विकसी पाटb के व्यविक्त की विनयवुिक्त का सुझाव देते हैं  

तो राष्ट्रपचित के पास प्रधानमंत्री के नाविमत व्यविक्त को स्वीकार करने के अलावा

कोई विवकल्प नहीं होगा  ,  $ाहे वह साव,जविनक आधार पर विकतना भी अनुपयकु्त  

क्यों न हो। (व्यवधान)। विकसी ने मुझसे पूछा विक ऐसा क्यों होना $ाविहए।” 

XXXX XXXX XXXX XXXX

"मैंने सिजन lाविमयों की ओर इशारा विकया है, उनके लिलए मेरा उपाय यह है विक

संसद को कानून द्वारा इन मामलों के लिलए प्रावधान करने के लिलये अचिधकृत

विकया जाना $ाविहए। विफर से, महोदय, यह अनुच्छेद उन व्यविक्तयों की योग्यता

विनधा,रिरत नहीं करता है सिजन्हें मुख्य विनवा,$न आयकु्त या विनवा,$न आयकु्त के

रूप में $ुना जाता ह।ै और, जैसा विक मैंने पहले ही बताया ह,ै हटाने के मामले

में, विनवा,$न आयकु्त मुख्य विनवा,$न आयकु्त के समान स्तर पर नहीं हैं।" 
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(जोर विदया गया)

22. श्री के. एम. मंुशी ने विनर्म्सनलिललिlत विव$ार व्यक्त विकये:

“दो $ुनावों के बी$ आम तौर पर पाँ$ साल का समय होता ह।ै हम उन पाँ$

सालों के दौरान हर समय विबना कुछ विकए बpेै रहने वाला विनवा,$न आयोग नहीं

रl सकते। मुख्य विनवा,$न आयकु्त एक पूण,कालिलक अचिधकारी के रूप में अपने

पद के कत,व्यों का पालन करते रहेंगे और विदन-प्रचितविदन काम देlते रहेंगे,

लेविकन जब देश में बडे़ विनवा,$न होते हैं, $ाहे प्रांतीय हो या कें द्रीय, तो काम से

विनपटने के लिलए आयोग का विवस्तार विकया जाना $ाविहए। इसलिलए आयोग में

और सदस्य जोड़ने होंगे। उन्हें विनस्संदेह राष्ट्रपचित द्वारा विनयकु्त विकया जाना है,

लेविकन जैसा विक सदन पाएगा,  उन्हें समय-समय पर विनयकु्त विकया जाना ह।ै

एक बार जब वे एक विनचिiत अवचिध के लिलए विनयकु्त हो जाते हैं, तो उन्हें राष्ट्रपचित

की  इच्छा  पर  हटाया  नहीं  जा  सकता  ह।ै  इसलिलए,  उस  सीमा  तक  उनकी

स्वतंत्रता  सुविनचिiत  ह।ै  इसलिलए  यह  मानने  का  कोई  कारण  नहीं  है  विक इन

अस्थायी विनवा,$न आयकु्तों  के  पास  आवश्यक  स्वतंत्रता  नहीं  होगी। वैसे भी

मुख्य विनवा,$न आयकु्त एक स्वतंत्र अचिधकारी हैं,  इसलिलए वे अध्यक्ष होंगे और

एक स्थायी अचिधकारी होने के नाते स्वाभाविवक रूप से पूरे आयोग पर विनदfशन

और पय,वेक्षण की शविक्त रlेंगे। इसलिलए, यह कहना सही नहीं है विक आयोग की

स्वतंत्रता विकसी भी हद तक छीन ली गई ह।ै 

हमें एक बात याद रlनी $ाविहए विक आलिlरकार विनवा,$न विवभाग न्यायपालिलका की तरह नहीं होता

है  ,    सरकार का अध,  -  स्वतंत्र अगं ह।ै विनवा,$न कराना सरकार का कत,व्य और काय,  ह।ै हम जो  

विवशाल विनवा,$न मंडल बना रहे हैं  ,    मतदाता सू$ी जो कई करोड़ तक जायेगी  -  इन सबके लिलए  

विनवा,$न अचिधकारिरयों  ,    क्लकk  ,    बूथों और बाकी सभी $ीजों को विनयंवित्रत करने वाले लोगों की एक  

बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। अब यह पूरी सेना सरकार से स्वतंत्र तंत्र के रूप में स्थाविपत नहीं

की जा सकती। इसे केवल कें द्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय अचिधकारिरयों द्वारा ही प्रदान
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विकया जा सकता ह।ै एक राज्य के भीतर एक राज्य होना संभव या उचि$त नहीं है  ,   ताविक विनवा,$न के  

मामलों को सरकार के एक पूरी तरह से स्वतंत्र अगं पर छोड़ विदया जा सके। एक ततं्र  ,   जो इतना  

स्वतंत्र है  ,   को एक तरह की सुपर  -  सरकार के रूप में बैpने की अनुमचित नहीं दी जा सकती ह ैजो यह  

तय  करे विक  कौन  सी सरकार  सत्ता में  आएगी।  अगर  विनवा,$न  न्यायाचिधकरण  देश  में  एक  ऐसी

राजनीचितक  शविक्त  बन  जाता  है  ,    तो  बहुत  बड़ा  राजनीचितक  lतरा  होगा।  न  केवल  इसे  अपनी

स्वतंत्रता बनाए रlनी $ाविहए,  बस्थिल्क इसे विनष्पक्षता भी बनाए रlनी $ाविहए।  इसलिलए ,    विनवा,$न  

आयोग को काफी हद तक सरकार का सहयोगी बने रहना $ाविहए  ;   केवल इतना ही नहीं  ,   बस्थिल्क उसे 

काफी  हद तक  सरकार  के अधीन रहना  $ाविहये  ,    सिसवाय इसके  विक जो काय,  कानून द्वारा उसे  

आबंविटत विकये गये कायk के विनव,हन के संबंध में हों। 

“इसलिलए, संसद और राज्य विवधानमंडल विनवा,$न के संबंध में सभी प्रावधान करने के लिलए स्वतंत्र

हैं, जो विक इस विवशे7 संशोधन के अधीन हैं, अथा,त विनवा,$न न्यायाचिधकरण का अधीक्षण, विनदfशन

और  विनयंत्रण।  उदाहरण  के  लिलए,  आज  विनवा,$न  कें द्र  या  प्रांतों  द्वारा  विनयकु्त  अचिधकारिरयों  द्वारा

विनयंवित्रत होते हैं,  जैसा भी मामला हो। अब जो इरादा है वह यह है विक उन्हें सरकार के विदन-

प्रचितविदन के प्रभाव के अधीन नहीं होना $ाविहए और न ही उन्हें सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र होना

$ाविहए, और इसलिलए दोनों स्थिस्थचितयों के बी$ एक तरह का समझौता विकया गया है; लेविकन मैं अपने

माननीय विमत्र पंचिडत कंुजरू से सहमत हू ंविक स्पष्टता के लिलए  ,   विकसी भी तरह से  ,   विकसी भी संदेह को  

दरू  करने  के  लिलए  lंड    (2)   में  थोड़ा  संशोधन की  आवश्यकता  ह।ै  lंड   (2)    की  शुरुआत  में  

विनर्म्सनलिललिlत शब्द जोडे़ जा सकते हैं; “संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून के प्रावधानों के

अधीन। ”

(जोर विदया गया)

23. डॉ. बी.आर.अर्म्सबेडकर ने विनर्म्सनलिललिlत विटप्पणी की:

“अब विनयवुिक्त के प्रश्न के संबंध में मुझे यह स्वीकार करना होगा विक मेरे विमत्र प्रोफेसर सक्सेना ने जो

कहा उसमें बहुत दम है विक विनवा,$न आयकु्त का काय,काल विनचिiत और सुरचिक्षत करने का कोई
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फायदा नहीं है यविद संविवधान में विकसी मूl,  ,   दषु्ट या ऐसे व्यविक्त को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है  

जो काय,पालिलका के अंगूpे के नी$े हो सकता ह।ै मेरे प्रावधान में- मुझे स्वीकार करना होगा- मुख्य

विनवा,$न आयकु्त या अन्य विनवा,$न आयकु्तों के पद पर विकसी अयोग्य व्यविक्त के नामांकन के लिlलाफ

कुछ भी प्रावधान नहीं ह।ै मैं यह स्वीकार करना $ाहता हू ंविक यह एक बहुत ही महत्वपूण,  प्रश्न है और

इसने मुझे बहुत सिसरदद,  विदया है और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है विक यह इस सदन को बहुत

सिसरदद,  देने वाला ह।ै संयकु्त राज्य अमेरिरका में उन्होंने अपने संविवधान के अनुच्छेद 2 lंड (2) में

विनविहत प्रावधान द्वारा इस प्रश्न को हल कर लिलया है सिजसके तहत अनुच्छेद 2 के lंड (2) में विनर्दिदष्ट

कुछ विनयवुिक्तयां राष्ट्रपचित द्वारा सीनेट की सहमचित के विबना नहीं की जा सकती हैं; इसलिलये जहाँ तक

विनयवुिक्त की शविक्त का संबंध है, हालाँविक यह राष्ट्रपचित में विनविहत ह,ै यह सीनेट द्वारा जाँ$ के अधीन है

ताविक सीनेट, जब कोई विवशे7 नाम प्रस्ताविवत विकया जाता है, तो जाँ$ कर सके और lदु को संतुष्ट

कर सके विक प्रस्ताविवत व्यविक्त एक उचि$त व्यविक्त ह।ै लेविकन यह भी महसूस विकया जाना $ाविहए विक

यह एक बहुत ही विवलंबकारी प्रविक्रया है, एक बहुत ही कविpन प्रविक्रया ह।ै हो सकता है विक विनयवुिक्त

विकए जाने के समय संसद की बैpक न हो और विबना प्रतीक्षा विकए विनयवुिक्त तुरतं की जानी $ाविहए।

दसूर,े अमेरिरकी प्रथा की सभंावना है और वास्तव में विनयवुिक्तयाँ करने में राजनीचितक विव$ार शाविमल

होते हैं। परिरणामस्वरूप, जबविक मुझे लगता है विक अमेरिरकी संविवधान में विनविहत प्रावधान राष्ट्रपचित की

विनयवुिक्तयाें में अपव्यय पर एक बहुत ही विहतकारी रोक है, इससे प्रशासविनक कविpनाइयाँ पैदा होने की

संभावना है और इसलिलए मैं इस बात में संको$ कर रहा हँू विक क्या मुझे बाद में हमारे संविवधान में

अमेरिरकी प्रावधानों को अपनाने की सिसफारिरश करनी $ाविहए। प्रारूप सविमचित ने इस प्रश्न पर काफी

ध्यान विदया है क्योंविक जैसा विक मैंने कहा, यह हमारे सबसे बडे़ सिसरददk में से एक होने जा रहा है

और एक माध्यम के रूप में यह सो$ा गया था विक यविद यह सभा राष्ट्रपचित को विनदfश देने वाला एक

उपकरण दे या अचिधविनयविमत कर ेऔर उसमें कुछ ऐसी मशीनरी प्रदान करे सिजससे राष्ट्रपचित को कोई

भी विनयवुिक्त करने से पहले परामश,  करना अविनवाय,  होगा  ,   तो मुझे लगता है विक अमेरिरकी संविवधान के  

परिरणामस्वरूप जो कविpनाइयाँ महसूस की जाती हैं  ,   उन्हें दरू विकया जा सकता है और उसमें विनविहत  

लाभ को सुरचिक्षत विकया जा सकता ह।ै इस स्तर पर मेर ेलिलए यह देlना या अनुमान लगाना असंभव

ह ैविक जब विवशे7 मसौदा विनदfश सदन के समक्ष आएंगे तो यह सदन क्या रूl अपनाएगा। यविद सदन
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प्रारूप सविमचित के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है विक राष्ट्रपचित को विनदfश देने वाला एक

उपकरण होना $ाविहए सिजसमें अन्य बातों के अलावा विनयवुिक्तयाँ करने के संबंध में प्रावधान शाविमल हो

सकता है  ,   तो यह समस्या उस तरीके से हल हो जाएगी।  लेविकन, जैसा विक मैंने कहा, मेरे लिलए यह

अनुमान लगाना काफी कविpन है विक क्या हो सकता ह।ै इसलिलए मेरे माननीय विमत्र प्रोफेसर सक्सेना

की आलो$ना का सामना करने के लिलए  ,    जो मेरे माननीय विमत्र पंचिडत कंुजरू की आलो$ना से  

समर्शिथत  ,   मैं संशोधन संख्या   99   में कुछ संशोधन करने के लिलए तयैार हँू। मुझे lेद है विक मेरे पास  

इन संशोधनों को प्रसारिरत करने का समय नहीं था  ,   लेविकन जब मैं इन्हें पढंू़गा तो सदन को पता $ल  

जाएगा विक मैं क्या प्रस्ताव कर रहा हूँ। ”

(जोर विदया गया)

24. इसके बाद, उन्होंने एक संशोधन प्रस्ताविवत विकया जो इस प्रकार है: 

“मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त, संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए

विकसी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी। ” 

(जोर विदया गया)

25. हमने देlा विक प्रोफेसर भिशब्बन लाल सक्सेना द्वारा प्रस्ताविवत संशोधन को अस्वीकार कर विदया

गया और डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रस्ताविवत संशोधन को स्वीकार कर लिलया गया। इस प्रकार,

संशोचिधत अनुच्छेद 289 को संविवधान में जोड़ा गया। यह वह अनुच्छेद है जो संविवधान में अनुच्छेद

324 के रूप में विदlाई देता ह।ै

26. इस स्तर पर, हालांविक, हम केवल बी भिशव राव के काय, में विनर्म्सनलिललिlत विटप्पणी देl सकते हैं,

: -

राष्ट्रपचित के हाथों में बहुत अचिधक शविक्त छोड़कर,  इसने मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य

विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त में कें द्र सरकार द्वारा राजनीचितक प्रभाव के प्रयोग के लिलए जगह

दी। उनका उपाय यह था विक संसद को इन मामलों के लिलए कानून द्वारा प्रावधान करने के

लिलए अचिधकृत विकया जाना $ाविहए। के .एम. मुंशी ने अंबेडकर के प्रस्ताव का समथ,न करते हुए
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कंुजरू की आलो$ना का जवाब देने के लिलए एक संशोधन का सुझाव विदया,  सिजसमें मुख्य

विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त संसद द्वारा बनाए गए कानून के

अधीन होगी; और राष्ट्रपचित की उनकी सेवा की शतk को विवविनयविमत करने वाले विनयम बनाने

की शविक्त भी संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी कानून के अधीन होगी। इन संशोधनों के साथ

अनुच्छेद को अपनाया गया: संशोधन के $रण में इसे अनुच्छेद 324 के रूप में विगना गया।

27. भारत की संविवधान सभा का विनमा,ण कैविबनेट विमशन के विव$ार-विवमश,  से जुड़ा हुआ ह।ै

इसकी मुख्य विवशे7ताएं इस प्रकार थीं। संविवधान सभा के सदस्यों का विनवा,$न वयस्क मताचिधकार

के आधार पर नहीं विकया जाना था। उस समय, यानी 1946 में, भारत अभी भी विब्रविटश शासन के

अधीन था। विब्रविटश भारत में मोटे तौर पर गवन,र प्रांत और $ीफ कविमश्नर के प्रांत शाविमल थे। बड़ी

सखं्या में रिरयासतें भी थीं। विनस्संदेह, $ुनावों के आधार पर एक अंतरिरम सरकार बनाई गई थी। उसी

समय, प्रांतीय विवधायी विनकाय भी थे। संविवधान सभा के सदस्यों का विनवा,$न प्रांतीय विवधानसभाओं

के सदस्यों द्वारा विकया जाता था और वे सीधे देश के लोगों द्वारा नहीं $ुने जाते थे। इसलिलए, श्री

कालीश्वरम  राज  सही  हैं विक  संविवधान  सभा  का  विनवा,$न  सीधे  लोगों  द्वारा  नहीं  विकया  गया  था।

विवभाजन के कारण कुछ परिरवत,न आवश्यक हो गये थे। यह ध्यान देने योग्य बात है विक राज्यपालों

और अन्य प्रांतों का प्रचितविनचिधत्व करने वाले  238  सदस्य थे। यह रिरयासतों द्वारा भेजे गए  89

सदस्यों के अचितरिरक्त ह।ै सभा की पहली बैpक 9 विदसंबर, 1946 को हुई थी। श्री बी.एन. राव को

संवैधाविनक सलाहकार विनयकु्त विकया गया था। उन्होंने संविवधान का मसौदा तयैार विकया। संविवधान

सभा के सदस्यों से बनी एक मसौदा सविमचित ने सचि$वालय की मदद से दो और मसौदे तयैार विकए,

सिजन्हें बदले में प्रकाभिशत विकया गया। साव,जविनक $$ा, हुई। इसके बाद संविवधान सभा में मसौदा

लेlों पर $$ा, की गई। इसमें और संशोधन विकए गए। यह भी ध्यान देने योग्य बात ह ैविक इस विवशाल

काय,  के कारण अविनवाय,  रूप से कई सविमचितयों का विनमा,ण हुआ। उनमें से सबसे प्रमुl मसौदा

सविमचित,  सलाहकार सविमचित और विवभिभन्न उप-  सविमचितयां हैं सिजनमें मौलिलक अचिधकारों पर उप-

सविमचित शाविमल ह।ै

के   .   संविवधान सभा की बहसों का उपयोग  
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28. संविवधान सभा की बहसों के उपयोग के संबंध में, कानून स्थिस्थर नहीं रहा ह।ै विकसी भी

स्थिस्थचित में, विकसी प्रावधान के अभिभप्राय को समझने के लिलए इसके उपयोग के संबंध में $ाहे जो भी

विववाद हो,  संविवधान के तहत विकसी प्रावधान के इचितहास और उसके अचिधविनयमन से पहले और

उसके साथ जुडे़ विवभिभन्न $रणों को समझने के लिलए इसके उपयोग में कोई विन7ेध शाविमल नहीं हो

सकता ह।ै इस संबंध में,  हम  परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरू बनाम केरल राज्य और

अन्य   10  में व्यक्त विनर्म्सनलिललिlत दृविष्टकोण का संदभ,  ले सकते हैं :

“ 1598.  यविद  संविवधान  सभा  में  हुई  बहसों  को  संविवधान  के  विकसी  प्रावधान  के  विवधायी

इचितहास  को  समझने  के  लिलए  दlेा  जा  सकता  है,  सिजसमें  इसकी  व्यतु्पलित्त,  यानी  इसके

अचिधविनयमन से पहले के विवभिभन्न $रण शाविमल हैं, ताविक संविवधान विनमा,ताओ ंकी मंशा का पता

लगाया जा सके,  तो यह देlना मुस्थिश्कल है विक प्रावधान के उदे्दश्य और सामान्य इरादे पर

प्रकाश डालने के लिलए बहसें क्यों अस्वीकाय,  हैं। आलिlरकार  ,   विवधायी इचितहास केवल प्रावधान  

को अचिधविनयविमत करने में विवधायी उद्देश्य को प्रकट करता है और इस तरह विवधायी इरादे पर

प्रकाश डालता ह।ै यह एक अदृश्य अंतर को रlेांविकत करने जैसा होगा यविद विवधायी इचितहास

को विदlाने के लिलये बहस का सहारा लेने की अनुमचित दी जाती है और विवधायी इरादे को

विदlाने की अनुमचित नहीं दी जाती ह ै... "

(जोर विदया गया)

29. वास्तव में, न्यायमूर्तित अशोक भू7ण ने हाल ही में एक विनण,य विदया है, जो आंभिशक रूप

से  सहमत  और  आंभिशक  रूप  से  असहमत  है,  जैसा  विक  डॉ  .    जयश्री  लक्ष्मणराव  पाविटल  बनाम  

मुख्यमंत्री और अन्य 11 ने इस मुद्दे पर इस न्यायालय के विनण,यों का हवाला देते हुए, 'संविवधान सभा

की बहसों के उपयोग' को मंजरूी दी ह।ै

एल   .   संविवधान सभा की बहसों के आलोक सविहत ऐचितहासिसक परिरप्रेक्ष्य में विनष्क7,  

10       (1973) 4 एस सी सी 225
11  (2021) 8 एस सी सी 1
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30. संविवधान सभा के सदस्य विनस्संदेह विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत करने की

आवश्यकता पर चिं$चितत थे। भारत सरकार अचिधविनयम, 1935 के तहत,  पहले के कानून में,  यह

काय,पालिलका थी सिजसे विनवा,$न कराने की शविक्त प्रदान की गई थी। शुरू में, वास्तव में, इस बात पर

आम सहमचित थी विक मतदान के अचिधकार को मौलिलक अचिधकार बनाना था। वास्तव में, श्री के .एम.

मुंशी द्वारा मसौदा अनुच्छेद में, उन्होंने प्रत्येक नागरिरक को $ुनने का अचिधकार और एक स्वतंत्र गुप्त

और  आवचिधक  विनवा,$न  प्रदान  करने  पर  विव$ार  विकया।  मौलिलक  अचिधकार  उप-सविमचित  ने  यह

भीमंजरूी दी विक संविवधान द्वारा गारटंीकृत साव,भौविमक वयस्क मताचिधकार होना $ाविहए। विनवा,$न

स्वतंत्र, गुप्त और आवचिधक होना था। सबसे महत्वपूण,  बात यह है विक 29.03.1947 को आयोसिजत

बpैक में मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित ने विव$ार विकया विक संघ के कानून के तहत एक स्वतंत्र

आयोग स्थाविपत विकया जाना $ाविहए। संघ के कानून के साथ सभी मामलों में एक विनवा,$न आयोग

की विनयवुिक्त करने की सिसफारिरश की गई थी। इसके अलावा,  बी.  भिशव राव की कृचित ‘भारत के

संविवधान का विनमा,ण’ के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है विक विनवा,$न  के मामले में संघ को

इतनी शविक्त प्रदान करने के संबंध में कुछ विववाद उत्पन्न हुए थे। यह विववाद मुख्य रूप से आयोग को

संघ विवधानमंडल के अलावा राज्य विवधानमंडलों के संबंध में विनवा,$न कराने की शविक्त प्रदान करने

से संबंचिधत था। अल्पसंख्यक उप-सविमचित ने भी एक रिरपोट,  दी विक विनवा,$न आयोग को स्वतंत्र और

अध,-न्याचियक $रिरत्र का होना $ाविहए। मौलिलक अचिधकार, अल्पसखं्यक, आविदवासी और बविहष्कृत

के्षत्र पर सलाहकार सविमचित ने भी मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित द्वारा तयैार विकए गए सिसद्धांतों को

स्वीकार  विकया।  हालांविक,  श्री  सी.  राजगोपाला$ारी  ने  यह  विव$ार  व्यक्त  विकया  विक  मतदान  का

अचिधकार मौलिलक अचिधकार का विहस्सा नहीं होना $ाविहए। हालांविक, डॉ. अंबेडकर ने विवशे7 रूप से

यह राय व्यक्त की विक विनवा,$न को वास्तविवक अथk में स्वतंत्र बनाने के लिलए, उन्हें तत्कालीन

सरकार के हाथों से हटाकर विनवा,$न आयोग नामक स्वतंत्र विनकाय द्वारा सं$ालिलत विकया जाना

$ाविहए। हालाँविक, श्री सी. राजगोपाला$ारी इस विव7य पर अडे़ रहे विक मताचिधकार से संबंचिधत मामला

मौलिलक अचिधकारों के प्रावधानों में शाविमल नहीं हो सकता ह।ै श्री गोहिंवद वल्लभ पंत ने एक समझौते

का सुझाव विदया और सलाहकार सविमचित ने इस प्रकार सिसफारिरश की विक मौलिलक अचिधकारों के

अध्याय में शाविमल विकए जाने के बजाय, मताचिधकार और एक स्वतंत्र विनवा,$न आयोग से संबंचिधत
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प्रावधानों को संविवधान के विकसी अन्य भाग में रlा जाना $ाविहए। बी.  भिशवराव ने अपनी कृचित,

फे्रहिंमग ऑफ इंचिडयाज कॉस्थिन्स्टटू्यशन में यह विटप्पणी करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी है विक राष्ट्रपचित

के हाथों में बहुत अचिधक शविक्त छोड़कर,  इसने विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों की

विनयवुिक्त में राजनीचितक प्रभाव डालने की जगह दी। यह पाया गया विक उपाय, सिजस पर विव$ार विकया

गया था, यह था विक ससंद इस मामले को विवविनयविमत करने के लिलए एक कानून बनाएगी। जैसा विक

हमने देlा है, विवशे7 रूप से श्री कंुजुरु और प्रोफेसर भिशबेन लाल सक्सेना द्वारा विवशे7 रूप से कड़ी

आलो$ना की गई थी और इसके बाद श्री के.एम.मंुशी ने मूल अनुच्छेद में अंबेडकर के संशोधन का

समथ,न करते हुए सिसफारिरश की विक विनयवुिक्त संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होनी $ाविहए।

इसी मूल आधार पर डॉ अंबेडकर द्वारा मूल अनुच्छेद में प्रस्ताविवत संशोधन को अपनाया गया था। 

31.  प्रोफेसर  सक्सेना  ने इस  बात  पर  जोर  विदया  विक  संशोचिधत  अनुच्छेद  289,  सिजसमें

राष्ट्रपचित द्वारा विनयवुिक्त की बात कही गई है,  का अविनवाय,  रूप से अथ,  यह होगा विक आयोग की

विनयवुिक्त प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाएगी। उन्होंने $ेतावनी दी विक इससे आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत

नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट विकया विक भविवष्य में विकसी भी प्रधानमंत्री को विनयवुिक्त के अचिधकार का

दरुुपयोग नहीं करना $ाविहए। श्री ए$.वी. पाटस्कर ने महसूस विकया विक अनुच्छेद 289(2) पया,प्त ह।ै

सदस्य को इस बात से राहत विमली विक केवल सरकार के विकसी अचिधकारी को ही विनवा,$न आयकु्त

नहीं बनाया जा सकता, बस्थिल्क उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर बैpे लोगों को भी विनयकु्त

विकया जा सकता ह।ै पंचिडत हृदयनाथ कंुजरू ने मतदाता सू$ी तैयार करने और विनवा,$न कराने की

चिं$ता और आवश्यकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त विकया, क्योंविक यह काम ऐसे लोगों को सौंपा गया है,

जो राजनीचितक पूवा,ग्रह से मुक्त हैं और सिजनकी विनष्पक्षता पर ‘सभी परिरस्थिस्थचितयों में’ भरोसा विकया

जा सकता ह।ै राष्ट्रपचित की ददु,शा, सिजन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना पड़ता है, पर प्रकाश

डाला गया। यह विवद्वान सदस्य ही थे सिजन्होंने इस दो7 के लिलए उपाय सुझाया था  ,   अथा,त ससंद को 

कानून द्वारा इन मामलों के लिलए प्रावधान करने का अचिधकार विदया जाना $ाविहए। मौलिलक अचिधकारों

पर उप-सविमचित का भी यही विव$ार था। श्री के .एम. मुंशी का मानना था विक विनवा,$न आयोग को

काफी हद तक सरकार का सहयोगी बने रहना $ाविहए। उनका मानना था विक विनवा,$न आयोग की
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स्वतंत्रता की lोज का परिरणाम ‘राज्य के भीतर एक राज्य’ के उदय के रूप में नहीं होना $ाविहये।

यह सरकार का अध,-स्वतंत्र अंग नहीं होना $ाविहए। यह इस आधार पर है विक विनवा,$न आयोग को

अविनवाय,  रूप से अचिधकारिरयों पर विनभ,र रहना होगा, सिजन्हें सरकार द्वारा प्रदान विकया जाना होगा।

अंत में, हम डॉ. अंबेडकर इस डर में बहुत अचिधक गुण के अस्थिस्तत्व को स्वीकार करते हैं विक एक

विनचिiत और सुरचिक्षत काय,काल की गारटंी देने का कोई फायदा नहीं है, अगर संविवधान में ऐसा कोई

प्रावधान नहीं है, जो विकसी अक्षम या अनुचि$त अचिधकारी के विनवा,$न आयोग बनने और उसे $लाने

के रास्ते में lड़ा होगा। विवशे7 रूप से, डॉ. अंबेडकर ने विनवा,$न आयकु्तों के lतर ेको पहले ही भांप

लिलया था,  जो काय,पालिलका के विनयंत्रण में होने की संभावना वाले व्यविक्त थे। डॉ.  अंबेडकर द्वारा

संशोचिधत विकए जाने वाले प्रस्ताविवत प्रावधान के बार ेमें  डॉ. अंबेडकर ने स्वयं स्वीकार विकया था विक

विनवा,$न आयोग में विकसी ‘अयोग्य’ व्यविक्त की विनयवुिक्त के लिlलाफ कोई प्रावधान नहीं था। इसके

बाद, उन्होंने भविवष्यवाणी की विक यह प्रश्न सबसे बड़ी सिसरददb के रूप में उभरगेा। उन्हें इस संभावना

से ढाढस विमला विक राष्ट्रपचित को विनदfश जारी विकए जाएंगे जो विनवा,$न आयोग में विनयवुिक्त के मामले में

राष्ट्रपचित का माग,दश,न करेंगे। हालांविक,  संभावना के बारे में अविनचिiतता को देlते हुए,  प्रोफेसर

सक्सेना और पंचिडत कंुजरू दोनों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओ  ंको दरू करने के लिलए,  अनुच्छेद

324(2), जैसा विक वत,मान में प्राप्त है, मूल अनुच्छेद के संशोधन के संशोधन के रूप में प्रस्ताविवत

विकया गया। दसूरे शब्दों में, ‘राष्ट्रपचित द्वारा बनाया जाए’ शब्दों से पहले, ‘संसद द्वारा इस संबंध में

बनाए गए विकसी कानून के प्रावधानों के अधीन’ शब्द डाले गए। 

32. हम ऐचितहासिसक परिरप्रके्ष्य, तथा मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित, प्रारूप सविमचित और

अन्य उप-सविमचितयों और अंततः स्वयं संविवधान सभा के विव$ार-विवमश, को इस प्रकार समझते हैं:

इन काय,वाविहयों में एक सुनहरा धागा $लता रहता ह।ै

सभी सदस्यों का स्पष्ट मत था विक विनवा,$न एक स्वतंत्र आयोग द्वारा कराया जाना $ाविहए।

यह भारत सरकार अचिधविनयम, 1935 के तहत प्र$लिलत व्यवस्था से एक क्रांचितकारी विव$लन
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था।  सदस्य  अच्छी  तरह  समझते  थे  विक  राष्ट्रपचित  द्वारा  विनवा,$न  आयोग  के  सदस्यों  की

विनयवुिक्त का प्रावधान करने का मतलब यह होगा विक राष्ट्रपचित केवल काय,पालिलका की सलाह

पर विनवा,$न आयकु्त की विनयवुिक्त करने के लिलए बाध्य होंगे, सिजसे एक तरह से प्रधानमंत्री की

सलाह के रूप में समझा गया था। संयकु्त राज्य अमेरिरका में प्र$लिलत विनयवुिक्त के मॉडल पर

विव$ार-विवमश, विकया गया और उसे मंजरूी नहीं दी गई। हालाँविक, श्री के .एम. मुंशी विनवा,$न

आयोग को पूण,  स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं थे और उन्हें लगा विक इसे सरकार का सहयोगी

होना $ाविहए, लेविकन यह स्पष्ट रूप से सदस्यों के प्रमुl बहुमत के विव$ारों का प्रचितविनचिधत्व

नहीं करता था। वोट का अचिधकार, शुरू में इतना पविवत्र माना जाता था विक इसे मूल रूप से

एक मौलिलक अचिधकार के रूप में माना जाता था। हालाँविक, अंत में, जैसा विक हम पहले ही

देl $ुके हैं, यह अचिधक उपयकु्त पाया गया विक इसे संविवधान के एक अलग भाग में शाविमल

विकया जाना $ाविहए, जो विक संविवधान के तहत प्राप्त स्थिस्थचित ह।ै यह भी उतना ही स्पष्ट है विक

संविवधान  सभा  सविहत  सविमचितयों  के  सदस्य  $ाहते  थे  विक  विनवा,$न  आयोग  की  विनयवुिक्त

काय,पालिलका द्वारा न की जाए। विनदfशों के एक साधन की अविनचिiत संभावना ने अंततः सभा

को डॉ. अंबेडकर द्वारा सुझाए गए संशोधन को अपनाने के लिलए प्रेरिरत विकया, जो, जैसा विक

हमने देlा ह,ै शुरू में पंचिडत कंुजरू द्वारा विदया गया सझुाव था और इससे भी अचिधक, श्री

के. एम. मुंशी द्वारा भी इसका समथ,न विकया गया था। सकें्षप में, ससं्थापकों ने जो स्पष्ट रूप

से चिं$तन और इरादा विकया था,  वह यह था विक ससंद हस्तके्षप करगेी और ऐसे मानदंड

प्रदान करगेी,  जो मुख्य विनवा,$न आयकु्त और विनवा,$न आयकु्तों जैसे विवभिशष्ट महत्वपूण,  पद

पर विनयवुिक्त को विनयंवित्रत करेंगे। इस संबंध में, हम अनुच्छेद 324 के ईद-विगद, बहस के संबंध

में डॉ. अंबेडकर के अंचितम शब्दों को देlते हैं, विक उन्हें lेद है विक उनके पास संशोधनों को

प्रसारिरत करने का समय नहीं था।

33. यह समझना महत्वपूण,  है विक जब संस्थापकों ने 'संसद द्वारा बनाए जाने वाले विकसी भी

कानून के प्रावधानों के अधीन'  शब्द डाले,  तो इसका उदे्दश्य यह था विक ससंद कानून बनाएगी।

हालाँविक हम यह नहीं मानेंगे विक संसद कानून बनाने के लिलए एक बाध्यताकारी कत,व्य के अधीन थी,
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सिजसे यह न्यायालय एक परमादेश द्वारा लागू कर सकता है, लेविकन हम केवल इतना ही पा रहे हैं विक

संविवधान सभा का स्पष्ट रूप से इरादा था विक संसद को अनुच्छेद 324(2) के अथ,  के भीतर कानून

बनाना $ाविहए। अनुच्छेद 324(2) की ऐसी समझ की तुलना संविवधान में समान प्रावधानों से की जा

सकती है, सिजसमें संसद द्वारा कानून बनाने को सक्षम बनाने पर भी विव$ार विकया गया था। यह हमें

संविवधान में इसी तरह के प्रावधानों के मूल्यांकन से संबंचिधत प्रश्न पर लाता ह।ै

एम  .    संविवधान के अनुच्छेद  ,    सिजनमें अनुच्छेद    324    में वर्शिणत संसद द्वारा बनाए जाने वाले    '  

विकसी कानून के अधीन   '   शब्द प्रयकु्त होते हैं  

34. प्रत्यथb-संघ की दलीलों में से एक यह है विक इस न्यायालय को यह ध्यान में रlना

$ाविहये विक याचि$काकता,ओ ंद्वारा प्रस्तुत व्याख्या को अन्य अनुच्छेदों द्वारा शासिसत अन्य स्थिस्थचितयों

पर भी स्वीकार विकया जा सकता ह।ै 

35. संविवधान के वे अनुच्छेद, सिजनमें अनुच्छेद 324 में विनविहत संसद द्वारा बनाए जाने वाले

'विकसी भी कानून के अधीन ' शब्दों का प्रयोग विकया गया ह।ै 

36. अनुच्छेद 98 में प्रावधान है विक संसद के प्रत्येक सदन में एक अलग सचि$वीय कम,$ारी

होंगे। अनुच्छेद 98(2) में प्रावधान है विक संसद कानून बनाकर कम,$ारिरयों की भतb और शतk को

विवविनयविमत कर सकती ह।ै अनुच्छेद 98(3) राष्ट्रपचित को लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य परिर7द के

अध्यक्ष के परामश, से संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक विनयम बनाने का अचिधकार देता ह।ै

असमानताओ ंके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है विक अनुच्छेद 98 द्वारा शासिसत मामलों में भी, यविद

कानून नहीं है, तो विनयम ही शासिसत होंगे।  

37.  अनुच्छेद  137  घोवि7त करता है विक संसद द्वारा बनाए गए विकसी कानून या अनुच्छेद

145 के तहत बनाए गए विनयमों के प्रावधानों के अधीन, सवšच्च न्यायालय के पास समीक्षा की शविक्त
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होगी। यह ध्यान देने योग्य है विक सबसे पहले, सवšच्च न्यायालय ने समीक्षा की शविक्त को विवविनयविमत

करने वाले विनयम बनाए हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून की अनुपस्थिस्थचित का बहुत कम प्रभाव

पडे़गा।  अनुच्छेद  137  का  उदे्दश्य  अनुच्छेद  324(2)  के  साथ  विबल्कुल  भी  मेल  नहीं  lाता।

अनुच्छेद  142(2)  में  भी यही  अभिभव्यविक्त  है,  अथा,त, ‘संसद द्वारा बनाए  गए विकसी  कानून  के

प्रावधानों  के  अधीन’  और  यह  प्रावधान  करता  है  विक  सवšच्च  न्यायालय  को  विकसी  व्यविक्त  की

उपस्थिस्थचित,  विकसी दस्तावेज की lोज या सरंक्षण या विकसी अवमानना के लिलए जां$ या दडं का

आदेश देने का अचिधकार ह।ै स्पष्ट रूप से, अनुच्छेद 142 के तहत विकसी भी कानून की अनुपस्थिस्थचित

वह प्रभाव पैदा नहीं कर सकती है, जो अनुच्छेद 324(2) पैदा करने में सक्षम है और, इससे भी

बढ़कर, संविवधान सभा में बहस से इसकी पुविष्ट होती ह।ै 

38.   अनुच्छेद 145 में '           संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी विवचिध के प्रावधानों के अधीन'

     अभिभव्यविक्त का उपयोग विकया गया है,   उच्चतम न्यायालय,   न्यायालय  विक प्रथा और

          प्रविक्रया को विवविनयविमत करने के लिलए विनयम बना सकता ह।ै यह स्वतः    स्पष्ट है विक यह

 अनुच्छेद 324 (2)  के संदभ,,        उदे्दश्य और पृष्ठभूविम से कोई समानता नहीं रlता ह।ै

39.      भारत के संविवधान का अनुच्छेद 146   इस प्रकार है विक:

“146.      अचिधकारी और कम,$ारी और उच्चतम न्यायालय के l$f

(1)          उच्चतम न्यायालय के अचिधकारिरयों और सेवकों की विनयवुिक्तयां भारत के

 मुख्य न्यायाचिधपचित या     ऐसे अन्य न्यायाधीश या न्यायालय  के अ   चिधकारी द्वारा की

  जावेगी सिजसे  वह          विनदfभिशत करे परतंु राष्ट्रपचित विनयम द्वारा यह अपेक्षा कर सकते हैं

           विक ऐसे मामलों में जो विनयम में विनर्दिदष्ट विकए जा सकते हैं,     कोई भी व्यविक्त जो

       पहले से ही न्यायालय से सर्म्सबंचिधत नहीं है,       संघ लोक सेवा आयोग के परामश, के

अलावा,           न्यायालय से सर्म्सबंचिधत विकसी भी काया,लय में विनयकु्त नहीं विकया जाएगा।

(2)            संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी विवचिध के प्रावधानों के अधीन,  उच्चतम

             न्यायालय के अचिधकारिरयों और सेवकों की सेवा की शत̃ ऐसी होंगी जो भारत के
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          मुख्य न्यायाधीश या विकसी अन्य न्यायाधीश या न्यायालय के अचिधकृत अचिधकारी

            द्वारा बनाए गए विनयमों द्वारा विनधा,रिरत की जा सकती हैं। भारत के मुख्य

    न्यायाधीश द्वारा विनयम बनाने हेतु        उदे्दश्य विक इस lंड के तहत बनाए गए विनयम,

   जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्त,े     छुट्टी या पेंशन से है,   राष्ट्रपचित की अनुमोदन

  की आवश्यकता ह।ै

(3) उच्चतम न्यायालय के प्रशासविनक व्यय सविहत न्यायालय के काया,लयों और

सेवकों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन का प्रभार भारत

की समेविकत विनचिध पर लगाया जाएगा और न्यायालय द्वारा ली गई कोई भी फीस

या अन्य धनराभिश उस विनचिध का विहस्सा बनेगी।''

40.  अनुच्छेद  146(2)  मूलतः एक  ऐसा  मामला है जो उच्चतम न्यायालय के

अचिधकारिरयों और सेवकों की सेवा की शतk से संबंचिधत ह।ै उक्त कम,$ारिरयों के संबंध

में, संविवधान ससं्थापकों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को विनयम बनाने की शविक्त प्रदान

की ह।ै हम अपने मानसिसक रूप से इस तथ्य के अलावा स्पष्ट हैं विक, विनयम बनाने की

शविक्त  भारत  के  मखु्य  न्यायाधीश  के  पास  है,  उच्चतम  न्यायालय  के  कम,$ारी  और

विनवा,$न  आयोग के सदस्य के बी$ कोई वैध तुलना नहीं हो सकती ह।ै मुख्य विनवा,$न

आयकु्त और विनवा,$न  आयकु्तों के लिलए विव$ार विकए जाने के अनुसार विनष्कासन के

विवरूद्घ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है । अनुच्छेद  148  भारत के विनयंत्रक और

महालेlापरीक्षक की विनयवुिक्त से संबंचिधत ह ै। यह इस प्रकार है: 

“148. भारत का विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक

(1) भारत एक एक विनयंत्रक महालेlापरीक्षक  होगा सिजसकाे राष्ट्रपचित अपने

हस्ताक्षर और मुद्रा सविहत अचिधपत्र द्वारा विनयकु्त करगेा और उसे उसके पद से

केवल उसी रीचित से और उन्हीं आधाराें पर हटाया जाएगा सिजस रीचित से और

सिजन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता ह ै। 
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(2)  प्रत्येक  व्यविक्त,  जो  भारत  का  विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक  विनयकु्त  विकया

जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपचित या उसके द्वारा इस विनविमत्त

विनयकु्त व्यविक्त के समक्ष, तीसरी अनुसू$ी में इस प्रयोजन के लिलए विदए गए प्ररूप्

के अनुसार, शपथ लेगा या प्रचितज्ञान करगेा और उस पर अपने हस्ताक्षर करगेा

।  

(3) विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शतf ऐसी होंगी जो

संसद, विवचिध द्वारा, अवधारिरत करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारिरत नहीं

की  जाती  हैं  तब  तक  ऐसी  होंगी  जो  दसूरी  अनुसू$ी  में  विवविनर्दिदष्ट  हैंः  परन्तु

विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिस्थचित छुट्टी, पेंशन या विनवृचित

की आयु के संबंध में उसके अचिधकारों में उसकी विनयवुिक्त के पiात् उसके लिलए

अलाभकारी परिरवत,न नहीं विकया जाएगा । 

(4)  विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक,  अपने  पद  पर  न  रह  जाने  के  पiात्,  भारत

सरकार के या विकसी राज्य की सरकार के अधीन विकसी और पद पर पात्र नहीं

होगा । 

(5)  इस संविवधान के और संसद द्वारा बनाई गई विकसी विवचिध  के उपंबंधों के

अधीन  रहते हुए,  भारतीय  लेlापरीक्षा  और  लेlा  विवभाग  में  सेवा  करने  वाले

व्यविक्तयों  की  सेवा  की  शतf  और  विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक  की  प्रशासविनक

शविक्तयां  ऐसी  होंगी  जो  विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक  से  परामश,  करने  के  पiात्

राष्ट्रपचित द्वारा बनाए गए विनयमों द्वारा विवविहत की जाएं । 

(6) विनयंत्रक-महालेlापरीक्षक के काया,लय के प्रशासविनक व्यय, सिजनके

अंतग,त उस काया,लय में सेवा करने वाले व्यविक्तयों को या उनके संबंध में संदेय

सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचि$त विनचिध पर भारिरत होंगे । 
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41.  जहां तक  विनयंत्रक एवं महालेlा परीक्षक की विनयवुिक्त  से संबंचिधत ह,ै  यह

अनुच्छेद 148 (1) द्वारा शासिसत होता है और संविवधान संस्थापकों ने विबना विकसी संदेह

के यह प्रावधान विकया है विनयंत्रक एवं महालेlापरीक्षक विक विनयवुिक्त राष्ट्र  के मामलों के लिलए

महत्वपूण,  और अपरिरहाय,  है, उसकी विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा की जानी ह।ै हालाँविक, उनकी

स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के लिलए उपयकु्त सुरक्षा उपाय यह प्रावधान करके घोवि7त विकया

गया है विक कैग को केवल उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है सिजस

तरह  से उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  को हटाया  जा  सकता  ह।ै  इसके  विवपरीत,

अनुच्छेद 324 (2) में, जबविक इसमें राष्ट्रपचित द्वारा मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न

आयकु्तों की विनयवुिक्त का प्रावधान विकया गया है, लेविकन इसे संसद द्वारा बनाए जाने वाले

विवचिध के अधीन रlा गया ह।ै अनुच्छेद 148(1) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं ह।ै हम इस

तथ्य से अनभिभज्ञ नहीं हो सकते विक यह अनुच्छेद 324 (5) के  पहले प्रावधान में सरुक्षा

प्रदान करने के अलावा है विक मुख्य विनवा,$न  आयकु्त को भारत के उच्चतम न्यायालय के

न्यायाधीश के रूप में समान तरीके और समान आधारों के अलावा नहीं हटाया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्य विनवा,$न आयकु्त और कैग के बी$ एक तीसरी विवभिशष्ट विवशे7ता ह ैजो

विफर से अनुच्छेद 324 (5) के पहले प्रावधान में स्थिस्थत है । यह  घोवि7त विकया गया है विक

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त की सेवा की शतk  को उनकी विनयवुिक्त के बाद उनके  अविहत में

बदलाव नहीं विकया जाएगा। मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न  आयकु्त अपनी शविक्तयों,

कायk और कत,व्यों के बी$ और राष्ट्र के लोकतांवित्रक जीवन शलैी को बनाए रlने, विवचिध

के शासन को बनाए रlने और अनुच्छेद 14 के तहत समानता की भव्य गारटंी में जीवन

के बहुत अपरिरवत,नीय सं$ार के बी$ संबंधों को ध्यान में रlते हुए संवैधाविनक योजना में

बहुत उच्च स्थान पर है।
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42.  अनुच्छेद  187  राज्य विवधानमंडल के लिलए एक सचि$वालय का प्रावधान

करता ह।ै विवधानमंडल  के राज्य विवधान मण्डल होने  और  राष्ट्रपचित का स्थान  राज्यपाल

द्वारा लेने के अंतर को छोड़कर, यह संविवधान के अनुच्छेद 98 का प्रचितहिंबब ह।ै

43.  अनुच्छेद  229  उच्च  न्यायालय  के  अचिधकारिरयों,  सेवकों  और  व्ययों  से

संबंचिधत  ह।ै मखु्य विनवा,$न  आयकु्त और अनुच्छेद  324 (2)  के  अंतग,त परिरकस्थिल्पत

विनवा,$न  आयकु्तों  तथा उच्च  न्यायालय  के  अचिधकारिरयों  और  सेवकों  के  बी$ कोई  वैध

तुलना नहीं की जा सकती ह।ै तथ्य यह है विक अनुच्छेद 229 (2) के अंतग,त आने वाले

अचिधकारिरयों को विनष्कासन के  विवरूद्घ  कोई  संरक्षण नहीं  विदया जाता है,  न केवल  अपने

आप में  एक महत्वपूण,  प्रारभंिभक हिंबद  ुप्रस्तुत करता है, बस्थिल्क कें द्रीय विनवा,$न आयोग से

जुडे़ व्यविक्तयों और अनुच्छेद 229(2) के अंतग,त आने वाले कम,$ारी के बी$ असमानता

का विनणा,यक भी हो सकता ह।ै

44.  अनुच्छेद  229(2)  उच्च न्यायालय के अचिधकारिरयों,  व्यय और सेवकों से

संबंचिधत ह।ै $ूंविक अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 146 (2) के समरूप  ह,ै इसलिलए हमें उसी

तक,  में  योग्यता  विमलेगी,  जो  हमें  अनुच्छेद  324(2)  द्वारा  शासिसत  व्यविक्तयों  के  साथ

कम,$ारिरयों की तुलना न करने के लिलए प्रस्तुत विकया है।

. 45.  अनुच्छेद  243 (ट)  संविवधान के भाग  IX  का विहस्सा है,  सिजसे संविवधान

(चितहत्तरवें)  संशोधन  अचिधविनयम,  1992  द्वारा  जोड़ा   गया  था।  भाग  IX  पं$ायतों  से

संबंचिधत ह।ै अनुच्छेद 243 (ट) इस प्रकार है:

“243 ट. पं$ायतों के विनवा,$न , पं$ायतों के सभी $ुनावों के लिलए मतदाता सू$ी

की तयैारी और उनके सं$ालन का अधीक्षण, विनदfशन और विनयंत्रण एक राज्य

विनवा,$न  आयोग में विनविहत होगा,  सिजसमें एक राज्य विनवा,$न  आयकु्त होगा।

राज्यपाल द्वारा विनयकु्त विकया जाता ह।ै

(2) विकसी राज्य के विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी भी विवचिध के प्रावधानों के

अधीन, राज्य विनवा,$न  आयकु्त की सेवा की शत̃ और काया,लय का काय,काल
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ऐसा होगा जैसा विक राज्यपाल विनयम द्वारा विनधा,रिरत कर सकते हैं:  बशतf  विक

राज्य विनवा,$न  आयकु्त

ई को उसके पद से विकसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उसी

आधार पर और शतk के अलावा नहीं हटाया जाएगा।

राज्य विनवा,$न  आयकु्त की विनयवुिक्त के बाद उनकी सेवा में उनके अविहत के लिलए

बदलाव नहीं विकया जाएगा।

(3) विकसी राज्य का राज्यपाल, जब राज्य द्वारा ऐसा अनरुोध विकया जाएगा

एफ  विनवा,$न   आयोग,  राज्य  विनवा,$न   आयोग  को  ऐसे  कम,$ारी  उपलब्ध

कराएगा  जो  विनव,हन  के  लिलए  आवश्यक  हो  सकते  हैं  lंड  (1)  द्वारा  राज्य

विनवा,$न आयोग को प्रदत्त काय,।

(4) इस संविवधान के प्रावधानों के अधीन,  विकसी राज्य का विवधानमंडल जी,

विवचिध  द्वारा,  सभी  मामलों  के  संबंध  में  प्रावधान  कर  सकता  है  पं$ायतों  के

विनवा,$न  से संबंचिधत या उसके संबंध में।"

46. अनुच्छेद 243(ट)(1) राज्य विनवा,$न  आयकु्त की विनयवुिक्त राज्यपाल द्वारा

विकये जाने का प्रावधान है विक राज्य के विनवा,$न  आयकु्त की सेवा की शत̃ और काय,काल

पर राज्यपाल द्वारा विनयम विनधा,रिरत की जानी $ाविहए तथा इसे राज्य के विवधानमंडल द्वारा

बनाए गए विकसी भी विवचिध के प्रावधानों के अधीन रlा गया ह।ै इसमें कोई संदेह नहीं है

विक, संसद ने अनुच्छेद  243 ट   को सस्थिर्म्समलिलत करते हुए,  राज्य विनवा,$न  आयकु्त को

आंभिशक रूप से इस प्रावधान से अलग रlा है विक उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के

समान तरीके और समान आधार पर ही पद से हटाया जाएगा। इसी प्रकार, अनुच्छेद

243 ट (2) के प्रावधान में, राज्य विनवा,$न  आयकु्त की सेवा की शतk में उनकी विनयवुिक्त

के बाद उनके अविहत के अनुसार परिरवत,न नहीं विकया जा सकता ह।ै यह ध्यान विदया जाना

$ाविहए  विक  संसद  अनुच्छेद  243  को  सस्थिर्म्समलिलत  करते  समय  अनुच्छेद  324(2)  के

अचिधदेश से अवगत थी। संसद ने राज्य विनवा,$न  आयकु्त की विनयवुिक्त के संबंध में कोई भी

विवचिध बनाने का प्रावधान न करने का सावधानीपूव,क विनण,य लिलया ह।ै वास्तव में,  इससे
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न्यायालय के पास राज्य विनवा,$न  आयकु्त के संबंध में विनयवुिक्त के मामले में हस्तके्षप करने

और प्रावधान करने  का  कोई विवकल्प नहीं  रह जाता  ह।ै हालाँविक,  एक ओर अनुच्छेद

243 ट और दसूरी ओर अनुच्छेद  324(2)  के बी$ तीव्र  अंतर को दlेते हुए हमें इस

मामले में आगे जां$ करने की आवश्यकता नहीं ह।ै जहां तक राज्य के विवधान मण्डल द्वारा

बनााए जाने वाले विवचिध  की विव7य वस्तु बनाने वाली  शतk और काय,काल  का सवाल है,

हम सो$ते है विक अनुच्छेद 243 ट (2) की स्थिस्थचित और विव7य वस्तु को ध्यान में रlते

हुए, अनुच्छेद 324(2) पर व्याख्या रlने के याचि$काकता,ओं के अनुरोध को अस्वीकार

करने के लिलए अनुच्छेद 243 ट (2) को आधार के रूप में पेश करना उचि$त नहीं होगा,

यविद यह अन्यथा उचि$त ह।ै

47. अनुच्छेद 338(2) में प्रावधान है विक संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी विवचिध

के  उपबंधों   के अधीन,  राष्ट्र ीय अनुसूचि$त जाचित आयोग  में  एक अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष और

तीन अन्य सदस्य शाविमल  होंगे तथा सेवा की शत̃ और काय,काल ऐसा होगा जैसा विक,

राष्ट्रपचित विनयम द्वारा   विनधा,रिरत करेंगे । राष्ट्र ीय अनुसूचि$त जनजाचित आयोग के संबंध में

अनुच्छेद  338 क(2)  में एक समान प्रावधान विनविहत ह।ै स्वाभाविवक रूप से,  अनुच्छेद

338 l  (2)  में  राष्ट्र ीय  विपछड़ा  वग, आयोग  के  संबंध  में  समान  प्रावधान  विनविहत  हैं।

हालाँविक, ध्यान देने योग्य बात अनुच्छेद 338(3) में ह।ै यह प्रावधान है:

“आयोग  के अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष  और  अन्य सदस्यों  की  विनयवुिक्त  राष्ट्रपचित  द्वारा

अपने हस्ताक्षर और मोहर सविहत आचिधपत्र द्वारा की जायेगी।”

अनुच्छेद 338 क और अनुच्छेद 338 l के तहत समान प्रावधान विकए गए हैं

। 

48.  हम देlेंगे विक प्रासंविगक रूप से,  अनुच्छेद  338, 338 क और  338 l

अनुसूचि$त  जाचितयों,  अनुसूचि$त जनजाचितयों और विपछड़ा वग,  के लिलए राष्ट्र ीय आयोग के

सदस्यों विक सेवा  विक  शतk और काय,काल को विवविनयविमत करने के लिलए एक विवचिध की
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परिरकल्पना  करते ह।ै  अनुच्छेद  324(5)  विनवा,$न   आयकु्तों  की  सेवा  की  शतk  और

काया,लय  के  काय,काल  को  विवविनयविमत  करने  के  लिलए  एक  कानून  बनाए  जाने  की

परिरकल्पना करता ह।ै सबसे प्रासंविगक रूप से, संसद में 1991 में अचिधविनयम पारिरत विकया

ह,ै जैसा विक अनुच्छेद 324(5) में परिरकस्थिल्पत ह ै। यह है विक, जब  विनवा,$न  आयकु्तों की

विनयवुिक्त के लिलए प्रावधान करने की बात आती है, जो स्पष्ट रूप से संविवधान संस्थापकों के

चिं$तन में था विक कोई विवचिध नही बनाया गया है । पुरानी व्यवस्था जारी है। अनुच्छेद 338,

338 क और 338 l द्वारा ढके गए राष्ट्र  आयोग के सदस्यों के संबंध में, संविवधान स्पष्ट है

विक विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा की जानी ह।ै

49. अनुच्छेद 367(3) संविवधान के प्रयोजन के लिलए एक विवदेशी राज्य के अथ,

से संबंचिधत है और इसे भारत के अलावा 'कोई भी राज्य' घोवि7त करने के बाद, इसे एक

प्रावधान के अधीन बनाता है,  जो घोवि7त  करता है विक संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी

विवचिध के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपचित आदेश द्वारा, विकसी भी राज्य को ऐसे उदे्दश्यों के

लिलए विवदेशी राज्य नहीं घोवि7त कर सकते ह,ै जैसा विक आदेश में विनर्दिदष्ट विकया जा सकता

ह।ै मामला संविवधान (विवदेशी राज्यों के रूप में घो7णा) आदेश, 1950 द्वारा पूरी तरह से

शासिसत है । विकसी  विवचिध की  विकसी भी  अविनवाय,  आवश्यकता की स्पष्ट अनुपस्थिस्थचित  के

अलावा,  मामला एक आदेश द्वारा शासिसत होता है,  जो संविवधान के तहत जारी विकया

जाता है,  जो स्वयं एक वैधाविनक प्रकृचित का होगा और संविवधान के  स्वयं के  एक सक्षम

प्रावधान के तहत जारी विकया जाएगा।

यह विनष्क7, विनकालने के लिलए आगे की $$ा, की आवश्यकता नहीं है विक अनुच्छेद

324(2) अपनी स्थापना और उदे्दश्य में अविद्वतीय ह।ै

    ढ  .   26   जनवरी  1950   के बाद के विवकास  ;   मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न  

आयकु्त सिजनकी विनयवुिक्त की गई और उनकी शत̃

50. व7,  1951 में श्री सुकुमार सेन को भारत के पहले मुख्य विनवा,$न  आयकु्त

के रूप में विनयकु्त विकया गया था। वह एक सिसविवल सेवक और पचिiम-बंगाल राज्य के पूव,

मुख्य सचि$व थे। उनका काय,काल आp व7,  और दो सौ चितहत्तर विदन तक रहा था। दसूरे
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मुख्य विनवा,$न  आयकु्त श्री कल्याण सुंदरम, जो विफर से एक सिसविवल सेवक, पहले विवचिध

सचि$व  थे  और सिजन्होंने  1968 से  1971 की अवचिध के लिलए भारतीय विवचिध आयोग की

अध्यक्षता भी की  थी,  को  20.12.1958 को मुख्य विनवा,$न  आयकु्त के रूप में विनयकु्त

विकया गया था और उनका काय,काल 30.09.1967 को समाप्त हुआ था। यह उल्लेlनीय

ह ैविक उनका काय,काल भी आp साल दो सौ $ौरासी विदन तक का था । 

51.  भारत सरकार  (काय,  आबंटन)  विनयम, 1961  का उल्लेl  पक्षकारों द्वारा

विकया गया ह।ै जहां तक यह प्रासंविगक ह,ै हम उन पर ध्यान दे सकते हैं। विनयम 8 के तहत

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपचित को प्रस्तुत विकए जाने वाले मामलों को तीसरी अनुसू$ी में विनर्दिदष्ट

प्रकृचित के सभी मामलों के रूप में वर्शिणत विकया गया है । तीसरी अनुसू$ी में, क्रम सखं्या

22 में मखु्य विनवा,$न  आयकु्त और अन्य विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त,  त्यागपत्र  और

विनष्कासन  का वण,न स्तंभ  1 में  'मामलों की प्रकृचित'        शी7,क के तहत विकया गया है ।

अनुच्छेद 324 का उल्लेl विकया गया ह,ै कॉलम 'सिजस प्राचिधकारी को मामला प्रस्तुत विकया

जाता है, उसके तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपचित' को दशा,या गया है।

52. श्री एस.पी. सेन वमा, तीसरे मुख्य विनवा,$न  आयकु्त थे और उनकी विनयवुिक्त

01.10.1967   में  हुई  थी  और  वे  30.09.1972  तक  इस  पद  पर  बने  रहे  (उनका

काय,काल पां$ व7, तक रहा)। श्री नागेंद्र सिंसह, जो एक सिसविवल सेवक और संविवधान सभा

के सदस्य  थे  और जो बाद में अंतरा,ष्ट्रीय न्यायालय के  सदस्य बने,  उनका $ौथे मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त के रूप में  एक छोटा काय,काल  01.10.1972 से  06.02.1973 तक

रहा (उनका काय,काल एक सौ अट्ठाईस विदनों तक रहा)। पां$वे प्रमुl विनवा,$न  आयकु्त

श्री टी. स्वामीनाथन थे, जो एक सिसविवल सेवक भी थे, कैविबनेट सचि$व भी बने और मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त के रूप में उनका काय,काल 07.02.1973 से  17.06.1977  तक था

(उनका काय,काल $ार साल और दस विदनों तक $ला)। श्री एस.एल.  शकधर  को  छpे

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त के रूप में विनयकु्त विकया गया। वे एक सिसविवल सेवक और लोकसभा

के महासचि$व भी थे। उनका काय,काल 18.06.1977 को शुरू हुआ और 17.06.1982
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को समाप्त हो गया  (उनका काय,काल $ार साल और तीन सौ $ौंसp विदनों तक $ला)।

सातवें मुख्य विनवा,$न  आयकु्त श्री आर.के. वित्रवेदी भी एक सिसविवल सेवक थे और उनका

काय,काल तीन व7,  और एक सौ भिछयानवे विदन का था। श्री आर.वी.एस.पेरिरशास्त्री आpवें

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त थे। वह सरकार के सचि$व थे और उनका काय,काल 01.01.1986

से 25.11.1990 तक $ला। यह पहली बार था विक विनवा,$न  आयकु्त, सखं्या में दो, श्री

वी.एस. सेगेल और श्री एस.एस. धनोआ को 16.10.1989 को विनवा,$न  आयकु्त के रूप

में  विनयकु्त  विकया  गया  थाा।  हालाँविक,  जैसा  विक  हम  विवस्तार  से  देlेंगे,  विदनांक

16.10.1989 की अचिधसू$ना 01.01.1990 को विनरस्त कर दी गयी। इसे श्री एस.एस.

धनाओ ने $ुनौती दी और इसके परिरणचित इस न्यायालय के विनण,य में हुई, सिजसे एस.एस.

धनोआ बनाम भारत संघ और अन्य12 ।   गोस्वामी सविमचित के नाम से जानी जाने वाली

सविमचित  ने  कुछ  सिसफारिरशें  की।  इसके  तुरतं बाद,  संसद ने   संसद ने  'मुख्य  विनवा,$न

आयकु्त  और  अन्य  आयकु्त  (1991)  3  एससीसी  567  (सेवा  की  शत̃)  अचिधविनयम,

1991' (सिजसे आगे '1991  अचिधविनयम'  कहा जाएगा)  शी7,क से एक  अचिधविनयम पारिरत

विकया। यह उल्लेlनीय है विक यह संसद द्वारा बनाया गया विवचिध है और अनुच्छेद 324(5)

से संबंचिधत है, सिजसमें मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न  आयकु्तों की सेवा की शतk

को विवविनयविमत करने के लिलए संसद द्वारा बनाए गए विवचिध  की परिरकल्पना की गयी थी।

9 वीं विनवा,$न  आयकु्त के रूप में सबसे कम काय,काल वाली  श्रीमती वी.एस.  रमादेवी,

सिसविवल सेवा से ली गयी थी । उनका काय,काल सोलह विदनों का था । दसवें मुख्य विनवा,$न

आयकु्त कोई और नहीं बस्थिल्क श्री टी.एन.शे7न थे, जो भारत के अpारहवें कैविबनेट सचि$व

थे और उनका काय,काल 12.12.1990 से शुरू होकर 11.12.1996 तक छह साल का

था। 1991 के अचिधविनयम में शुरू में, एक अध्यादेश द्वारा, और बाद में, संसद द्वारा बनाए

गए विवचिध  द्वारा  संशोधन  विकया  गया,  अध्यादेश  01.10.1993  को प्रकाभिशत  हुआ। श्री

एमएस विगल और श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्तित को 01.10.1993 से विनवा,$न  आयकु्त विनयकु्त

विकया गया था। संशोधन और विनयवुिक्तयों को मुख्य विनवा,$न  आयकु्त श्री टी.एन. शे7न और

12  (1991) 3 एस सी सी 567
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अन्य ने $ुनौती दी गई और  इस न्यायालय के संविवधान पीp ने संविवधान पीp ने $ुनौती

को lारिरज कर विदया और फैसला टी.एन. शे7न,(सुप्रा).में रिरपोट,  विकया गया ह।ै 

हम देlेंगे विक संविवधान ससं्थापकों ने अविनवाय,  रूप से एक विनवा,$न  आयोग विक कल्पना

की थी,  सिजसमें एक स्थायी व्यविक्त,  अथा,त्  मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और ऐसे विनवा,$न

आयकु्त, जो आवश्यक हो शाविमल होंगें । भारत के संविवधान को लागू होने के लगभग 40

व7k तक केवल मखु्य विनवा,$न  आयकु्त ही थे । टी.एन.शे7न (सुप्रा) ने फैसले के बाद,

यह ध्यान में आएगा विक उसके बाद, भारत का विनवा,$न  आयोग मुख्य विनवा,$न  आयकु्त

और दो विनवा,$न  आयकु्तों से विमलकर एक समूह बन गया। 11.12.1996 को श्री टी. एन.

शे7न का काय,काल समाप्त होने के साथ ही, विनवा,$न  आयकु्तों को मुख्य विनवा,$न  आयकु्त

विनयकु्त करने का $लन शुरू हो गया । उन्होंने 12.12.1996 से 13.06.2001 तक यानी

$ार साल और उन्नहत्तर विदनों की अवचिध के लिलए मुख्य विनवा,$न  आयकु्त के रूप में काय,

विकया। श्री जी.वी.जी. कृष्णमूर्तित 30.09.1999 तक (लगभग छह व7,) विनवा,$न  आयकु्त

के रूप में काय,रत रहे। श्री जेर्म्सस माइकल लिंलगदोह जी व7, 1997 में विनवा,$न  आयकु्त बने

और श्री एम.एस.  विगल के काय,काल  की समाविप्त पर  14.06.2001  को मुख्य विनवा,$न

आयकु्त बनाए गए और वह 07.02.2004 तक काय,रत रहे (काय,काल दो व7, और दो सौ

उनहत्तर विदनों तक रहा)। इसके बाद, हम 2000 से 2022 की अवचिध के लिलए विनवा,$न

आयकु्तों और मुख्य विनवा,$न  आयकु्तों का विववरण और काय,काल की अवचिध देl सकते

ह,ै जो इस प्रकार है:

क्र.    आयुक्त का नाम       निनार्वाचना आयुक्त का रूप म
कायुकाल

     मख्यु निनार्वाचना आयुक्त का रूप
म कायुकाल

   कायुकाल का अर्वानि

1. टी.एस. काणामर्ति, 

  आयुक्त
जना. 2000-07.02.2004 08.02.2004-15.05.2005 5 र्वार्ष, 3 मह, 16 

 दि$ना

2. बी.बी. टी&डना,  आयुक्त 13.06.2001-15.05.2005 16.05.2005-29.062006 5 र्वार्ष, 17  दि$ना

3. एना. गो)पलस्र्वाम, 
  आयुक्त

08.02.2004-29.062006 30.06.2006-20.042009 5 र्वार्ष, 2 मह, 13 

 दि$ना

4.  नार्वाना बी. चर्वाल, 
 आयुक्त

16.052005-20.04.2009 21.04.2009-29.07.2010 5 र्वार्ष, 2 मह, 14 

  दि$ना
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5.  श्री एस.र्वायु.का रै-शी, 
 आयुक्त

30.06.2006-29.07.2010 30.07.2010-10.06.2012 5 र्वार्ष,11 मह, 12 

 दि$ना

6.  श्री र्वा.एस. स&पथ, 

 आयुक्त
21.04.2009-10.062012 11.06.2012-15.01.2015 5 र्वार्ष, 8 मह, 26 

 दि$ना

7. एच.एस. ब्राम्ह, 
आयुक्त

24.08.2010-15.01.2015 16.01.2015-18.04.2015 4 र्वार्ष, 7 मह, 26 

दि$ना

8.  नासम ज -द्दी,  आयुक्त 07.01.2012-18.04.2015 19.04.2015-05.072017 4 र्वार्ष, 10 मह, 29 

 दि$ना

9.   आ&चल कामरै ज्यु)नि,

 आयुक्त
07.05.2015-08.07.2017 06.07.2017-22.01.2018 2 र्वार्ष, 8 मह, 16 

 दि$ना

10. ओ.प. रैर्वा, आयुक्त 14.08.2015-22.01.2018 23.01.2018-01.12.2018 3 र्वार्ष, 3 मह, 18 

 दि$ना

11.  सनाल अरै)रै, 
 आयुक्त

31.08.2017-01.12.2018 02.12.2018-12.04.2021 3 र्वार्ष, 7 मह, 13 

 दि$ना

12.  अशी)का लर्वास, 
 आयुक्त

23.01.2018-31.08.2020     स्र्वा-नि56का त्युगोपत्र का कारैणा 2 र्वार्ष, 7 मह, 9 दि$ना

13.  सशील च &द्रा,  आयुक्त 15.02.2019-12.04.2021 13.04.2021-14.05.2022 3 र्वार्ष, 3 मह

14.  रैजर्वा का मरै, 
 आयुक्त

01.09.2020-18.02.2025 15.05.2022-14.05.2022 4 र्वार्ष, 8 मह, 14 

दि$ना,   अपनि:

15.   अनाप च &द्रा प&ड, 
 आयुक्त

08.06.2021-14.02.2024 2 र्वार्ष, 8 मह, 7 दि$ना,

  अपनि:

ड  .   एस  .  एस  .   दानोआ   (  सपु्रा  ), 1991   अचिधविनयम और टी  .  एन  .  शे7न   (  सपु्रा  )   पर  

एक नज़दीकी नज़र।

53.  07.10.1989  को राष्ट्रपचित ने संविवधान के अनुच्छेद  324  के lंड  2  के

तहत अपनी शविक्तयों का प्रयोग करते हुए विनवा,$न  आयकु्तों की संख्या दो विनधा,रिरत की

थी। यह अगले आदेश तक जारी रहना था। बाद में, 16.10.1989 को दो व्यविक्तयों को

विनवा,$न  आयकु्त विनयकु्त विकया गया, सिजनमें से एक श्री एसएस धनोआ थे। स्वतंत्रता के

बाद यह पहली बार था विक विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त की गई,  सिजससे भारत का

विनवा,$न  आयोग एक बहु-सदस्यीय आयोग बन गया। दसूर ेशब्दों में, 16.10.1989 तक

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त ने भारत के विनवा,$न आयोग का गpन विकया। हालाँविक,  बहु-

सदस्यीय  आयोग  अल्पकालिलक  मामला  था।  तीन  महीने  से  भी  कम  समय  में,

01.01.1990 को,  अनुच्छेद  324(2)  के तहत शविक्त का प्रयोग करते हुए,  राष्ट्रपचित ने

तत्काल प्रभाव से, 07.10.1989 की अचिधसू$ना को विनरस्त करने की अचिधसू$ना जारी

की,  सिजसके द्वारा विनवा,$न  आयकु्त के दो पद सृसिजत विकए गए थे।  16.10.1989  की

2023(3) eILR(PAT) SC 60



82

अचिधसू$ना को विनरस्त करने वाली एक और अचिधसू$ना जारी की गई,  सिजसके द्वारा दो

विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त की गई थी। बाद की अचिधसू$नाओ ंको श्री एसएस धनोआ

ने इस न्यायालय के समक्ष $ुनौती दी। दो विवद्वान न्यायाधीशों की पीp ने रिरट याचि$का

lारिरज कर दी। इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह दृविष्टकोण अपनाया विक

संविवधान  के  विनमा,ता  विनवा,$न   आयकु्तों  को  वही  दजा,  नहीं  देना  $ाहते  थे,  जो  मुख्य

विनवा,$न   आयकु्त  को  प्रदान  विकया  गया  था।  एसएस  धनोआ  बनाम  भारत  संघ  और

अन्य13में  इस  फैसले  के  दौरान,  इस  न्यायालय  ने,  अन्य  बातों  के  साथ-साथ,

विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयां की:

"17....  इसमें कोई संदेह नहीं है विक मंवित्रपरिर7द और विनवा,$न  आयोग के बी$

एक महत्वपूण,  अंतर है, जहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को राष्ट्रपचित या राज्यपाल

द्वारा विनयकु्त विकया जाता है और अन्य मंवित्रयों को राष्ट्रपचित या राज्यपाल द्वाररा

प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर विनयकु्त विकया जाता है, वहीं मखु्य विनवा,$न

आयकु्त और अन्य विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त,  जैसा विक आज कानून है,

संविवधान के अनुच्छेद  324(2)  के तहत राष्ट्रपचित द्वारा की जाती ह।ै हालांविक,

यह ध्यान विदया जाना $ाविहए विक उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों ने मुख्य विनवा,$न

आयकु्त और अन्य विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त के मामले को संसद द्वारा बनाए

जाने वाले कानून द्वारा विवविनयविमत करने के लिलए छोड़ विदया है,  और राष्ट्रपचित

आज उन्हें विनयकु्त करने की शविक्त का प्रयोग करते हैं क्योंविक ऐसा कोई कानून

अभी तक नहीं बना ह।ै..."

   (जोर विदया गया)

54. हम अनुच्छेद 18 पर गौर कर सकते हैं, सिजसमें बहु-सदस्यीय आयोग के

काय,  करने के तरीके के बारे में बताया गया ह।ै इसके बाद, न्यायालय ने पाया विक वास्तव

में विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त की कोई आवश्यकता नहीं थी और विफर भी विनर्म्सनलिललिlत

विटप्पभिणयां की:

"26. इसमें कोई संदेह नहीं है विक दो मस्थिस्तष्क् एक से बेहतर होते हैं, और lास

तौर पर जब विनवा,$न आयोग जैसी संस्था को महत्वपूण, काय, सौंपे जाते हैं, और

13 (1991) 3  एस सी सी 567 
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उन्हें विनष्पाविदत करने के लिलए विवशे7 अविनयंवित्रत शविक्तयों से लसै विकया जाता है,

तो यह आवश्यक और वांछनीय दोनों है विक शविक्तयों का प्रयोग एक व्यविक्त द्वारा न

विकया जाए, $ाहे वह विकतना भी बुचिद्धमान क्यों न हो। यह लोकतांवित्रक शासन के

सिसद्धांतों के अनुरूप नहीं ह।ै यह स$ है विव विक विकसी ससं्था की स्वतंत्रता उस

ससं्था को $लाने वाले लोगों पर विनभ,र करती है, न विक उनकी संख्या पर। कभी-

कभी एक अकेला व्यविक्त सभी तरह के लिंl$ाओ ंऔर दबावों को झेलने में सक्षम

साविबत हो सकता है,  जो कई लोग नहीं कर सकते। हालाँविक,  जब एक संस्था

द्वारा व्यापक शविक्तयों का प्रयोग विकया जाता है, जो विकसी के प्रचित जवाबदेह नहीं

ह,ै  तो  इसके  मामलों  को  एक  से  अचिधक  हाथों  में  सौंपना  राजनीचित  ह।ै  यह

विववेकशीलता  और  मनमानी  की  कमी  को  सुविनचिiत  करने  में  मदद  करता  ह।ै

हालाँविक, तथ्य यह है विक जहाँ एक से अचिधक व्यविक्त विकसी ससं्था को $लाते हैं,

वहाँ  उनकी  भूविमकाएँ  स्पष्ट  रूप  से  परिरभावि7त  होनी  $ाविहए,  यविद  ससं्था  के

कामकाज को विवफल नहीं होना ह।ै" 

(जोर विदया गया)

55.  न्यायालय ने पाया विक यह अनुच्छेद  324(5) के दसूरे परतंुक के अथ,  में

विनवा,$न  आयकु्तों को हटाने का मामला नहीं था।

56.  इसके  परिरणामस्वरूप  1991  के  अचिधविनयम  में  कुछ  परिरवत,न  हुए।  ये  ये

परिरवत,न  01.10.1993  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाभिशत  एक  अध्यादेश  के

माध्यम से विकए गए थे। इसने अन्य बातों के साथ-साथ एक नए अध्याय III का

प्रावधान विकया, जो यह विव$ार करता है विक जहां तक संभव हो, सभी कारोबार

सव,सर्म्समचित  से  विकए  जाएंगे  (1991  के  अचिधविनयम  की  धारा  10(2),)।  धारा

10(3) में प्रावधान है विक धारा 10(2) के अधीन रहते हुए, मतभेद की स्थिस्थचित

में, मामले का विनण,य बहुमत की राय के अनुसार विकया जाना ह।ै यह ध्यान विदया

जाना $ाविहए विक इसे एसएस धनोआ  (सपु्रा) में की गई विटप्पभिणयों के संदभ,  में

2023(3) eILR(PAT) SC 60



84

पेश विकया गया था। 01.10.1993 के अध्यादेश द्वारा अन्य दरूगामी परिरवत,न पेश

विकए गए, यह ध्यान विदया जाना $ाविहए विक 1991 के अचिधविनयम के तहत मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त को सवš$ न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन विदया जाना

था। विनवा,$न  आयकु्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन विदया

जाना था। संशोधन के बाद,  वे समान हो गए।  1991 के अचिधविनयम में यह भी

प्रावधान था विक मुख्य विनवा,$न  आयकु्त 65 व7,  की आयु तक पद पर बने रहने

के हकदार होंगे, जबविक विनवा,$न  आयकु्त को 62 व7,  की आयु प्राप्त करने तक

पद पर बने रहना था। अध्यादेश द्वारा मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न

आयकु्त की सेवाविनवृलित्त की आयु को बराबर कर विदया गया था, क्योंविक दोनों को

पद ग्रहण करने की चितभिथ से छह व7,  की समाविप्त से पहले 65 व7, की आयु प्राप्त

करने पर पद छोड़ने की देयता के अधीन छह व7,  की अवचिध तक पद पर बने

रहने का अचिधकार था। हालांविक, अनुच्छेद 324(5) के पहले प्रावधान के तहत

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान

तरीके से और समान आधारों पर ही अपने पद से हटाया जा सकता ह।ै पहला

प्रावधान मुख्य विनवा,$न  आयकु्त की सेवा की शतk को उनकी विनयवुिक्त के बाद

उनके लिलए अविहतकर परिरवर्तितत करने पर भी रोक लगाता ह।ै विनवा,$न  आयकु्त

या के्षत्रीय आयकु्त को हटाने के मामले में अनुच्छेद 324(5) का दसूरा प्रावधान

विनवा,$न  आयकु्त या के्षत्रीय आयकु्त के लिलए सुरक्षा प्रदान करता है विक उन्हें मुख्य

विनवा,$न   आयकु्त  की  सिसफारिरश  के  विबना  नहीं  हटाया  जा  सकता  ह।ै

01.10.1993  को,  विफर  से,  अनुच्छेद  324(2)  के तहत शविक्तयों  का  प्रयोग

करते हुए  राष्ट्रपचित  ने अगले  आदेशों  तक  मुख्य  विनवा,$न   आयकु्त  के  अलावा

विनवा,$न  आयकु्तों की सखं्या तय कर दी। दो विनवा,$न  आयकु्त। 01.10.1993

से दो विनवा,$न  आयकु्त भी विनयकु्त विकए गए। 01.10.1993 को पारिरत अध्यादेश

04.01.1994 को अचिधविनयम संख्या 4/1994 बन गया। इसके परिरणामस्वरूप

अध्यादेश पर सवाल उpाते सिजनमें श्री टीएन शे7न हुए कुछ रिरट याचि$काएँ दायर

की  गई,  का  भी  अनुरोध  शाविमल  था,  सिजन्हें,  यह  ध्यान  विदया  जाना  $ाविहए,

12.12.1990 को पहले मुख्य विनवा,$न  आयकु्त के रूप में विनयकु्त विकया गया

था। उन्होंने विवभिभन्न आधारों पर अध्यादेश को $ुनौती दी। मामले ने संविवधान पीp
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का  ध्यान  आकर्दि7त  विकया  और  इसका  विनण,य  टीएन  शे7न,  भारत  के  मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त बनाम भारत संघ और अन्य14 में रिरपोट,  विकया गया ह।ै संविवधान

पीp ने, जैसा विक हम दlे सकते हैं, विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयाँ कÛ:

"10. हमार ेसंविवधान की प्रस्तावना में कहा गया है विक हम एक लोकतांवित्रक

गणराज्य हैं। लोकतंत्र हमारे संवधैाविनक ढां$े की मूल विवशे7ता है, इसलिलए इसमें

कोई दो राय नहीं हो सकती विक हमारे विवधायी विनकायों के लिलए स्वतंत्र और

विनष्पक्ष  विनवा,$न  ही देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र  के विवकास की गारटंी देंगे।

विनवा,$न  प्रविक्रया की शुद्धता सुविनचिiत करने के लिलए हमार ेसंविवधान विनमा,ताओं ने

सो$ा था विक देश में स्वतंत्र और विनष्पक्ष विनवा,$न  कराने की सिजर्म्समेदारी एक

स्वतंत्र  विनकाय  को  सौंपी  जानी  $ाविहए  जो  राजनीचितक  और/या  काय,कारी

हस्तके्षप से अछूता हो। यह एक लोकतांवित्रक ढां$े में विनविहत है विक सिजस एजेंसी

को विवधानसभाओ ंके विनवा,$न  कराने का काम सौंपा जाता है, उसे पूरी तरह से

अछूता होना $ाविहए ताविक वह सत्ता में पाटb या काय,कारी के बाहरी दबाव से मुक्त

एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम कर सके। संविवधान के अनुच्छेद 324(1) के

तहत एक स्थायी विनकाय, विनवा,$न  आयोग की स्थापना करके इस उदे्दश्य को

प्राप्त विकया जाता ह।ै देश में संपूण,  विनवा,$न  प्रविक्रया का अधीक्षण, विनदfशन और

विनयंत्रण उक्त धारा के अंतग,त विनवा,$न  आयोग नामक एक आयोग को सौंपा गया

ह।ै उक्त अनुच्छेद का lंड (2) विनवा,$न  आयोग के गpन का प्रावधान करता है,

सिजसमें  यह  प्रावधान  है विक  इसमें  मुख्य  विनवा,$न   आयकु्त  और  राष्ट्रपचित द्वारा

समय-समय पर विनधा,रिरत की जाने वाली संख्या में विनवा,$न  आयकु्त, यविद कोई

हों, शाविमल होंगे। इस lंड की स्पष्ट भा7ा से यह स्पष्ट है विक विनवा,$न  आयोग

मुख्य विनवा,$न आयकु्त और, जब उनकी विनयवुिक्त हो जाती है, तो विनवा,$न

आयकु्तों से विमलकर बना होता ह।ै मुख्य विनवा,$न आयकु्त का पद स्थायी माना

जाता है, लेविकन विनवा,$न  आयकु्तों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जैसा

14 (1991) 3  एस सी सी 567 
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विक "यविद कोई हों" शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट होता ह।ै संविवधान सभा में बहस के

दौरान इस lंड के आशय की व्याख्या करते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा:

उप-lंड  (2) में कहा गया है विक एक मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और ऐसे अन्य

विनवा,$न   आयकु  होंगे  सिजन्हें राष्ट्रपचित समय-समय पर विनयकु्त  कर सकते हैं।

प्रारूप सविमचित के सामने दो विवकल्प थे, अथा,त, या तो विनवा,$न  आयोग के $ार

या पां$ सदस्यों से विमलकर एक स्थायी विनकाय बनाया जाए जो विबना विकसी

अंतराल के पूरे काय,काल के लिलए अपने पद पर बने रहेंगे, या राष्ट्रपचित को उस

समय एक तदथ,  विनकाय विनयकु्त करने की अनुमचित दी जाए जब कोई विनवा,$न

होने वाला हो। सविमचित ने बी$ का रास्ता अपनाया ह।ै प्रारूप सविमचित उप-lंड

(2) के द्वारा जो प्रस्ताव करती है यह है विक मुख्य विनवा,$न  आयकु नामक एक

व्यविक्त  को  स्थादी  रूप  से  पद  पर  रlा  जाए,  ताविक  कंकाल  मशीनरी  हमेशा

उपलब्ध रहे।

"  उक्त lंड  (2)  की स्पष्ट भा7ा से यह विबल्कुल स्पष्ट है विक हमारे संविवधान

विनमा,ताओ ंने एक स्वतंत्र विनकाय या आयोग स्थाविपत करने की आवश्यकता को

महसूस विकया, जो कम से कम एक अचिधकारी, अथा,त सीईसी के साथ स्थायी

रूप से काय,रत रहेगा उक्त अनुच्छेद के lंत (3) में यह स्पष्ट विकया गया है विक

जब विनवा,$न  आयोग एक बहु सदस्यीय विनकाय है, तो मुख्य विनवा,$न  आयकु्त

इसके अध्यक्ष के रूप में काय,  करेंगे। अध्यक्ष के रूप में उनकी भूविमका क्या होगी,

यह उक्त अनुच्छेद द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है और हम इस प्रश्न पर

बाद में विव$ार करेंगे। उस अनुच्छेद के lंड (4) में विनवा,$न आयोग को lंड

(1)  में विनधा,रिरत अपने कायk के विनष्पादन में सहायता करने के लिलए विनवा,$न

आयकुों की विनयवुिक्त का प्रावधान ह।ै सकें्षप में, यह अनुच्छेद 324 की योजना है,

जहाँ तक विनवा,$न  आयोग के गpन का संबंध ह।ै"
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57.  यह न्यायालय एसएस धनोआ  (सुप्रा)  में विदए गए विनण,य के कुछ विहस्सों से

असहमत था। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी माना विक भारत का विनवा,$न

आयोग एक-सदस्यीय विनकाय या बहु-सदस्यीय विनकाय हो सकता ह।ै न्यायालय ने आगे

यह भी कहा विक: 

“16.  हालांविक  यह  स$ है  विक  अनुच्छेद  324  की  योजना  के  तहत  विनवा,$न

आयोग  के  सभी  पदाचिधकारिरयों  की  सेवा  की  शत̃  और  काय,काल  राष्ट्रपचित  द्वारा

विनधा,रिरत विकया जाना ह,ै जब तक विक संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा विनधा,रिरत

न विकया जाए, यह केवल सीईसी के मामले में है विक lंड (5) का पहला प्रावधान

यह विनधा,रिरत करता ह ैविक उनकी विनयवुिक्त के बाद सीईसी के नुकसान के लिलए उनमें

बदलाव नहीं विकया जा सकता ह।ै ऐसा संरक्षण ईसी को नहीं विदया गया ह।ै लेविकन

यह याद रlना $ाविहए विक अध्यादेश के आधार पर सीईसी और ईसी को वेतन

आविद के मामले में बराबर रlा गया ह।ै क्या ईसी के लिलए इस तरह के प्रावधान की

अनुपस्थिस्थचित सीईसी को ईसी से शे्रष्ठ बनाती है? दसूरा आधार हटाने योग्यता से

संबंचिधत ह।ै सीईसी के मामले में उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान

तरीके से और समान आधार पर पद से हटाया जा सकता है ऐसा मानना संविवधान

के अनुच्छेद  324 की योजना की अनदेlी करना ह।ै यह याद रlना $ाविहए विक

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त को स्थायी पद पर विनयकु्त विकया जाता है और इसलिलए

उनकी स्वतंत्रता को बनाए रlने और उनकी रक्षा करने के लिलए उनके साथ अलग

व्यवहार विकया जाना $ाविहए। ऐसा इसलिलए है क्योंविक मुख्य विनवा,$न  आयकु्त के

विबना विनवा,$न  आयोग नहीं हो सकता। अन्य विनवा,$न  आयकु्तों के साथ ऐसा नहीं

ह।ै वे स्थायी पद पर विनयकु्त होने के लिलए अभिभप्रेत नहीं हैं। अनुच्छेद 324 का lंड

(2) स्वयं सुझाव देता है विक विनवा,$न आयकु्तों की संख्या समय-समय पर भिभन्न

हो सकती है इसलिलए, $ीजों की प्रकृचित के कारण, उन्हें उस प्रकार की

अपरिरवत,नीयता प्रदान नहीं की जा सकती जो मुख्य विनवा,$न  आयकु्त को प्रदान
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की जाती ह।ै अगर ऐसा विकया जाता है,  तो अनुच्छेद  324  की पूरी योजना में

बदलाव करना होगा इसलिलए, $ीजों की योजना में, कुछ मामलों में हटाने की शविक्त

को बरकरार रlना होगा। सीईसी को बाहरी राजनीचितक या काय,कारी दबावों से

अलग रlते हुए,  इस स्वतंत्र पदाचिधकारी पर भरोसा जताया गया विक वह अपने

ईसी और यहां तक विक आरसी की स्वतंत्रता की रक्षा करगेा और यह आदेश देगा

विक उन्हें सीईसी की सिसफारिरश के विबना नहीं हटाया जा सकता। यह श्री केएम मुंशी

के संविवधान सभा में विदए गए भा7ण में विदए गए विनर्म्सनलिललिlत कथन से स्पष्ट है, जब

उन्होंने डॉ. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोचिधत मसौदे का समथ,न विकया थाः

"हम विनवा,$न  आयोग को उन पाँ$ सालों के दौरान हर समय कुछ न करते हुए

नहीं रl सकते। मखु्य विनवा,$न  आयकु्त एक पूण,कालिलक अचिधकारी के रूप में

अपने काया,लय के कत,व्यों का पालन करते रहेंगे और विदन- प्रचितविदन के कामों की

देlभाल करेंगे, लेविकन जब देश में बडे़ विनवा,$न  होते हैं, $ाहे प्रांतीय या कें द्रीय,

तो  काम  से  विनपटने  के  लिलए  आयोग  का  विवस्तार  विकया  जाना  $ाविहए।  इसलिलए

आयोग  में  और सदस्यों को जोड़ना होगा। उन्हें विनस्संदेह राष्ट्रपचित द्वारा विनयकु्त

विकया जाना ह।ै इसलिलए इस हद तक उनकी यात्रा सुविनचिiत है इसलिलए यह मानने

का कोई कारण नहीं है विक  इन अस्थायी विनवा,$न  आयकु्तों के पास आवश्यक

स्वतंत्रता नहीं होगी।"

$ूंविक अन्य विनवा,$न  आयकु्तों को  स्थायी  रूप से विनयकु्त  नहीं विकया जाना था,

इसलिलए उन्हें स्थायी पदाधारी मुख्य विनवा,$न  आयकु्त की  तरह अपरिरवत,नीयता

का सरंक्षण नहीं विदया जा सकता था, और इसलिलए उन्हें एक स्वतंत्र मुख्य विनवा,$न

आयकु्त की सुरक्षा छत्रछाया में रlा गया था। मामले का यह पहलू विवद्वान

न्यायाधीशों के ध्यान से ब$ गया सिजन्होंने धनोआ मामले ((1991) 3 एससीसी

567 का फैसला विकया। हमारा यह भी मानना है विक विनण,य के कस्थिण्डका क्र. 17 में
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संविवधान के  74  और  163  के तहत काय,पालिलका के कामकाज के साथ तुलना

उचि$त नहीं कही जा सकती।" 

(जोर विदया गया)

58. इस इस तक, पर विव$ार करते हुए विक $ूंविक मुख्य विनवा,$न  आयुक्त को

अध्यक्ष के रूप में नाविमत विकया गया है, इससे वह उच्चतर स्थान पर आ जाता है, इसलिलए

न्यायालय ने विनण,य विदया था:

19. ......इसलिलए,  अध्यक्ष का काय,  बpैकों की अध्यक्षता करना,  व्यवस्था बनाए

रlना,  विदन के कामकाज  का सं$ालन  करना,  यह सुविनचिक्षत  करना  विक  सटीक

विनण,य लिलए जाएं और सही ढंग से दज,  विकए जाएं और कामकाज के सु$ारू सं$ालन

के लिलए यह सब करना होगा जो आवश्यक ह।ै इस काया,लय की प्रकृचित और कत,व्य

विनपटाए जाने वाले कामकाज की प्रकृचित के आधार पर  भिभन्न हो सकते हैं, लेविकन

कुल विमलाकर वो अध्यक्ष के काय,  होंगे। उसे अपनी अध्यक्षता वाली बैpकों ने lदु

को इस तरह से पेश करना $ाविहए विक यह आयोग ने अपने सहयोविगयों का विवश्वास

जीतने और उन्हें अपने साथ से जाने में सक्षम हो। यह हासिसल  करना अध्यक्ष के

लिलए मुस्थिश्कल हो सकता है अगर वह सो$ता है विक आयोग के अन्य सदस्य उसके

अधीनस्थ ह।ै विनवा,$न  आयोग के काय,  अविनवाय,  रूप से प्रशासविनक है,  लेविकन

कुछ न्याचियक और विवधायी काय, भी हैं। विनवा,$न  आयोग को कुछ नीचितयां बनानी

होती ह,ै प्रशासन के विनयविमत नामलों से अलग कुछ महत्वपूण,  प्रशासविनक मामलों

पर विनण,य लेना होता है और कुछ विववादों का भी विनपटारा करना होता है. जैसे विक

प्रतीकों के आबंटन से संबंचिधत विववाद। इसलिलए, प्रशासविनक कायk के अलावा इसे

अथ,-न्याचियक कत,व्यों का पालन करने और अधीनस्थ कानून बनाने के काय,  भी

करने के लिलए कहा जा सकता ह।ै मोहिंहदर सिंसह विगल बनाम मखु्य विनवा,$न  आयकु्त
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(1978) 1 एससीसी 405 (1978) 2 एससीआर 272 देlें । हमें इस मामले के

इस पहलू पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं ह।ै"

59. इसके अलावा, हम विनर्म्सनलिललिlत $$ा, पर गौर कर सकते हैं, जो मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त को विनवा,$न  आयकु्तों से अलग मानने के औचि$त्य को सामने लाती ह:ै

"21. हमने अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य विनवा,$न आयकु्त और विनवा,$न आयुक्तों

के पदों के बी$ अंतर को इवंिगत विकया ह।ै विकया ह।ै विनवा,$न आयोग ने उनके

काय,काल के कारण ही कुछ अंतर  मौजूद हैं। हमने स्पष्ट विकया है विक विनवा,$न

आयकु्तों को हटाने का lंड अलग क्यों होना $ाविहए था। वेतन आविद में विमत्रता

विनण,याचियक कारक नहीं हो सकती, अन्यथा यह इस तथ्य को ध्यान में रlते हुए

दोलन करगेा विक काय,पालिलका या विवधाचियका को को अनुच्छेद 324 के lंड (5) के

तहत सेवा की शतf तय करनी होती ह।ै एकमात्र विवभिशष्ट विवशे7ता जो विव$ारणीय है,

वह यह है विक मुख्य विनवा,$न  आयुक्त के मामले में उनकी विनयवुिक्त के बाद उनकी

सेवा की शों  में उनके नुकसान के लिलए बदलाव नहीं विकया जा सकता है,  जबविक

विनवा,$न  आयोगों के मामले में ऐसी कोई सरुक्षा नहीं ह।ै ऐसा संभवतः इसलिलए है

क्योंविक पद अस्थायी प्रकृचित के हैं। लेविकन अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी अकेले यह

विवशे7ता हमें इस विनष्क7,  पर नहीं ले जा सकती विक सभी मामलों में अंचितम विनण,य

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त का ह।ै ऐसा दृविष्टकोण विनवा,$न  आयकु्तों की स्थिस्थचित को मात्र

सलाहकारों की स्थिस्थचित बना दगेा, जो अनुच्छेद 324 की योजना से उभर कर नहीं

आता ह।ै" 

  (जोर विदया गया)

60.  यह स्पष्ट है विक संविवधान विनमा,ताओं का यह मंशा थी विक देश में विनवा,$न

एक स्वतंत्र विनकाय के अधीक्षण, विनदfशन और विनयंत्रण में होने $ाविहए। यह विनकाय भारत
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का  विनवा,$न   आयोग  ह।ै  अनुच्छेद  324  के  तहत  मुख्य  विनवा,$न   आयकु्त  एक

अपरिरवत,नीय विवशे7ता या आकृचित ह।ै एक आयोग में केवल मुख्य विनवा,$न  आयकु्त ही हो

सकता ह।ै संविवधान विनमा,ताओं द्वारा एक बहु-सदस्यीय आयोग के गpन पर भी विव$ार

विकया गया था। हालाँविक, विनवा,$न  आयकु्त का पद आवश्यकता के आधार पर होना था।

लगभग  $ार  दशकों  तक  कोई  विनवा,$न   आयकु्त  नहीं  था।  जैसा  विक  हमने  देlा  है,

16.10.1989  को पहले दो विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त की गई थी। मुख्य विनवा,$न

आयकु्त और अन्य विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त के संबंध में संविवधान विकसी भी मानदडं

का  प्रावधान  नहीं  करता ह।ै यह कोई  योग्यता  तय नहीं  करता  ह।ै यह  मुख्य विनवा,$न

आयकु्त या विनवा,$न  आयकु्त के रूप में विनयवुिक्त के मामले में कोई अयोग्यता विनधा,रिरत नहीं

करता ह।ै

61. विनयवुिक्तयां सिसविवल सेवाओं से लिलए गए अचिधकारी की हैं। अनुच्छेद 324(5)

विनवा,$न  आयकु्तों और के्षत्रीय आयकु्तों की  काय,काल की  सेवा शतk और काय,काल से

संबंचिधत ह।ै ससंद द्वारा इस संबंध में कोई कानून बनाए जाने तक, संविवधान संस्थापकों ने

राष्ट्रपचित को विनयम द्वारा सेवा शत̃ और पद की अवचिध विनधा,रिरत करने का अचिधकार विदया

था।  सेवा  शत̃  और  पद  की  अवचिध  विनधा,रिरत  करने  के  लिलए  ही  संसद  ने  1991  का

अचिधविनयम बनाया ह।ै उप-अनुच्छेद 324(5) का पहला प्रावधान मुख्य विनवा,$न  आयकु्त

को हटाने के विवरूद्घ गारटंी के रूप में काय,  करता है, सिसवाय इसके विक उच्चतम न्यायालय

के न्यायाधीश  के समान आधारों पर और सामान तरीके से  हटाया जा सकता ह।ै मुख्य

विनवा,$न आयकु्त की सेवा शतk में उनकी विनयवुिक्त के बाद उनके लिलए अविहतकर परिरवत,न

नहीं विकया जाएगा। इसका अथ, यह है विक संसद या सरकार विनयम द्वारा मुख्य विनवा,$न

आयकु्त  को  उच्चतम न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  हटाने  के  लिलए  विनधा,रिरत  तरीके  से

महाभिभयोग $लाए विबना नहीं हटा सकती है और न ही संसद या सरकार मुख्य विनवा,$न

आयकु्त की विनयवुिक्त के बाद उनकी सेवा की शतk में उनके लिलए अविहतकर परिरवत,न करने

के लिलए कानून बना सकती ह।ै अनुच्छेद  324(5)  का पहला प्रावधान मुख्य विनवा,$न

आयकु्त को मनमाने ढंग से हटाए जाने या उनकी सेवा शतk को उनके लिलए  अविहतकर
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परिरवत,न विकए जाने से ब$ने के लिलए एकमात्र सरुक्षा के रूप में काय,  करता ह।ै लेविकन जैसा

विक  संविवधान  संस्थापकों  ने सो$ा था विक  मनमाने  तरीके  से हटाए जाने या विनयवुिक्त की

शतk में बदलाव के विवरुद्ध सुरक्षा ही एकमात्र सुरक्षा उपाय नहीं थे।  इससे कहीं ज्यादा

महत्वपूण, था,  'सही व्यविक्त'  की विनयवुिक्त और इसे काय,पालिलका के अन्य हाथों से बाहर

विनकालने की आवश्यकता।

ढ. सुधारों की मांग

62. व7, 1990 में भारत सरकार ने तत्कालीन विवचिध मंत्री श्री विदनेश गोस्वामी की

अध्यक्षता में एक सविमचित गविpत की थी सिजसे आगे $लकर ‘गोस्वामी सविमचित’ के नाम से

जाना जाएगा। इसने विनवा,$न सधुारों से संबंचिधत कई सिसफारिरशें की:

“अध्याय II”

$ुनावी यंत्र

1. बहु-सदस्यीय आयोग का गpन

1. विनवा,$न आयोग तीन सदस्यों वाला एक बहुसदस्यीय विनकाय होना $ाविहए।

2. मुख्य विनवा,$न आयकु्त की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश

और विवपक्ष के नेता के परामश, से की जानी $ाविहए (और यविद विवपक्ष का कोई

नेता उपलब्ध नहीं है, तो परामश, लोकसभा में सबसे बडे़ विवपक्षी समूह के नेता

के साथ विकया जाना $ाविहए)।

3. परामश, प्रविक्रया को वैधाविनक समथ,न प्राप्त होना $ाविहए।

4. अन्य दो विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश, विवपक्ष के

नेता (यविद विवपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं है, तो परामश, लोकसभा में समूह

सबसे बडे़ विवपक्ष के नेता के साथ विकया जाना $ाविहए) और मुख्य विनवा,$न

आयकु्त के परामश, से की जानी $ाविहए।

5. विवभिभन्न के्षत्रों के लिलए के्षत्रीय आयकु्तों की विनयवुिक्त का समथ,न नहीं विकया जाता

है । ऐसी विनयवुिक्तयाँ केवल आवश्यकता पढ़ने पर की जानी $ाविहए न विक स्थायी

आधार पर ।

2. आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत करने हेतु कदम
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6. मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न  आयकु्तों से संबंचिधत वेतन और अन्य

संबंचिधत मामलों की सरुक्षा संविवधान में ही  प्रावधान विकया जाना $ाविहए,  जैसा

विक  उच्चतम   न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  और  न्यायाधीशों  के  संबंध  में

प्रावधान ह।ै जब तक ऐसे उपाय नहीं विकए जाते तब तक संसदीय विवचिध बनाया

जाना $ाविहए।

7. आयोग का व्यय अभी भी 'मतदान' द्वारा ही जारी रहना $ाविहए।

8.  मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और विनवा,$न  आयकु्तों को न केवल सरकार के

अधीन विकसी भी विनयवुिक्त के लिलए अपात्र बनाया जाना $ाविहए, बस्थिल्क राज्यपाल

के  पद  सविहत  विकसी  भी  काय,काल  के  लिलए  भी  अपात्र  बनाया  जाना  $ाविहए

सिजसकी विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा की जाती है । 

9. मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और अन्य विनवा,$न  आयकु्तों का काय,काल पाँ$ व7,

या  साp व7, का होना $ाविहए, 5 व7, की आय,ु जो भी बाद में हो,  से अचिधक

नहीं होनी $ाविहए और उन्हें विकसी भी  स्थिस्थचित में  5  व7k से अचिधक  और कुल

विमलाकर दस साल से अचिधक समय तक पद पर बने नहीं रहना $ाविहए।"

63. व7,  1991 में, विनवा,$न  आयोग (विनवा,$न आयकु्त सेवा शत,  और कारबार

का  संव्यवहार)  अचिधविनयम,  1991  पारिरत विकया।  धारा  3  में  प्रावधान  है,  विक  मुख्य

विनवा,$न  आयकु्त और अन्य विनवा,$न  आयकु्तों  को  उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के

वेतन के बराबर वेतन विदया जाएगा ।  धारा 4 काया,लय के अवचिध से संबंचिधत है और इस

प्रकार है:

“4. पदावचिध । -मुख्य विनवा,$न आयकु्त या कोई विनवा,$न आयकु्त उस तारीl

से सिजसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 6 व7,  की अवचिध के लिलए पद धारण

करगेा:

परतंु जहां मुख्य विनवा,$न आयकु्त या अन्य विनवा,$न आयकु्त छह व7,  अवचिध के

अवसान के पूव,, पैंसp व7, की आयु प्राप्त करता ह,ै वह ऐसे पद उस तारीl को

रिरक्त कर दगेा सिजसको वह उक्त आय ुप्राप्त कर लेता है:

परतंु यह और विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त या कोई विनवा,$न आयकु्त, विकसी भी

समय राष्ट्रपचित को संबोचिधत स्वहस्ताक्षरिरत लेlकर अपना पद त्याग सकेगा । 
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स्पष्टीकरण-इस  धारा  के  प्रयोजन  के  लिलए  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  या  विकसी

विनवा,$न आयकु्त की बाबत् जो इस अचिधविनयम के प्रारभं से pीक पूव,  पद धारण

कर रहा हो,  छ:  व7,  की अवचिध उस तारीl से संगविpत की जायेगी,  सिजसको

उसमें पद ग्रहण विकया था । 

64. धारा 5 मुख्य विनवा,$न आयकु्त या विनवा,$न आयकु्त दोनों को उपलब्ध छुट्टी

से संबंचिधत ह।ै उन्हें राहत देने या उन्हें छुट्टी देने से इनकार करने का अचिधकार राष्ट्रपचित के

पास ह।ै धारा  6  पेंशन के अचिधकार से संबंचिधत ह।ै धारा  7  साधारण  भविवष्य विनचिध  में

अभिभदाय के अचिधकार से संबंचिधत ह।ै धारा 8 सेवा की अन्य शतk का प्रावधान करती है:

“8. सेवा की अन्य शत̃ - इस अचिधविनयम में जसैा अन्यथा उपबंचिधत है उसके

भिशवाय,  यात्रा  भत्ता,  विकराया  मुक्त  मकान  की  सुविवधा  और  ऐसे  विकराए  मुक्त

मकान के मूल्य पर आय-कर के संदाय से छूट, सवारी सुविवधा, सतकार भत्ता,

चि$विकत्सा सुविवधा से संबंचिधत सेवा की शत̃ और सेवा की ऐसी अन्य शत̃ (तो

तत्समय,  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश(  सेवा  शत,)  अचिधविनयम,  1958

(1958 का 41) के अध्याय 4 और उसके अधीन बनाए गए विनयमों के अधीन

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लागू होती है,  जहां तक हो सके,  मुख्य

विनवा,$न आयकु्त एवं अन्य विनवा,$न आयकु्तों को लागू होंगी ।) 

65.  धारा  9  के तहत,  विनवा,$न आयकु्त का  कामकाज 1991  अचिधविनयम के

अनुसार विकया जाना ह।ै धारा 10 में आयोग कारबार विनपटाने का प्रावधान है, जो यह इस

प्रकार है:

“10. विनवा,$न आयोग द्वारा कारबार का विनपटाया जाना- (1) विनवा,$न आयोग

अपने कारबार संव्यवहार की प्रविक्रया तथा मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य

विनवा,$न आयकु्तों के बी$ अपने कारबार के आबंटन को सव,सर्म्समत विवविनiय

द्वारा विवविनयविमत कर सकेगा । 

(2) उपधारा (1) में जैसा उपबंचिधत है उसके भिशवाय विनवा,$न आयोग के सभी

कारबार का संव्यवहार यथासंभव सव,सर्म्समचित से विकया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यविद मुख्य विनवा,$न आयकु्त

और अन्य विनवा,$न आयकु्तों की राय ने विकसी विव7य पर मतभेद है तो ऐसे विव7य

का विवविनiय बहुमत के अनुसार विकया जाएगा ।" 
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66.  व7,  1993  में  भारत  सरकार  ने  'वोहरा  सविमचित'  के  नाम  से  जाने  वाले

सस्थिर्म्समचित का गpन विकया। इसमें सीबीआई और आईबी के संबंध में कुछ सिसफारिरशें की ।

उसके पां$ साल बाद, 1998 में, भारत सरकार ने $ुनावों के राज्य विवत्त पो7ण पर श्री

इदं्रजीत गुप्ता सविमचित की अध्यक्षता में एक सविमचित गविpत की। सविमचित ने विदसंबर, 1998 में

अपनी रिरपोट,  प्रस्तुत की। सिसफारिरशों का विनष्क7, और सारांश अध्याय 9 में पाया जाता है

और उनमें राजनीचितक दलों के विवत्त पो7ण से संबंचिधत विवभिभन्न सिसफ़ारिरशें शाविमल हैं।

67.  व7,  2002, में  भारत  के पूव,  मुख्य न्यायाधीश एम.एन.  वेंकट$लैया  की

अध्यक्षता में संविवधान के कायk की समीक्षा के लिलए गविpत  राष्ट्र ीय आयोग  ने संविवधान में

संशोधन से संबंचिधत  58 सिसफारिरशें की, विवधायी उपायों से संबंचिधत  86 सिसफारिरशे और

काय,कारी कार,वाई  से संबंचिधत थी । $ुनावी प्रविक्रयाओ  ंएवं राजनीचितक दलों के संबंध में

आयोग द्वारा विवभिभन्न सिसफ़ारिरशें की गयी । हमार ेसमक्ष मामले के लिलए प्रासंविगक सिसफारिरशों

में से एक इस प्रकार है:

“मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त और  अन्य  विनवा,$न आयकु्तों  की  विनयवुिक्त  प्रधानमंत्री,

लोकसभा के विवपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के  उपसभापचित

से विमलकर बनी एक समूह की भिशफारिरश पर की जानी $ाविहए । इसके अचितरिरक्त

यह भी भिशफारिरश की गयी विक राज्य विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त के मामले में भी

इस तरह की प्रविक्रया अपनाई जानी $ाविहए।"

68. व7,  2004 में भारत विनवा,$न आयोग ने 02.08.2004 को भारत सरकार

को  विनवा,$न  सधुारों  पर  कुछ  प्रस्ताव  विदये।  प्रस्तावों  में  उर्म्समीदवारों  द्वारा  आपराचिधक

पृष्ठभूविम,  उनकी संपलित्त आविद  के बारे में दायर विकए जाने वाले हलफनामे शाविमल  थे।

राजनीचित के अपराधीकरण के पहलू को 1998 से आयोग द्वारा उpाए जाने वाले मुद्दे के

रूप में देlा जाता है । आयोग का मानना था विक गभंीर आपराचिधक आरोप वाले व्यविक्त

और जहां न्यायालय ने आरोप तय विकए हैं,  को विनवा,$न के्षत्र से बाहर रlना व्यापक

जनविहत  में  एक  उचि$त  प्रचितबंध  होगा  ।  इसके  द्वारा  प्रस्ताविवत  विवभिभन्न  सुधारों  में,  हम

विनर्म्सनलिललिlत देlते है: 

“12. विनवा,$न आयोग की संर$ना और आयोग के सभी सदस्यों की संवैधाविनक

सरुक्षा और आयोग के लिलए स्वतंत्र सचि$वालय भारत का विनवा,$न  आयोग
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भारत विनवा,$न आयोग एक स्वतंत्र विनकाय है जो भारत के संविवधान के अनुच्छेद

324  के तहत बनाया गया ह।ै अनुच्छेद  324  के lंड  (I)  विनवा,$न आयोग में

संसद और  प्रत्येक राज्य के विवधानमंडल के  लिलए  और भारत के राष्ट्रपचित  और

उपराष्ट्रपचित के पदों के लिलए $ुनावों के लिलए मतदाता सू$ी तयैार करने और उनके

सं$ालन का अधीक्षण, विनदfशन और विनयंत्रण विनविहत विकया ह।ै

अनुच्छेद 324 के lंड (2) के तहत, विनवा,$न आयोग में मुख्य विनवा,$न आयकु्त

और  अन्य विनवा,$न आयकु्तों की उतनी संख्या से विमलकर बनेगा, यविद कोई हों,

सिजन्हें राष्ट्रपचित समय-समय पर विनयत कर ेऔर मुख्य विनवा,$न आयकु्त तथा $ुनाव

आयकु्तों की विनयवुिक्त, संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए विकसी भी विवचिध के उपबंधों

के अधीन रहने हुए, राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी।

राष्ट्रपचित ने अनुच्छेद 324 के lंड (2) के अंतग,त विदनांक 1.10.1993 के आदेश

द्वारा अगले आदेश तक विनवा,$न आयकु्तों की संख्या दो विनधा,रिरत की ह।ै

यद्यविप संविवधान राष्ट्रपचित को विबना विकसी सीमा के  $ुनाव आयकु्तों की  संख्या तय

करने की अनुमचित देता है,  यह महसूस विकया जाता है विक विनवा,$न आयोग के

सु$ारू और प्रभावी कामकाज के विहत में, विनवा,$न आयकु्तों की संख्या अनावश्यक

रूप से बड़ी नहीं होनी $ाविहए और मुख्य विनवा,$न आयकु्त के अलावा  वत,मान में

विनधा,रिरत दो ही रहनी $ाविहए। तीन सदस्य विनकाय विनवा,$न प्रविक्रया के अधीक्षण,

विनदfशन और विनयंत्रण के दौरान उत्पन्न होने वाली परिरस्थिस्थचितयाँ से विनपटने में बहुत

प्रभावी  है,  इस  के्षत्र  में समय-समय  पर  उत्पन्न  होने  वाले  विवकास  पर  त्वरिरत

प्रचितविक्रया देने की अनुमचित देता ह ैऔर तत्काल समाधान की आवश्यकता होती ह।ै

मौजूदा  तीन  सदस्यीय  विनकाय,  से  आगे  इस  विनकाय  के  आकार  को बढ़ाने  से

आयोग की सुविव$ारिरत राय में, उस शीघ्रतापूण,  तरीके से बाधा होगी सिजससे $ुनावों

को  शांचितपूव,क  और  स्वतंत्र  और  विनष्पक्ष  तरीके  से  सं$ालिलत  करने  के  लिलए

आवश्यक रूप से काय,  करना ह ै। 

विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत करने और इसे बाहरी लिंl$ाव और दबाव

से अलग रlने के लिलए,संविवधान के  अनुच्छेद  324  lंड  (5)  अन्य बातों के

साथ-साथ  यह  प्रावधान  करता  है  विक  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  को  उच्चतम
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न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और आधारों पर ही उसके पद से हटाया

जाएगा। हालाँविक, अनुच्छेद 324 का lंड (5) विनवा,$न आयकु्तों को समान सुरक्षा

प्रदान  नहीं  करता  है  और  यह  कहता  है  विक  उन्हें  मखु्य  विनवा,$न  आयकु्त  की

सिसफ़ारिरश के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है । विनवा,$न  आयोग की राय

में यह प्रावधान अपया,प्त है और विनवा,$न  आयकु्तों को  पद से  हटाने के मामले में

समान सुरक्षा और  सरंक्षण  प्रदान करने के लिलए संशोधन की आवश्यकता है  जो

मुख्य विनवा,$न आयकु्त को उपलब्ध ह।ै

संविवधान विनमा,ताओ ंने $ुनाव आयोग को सिजस स्वतंत्रता पर इतना जोर विदया है,

वह और भी मजबूत होगी यविद $ुनाव आयोग के सचि$वालय को सिजसमें विवभिभन्न

स्तरों पर अचिधकारी और कम,$ारी शाविमल है,  उनकी विनयवुिक्त,  पदोन्नचित आविद के

मामले में काय,पालिलका के हस्तके्षप से मुक्त कर विदया जाए और ऐसे सभी काय,

लोकसभा और राज्य सभा के सचि$वालयों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

की रसिजस्ट्र ीयों आविद की तरह विवशे7 रूप से विनवा,$न आयोग को सौंप विदया जाए ।

स्वतंत्र  संविवधाविनक  प्राचिधकरण  के  रूप  में  $ुनाव  आयोग  के  कामकाज  के  लिलए

स्वतंत्र सचि$वालय  बहुत जरूरी है । वास्तव  में,  $ुनाव  आयोग  के  लिलए  स्वतंत्र

सचि$वालय के प्रावधान को $ुनाव सुधारों पर गोस्वामी सविमचित पहले ही सैद्धांचितक

रूप से स्वीकार कर लिलया गया है और सरकार ने संविवधान  (सत्तरवें  संशोधन)

विवधेयक, 1990 में इस आशय का प्रावधान भी विकया था। हालाँविक, उस विवधेयक

को 1993 में वापस ले लिलया गया क्योंविक सरकार ने एक अचिधक व्यापक विवधेयक

लाने का प्रस्ताव रlा था ।"

   (जोर विदया गया)

69.  विनवा,$न   आयोग के  व्यय  का संबंध है,  हमें विनर्म्सनलिललिlत भिशकायत और

समाधान विमला हैं: 

“13. विनवा,$न आयोग के l$k को प्रभार के रूप में माना जाएगा

आयोग  ने प्रस्ताव भेजा था विक आयोग के व्यय को  भारत की संचि$त विनचिध  पर

भारिरत करना $ाविहए। सरकार ने 10 वीं लोकसभा में "विनवा,$न आयोग (भारत की

संचि$त विनचिध पर व्यय का प्रभार) विवधेयक, 1994" पेश विकया था सिजसका उदे्दश्य

मुख्य विनवा,$न  आयकु्त और अन्य विनवा,$न आयकु्तों को देय वेतन, भते और पेंशन
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तथा विनवा,$न आयोग के कम,$ारिरयों के वेतन, भत्ते और पेंशन सविहत प्रशासविनक

व्यय  को  भारत  की  संचि$त  विनचिध  पर  भारिरत  व्यय  माना  जाना  था  ।  उच्चतम

न्यायालय, विनयंत्रक एवं महालेlा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में

पहले से ही  इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं,  जो विनवा,$न आयोग की तरह  ही

स्वतंत्र संवैधाविनक विनकाय हैं।  इसके  स्वतंत्र कामकाज को सरुचिक्षत करने के लिलए

आयोग  का मानना है विक  1996  में  10 वीं लोकसभा के  भंग होने के   साथ  ही

समाप्त हो $ुके इस विवधेयक पर पुनर्दिव$ार की आवश्यकता ह।ै''

70.  ध्यान  देने  योग्य  अगला  मील  का  पत्थर  जनवरी,  2007  प्रस्तुत  विद्वतीय

प्रशासविनक  सुधार  आयोग  की  रिरपोट,  ह।ै  आयोग  में  अध्यक्ष  तत्कालीन  विवचिध  मंत्री  श्री

वीरप्पा मोइली और पां$ अन्य सदस्य शाविमल थे।  इसकी सिसफारिरशों के  सारांश में  हम

अन्य बातों के साथ-साथ विनर्म्सनलिललिlत बातें पाते है । इसने सिसफारिरश की विक प्रधानमंत्री

की अध्यक्षता वाले कॉलेसिजयम, सिजसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विवपक्ष के नेता,

विवचिध  मंत्री  तथा  राज्य  सभा  के  उपसभापचित  सदस्य  हो,  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  और

विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त के लिलए राष्ट्रपचित  विव$ाराथ,  सिसफ़ारिरशें  करें ।  व7,  2010  में

विवचिध एवं विवधायी मंत्रालय, भारत सरकार ने $ुनाव सधुारों पर एक सविमचित का गविpत की

थी ।  व7,  2010  में  इसकी रिरपोट, में सविमचित के गpन की पृष्ठभूविम के गpन का संकेत

विमलता है सिजसमें विवभिभन्न पूव,  रिरपोटk तथा विनवा,$न आयोग द्वारा विकए जा रहे प्रयासों का

संदभ,  विदया गया ह।ै  इसमें विनवा,$न  सुधारों से संबंचिधत  विवभिभन्न  सिसफ़ारिरशें  की । विनवा$,न

आयोग  के  लिलए  उपाय  शी7,क  के  अंतग,त,  $ुनाव  आयोग  की  सिसफारिरशों  पर  अध्ययन

जानकारी विनर्म्सनलिललिlत हैं:

क्र. विनवा,$न   आयकु्त  का
प्रस्ताव

स्थिस्थचित/विटप्पणी 

12. विनवा,$न   आयोग  की
संर$ना  और  आयोग  के
लिलए  सभी  स्वतंत्र
सचि$वालयों  की
संवैधाविनक सुरक्षा । 

इसे  के्षत्रीय  और  राष्ट्र ीय  पराम,श  के
प्रस्ताव  के  रूप  में  शाविमल  करने  का
विनण,य लिलया गया । 

13. विनवा,$न  आयोग के l$š
को प्रभारिरत माना जायेगा
। 

भारत के विनवा,$न  आयोग के व्यय को
प्रभारिरत करने के प्रस्ताव पर विदनेश
गोस्वामी  सविमचित  ने  विव$ार  विकया  था,
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लेविकन इसे स्वीकार नहीं विकया गया ।
1994  में,  सरकार  ने,  हालांविक,
16.12.94  को  लोकसभा  में  विनवा,$न
आयोग  (भारत  की  संचि$त  विनचिध  पर
व्यय प्रभारिरत करना) विवधेयक, 1994
पेश विकया, जो दसवीं लोकसभा के भंग
होने पर समाप्त हो गया । गृह मामलों पर
विवभाग संबंचिधत संससदीय स्थायी
सविमचित ने 28.11.1995 को राजस्थान
सभा में प्रस्तुत उक्त विवधेयक पर अपनी
24 वीं  रिरपोट,  में  विव$ार  विकया  विक
प्रस्ताविवत विवधेयक को पारिरत करने की
कोई  आवश्यकता  नही  है  ।  और
सिसफारिरश  की,  विक  विवधेयक  को  छोड़
विदया जाए । 
भारत के विनवा,$न  आयोग ने 1997 में
विफर  से  ऐसा  ही  प्रस्ताव  रlा  सिजसे
22.5.1998  को  आयोसिजत  सव,दलीय
बpैक में राजनीचितक दलों के समक्ष रlा
गया  लेविकन  कोई  राय  नहीं  ली  गई  ।
विफर से,  भारत के विनवा,$न  आयोग ने
मई, 2003  में वही प्रस्ताव रlा और
माननीय प्रधान मंत्री के विनदfश पर इसे
29.1.2003  को  आयोसिजत  सव,दलीय
बpैक में राजनीचितक दलों के समक्ष रlा
गया । प्रस्ताव पर बहस अविनणbत रही ।

71.  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  और  अन्य  विनवा,$न  आयकु्तों  की  विनयवुिक्त  के  संबंध  में,  हम

विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयाँ देlते हैं:

(4) मुख्य विनवा,$न  आयकु्त (सीईसी)
और अन्य विनवा,$न आयकु्तों (ईसी)
की विनयवुिक्त और परिरणामी मामलेः- 

मुख्य विनवा,$न  आयकु्तों में से एक ने
सरकार से अनुरोध विकया है विक
प्रधानमंत्री और विवपक्ष के नेता आविद
से  विमलकर  एक  कॉलेसिजयम  बनाया
जाए,  सिजसे  मुख्य  विनवा,$न   आयकु्त
और विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्तयों
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के लिलए सिसफारिरशें करने का अचिधकार
हो।  इसके  अलावा,  यह  भी  सुझाव
विदया  गया  है  विक मुख्य  विनवा,$न
आयकु्त के पद से सेवाविनवृत्त होने के
बाद दस साल तक विकसी भी
राजनीचितक  दल  में  शाविमल  होने  पर
पूण,  प्रचितबंध होना $ाविहए । 

72. व7,  2015 में, भारत के विवचिध आयोग ने भारत में $ुनाव सुधारों से संबंचिधत

अपनी  दो सौ प$पनवीं रिरपोट,  विदनांक  12.03.2015  में  भारत  के  विनवा,$न  आयोग के

काय,काल को मजबूत बनाने के संबंध में विवभिभन्न सिसफारिरशें की । अनुच्छेद 324(2) का

संदभ,  लेने के बाद,  संविवधान सभा में विनयवुिक्तयों  पर $$ा,  विकए जाने के तथ्य,  अनुच्छेद

324(2) द्वारा विवचिध बनाने का काम संसद पर छोड़ जाने, 1990 में गोस्वामी सविमचित की

सिसफ़ारिरशों के बाद हम विनर्म्सनलिललिlत $$ा, पाते ह:ै

“6.10.4  इसके बाद संविवधान  (सत्तरवां संशोधन)  विवधेयक  1990  पेश विकया

गया, सिजसे 30 मई 1990 को राज्य सभा में पेश विकया गया था, सिजसमें प्रावधान विकया

गया था विक  मुख्य विनवा,$न आयकु्त की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा राज्य सभा के सभापचित,

लोकसभा अध्यक्ष और  लोकसभा  के  विवपक्ष  के नेता  (या सबसे बडे़ दल के नेता)  के

परामश,  के बाद की जाएगी।  विनवा,$न आयकु्तों की  विनयवुिक्त में  मुख्य विनवा,$न आयकु्त को

परामश,  प्रविक्रया का विहस्सा बनाया गया। हालाँविक, 13 जून 1994 को, सरकार ने विवधेयक

को वापस लेने का प्रस्ताव रlा, सिजसे अंततः उसी विदन राज्यसभा की अनुमचित से वापस

ले लिलया गया । 

6.10.5  परिरणामस्वरूप,  विनयवुिक्त  के  मुद्दे  को  विनयंवित्रत  करने  वाले  विकसी  भी

संसदीय विवचिध  की अभाव में,  विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त  सरकार द्वारा की जाती है,

विबना विकसी परामश,  प्रविक्रया के । इस प्रथा को इस प्रकार वर्शिणत विकया गया है विक इसके

लिलए विवचिध मंत्रालय को प्रधानमंत्री से फाईल की मजंूरी लेनी होती है, जो विफर राष्ट्रपचित को

नाम की सिसफारिरश करता ह।ै इस प्रकार,  कॉलेसिजयम की कोई अवधारणा नहीं है और

विवपक्ष की कोई भागीदारी नहीं ह।ै

6.10.6 आयकु्तों की विनयवुिक्त छ:  व7, की अवचिध के लिलए या  65 व7,  की आयु

तक, जो भी पहले हो, के लिलए की जाती ह।ै इसके अलावा, उनकी विनयवुिक्त के लिलए कोई
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विनधा,रिरत योग्यताएं नहीं हैं, हालांविक परपंरा यह तय करती है विक कैविबनेट सचि$व या भारत

सरकार के सचि$व या समकक्ष रैंक के वरिरष्ठ (सेवारत या सेवाविनवृत्त) सिसविवल सेवकों को

ही विनयकु्त विकया जाएगा ।  भगवती प्रसाद दीचिक्षत घोरवेाला बनाम राजीव गांधी मामले में

उच्चतम न्यायालय  ने  इस  तक,  को  lारिरज  कर विदया  था विक  सीईसी  के  पास  उच्चतम

न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी $ाविहए भले ही उन्हें हटाने की प्रविक्रया के

मामले में उनके बराबर रlा गया हो ।"

73.  हम  पाते  है विक  रिरपाट,  में 'तुलनात्मक  प्रथाएं'   शी7,क  के  अंतग,त

विनर्म्सनलिललिlत $$ा, सस्थिर्म्समलिलत ह:ै

“(ii) तुलनात्मक प्रथाएं 

6.11.1 तुलनात्मक प्रथाओ  ंकी जां$ भिशक्षाप्रद ह।ै दचिक्षण अफ्रीका में,  स्वतंत्र

विनवा,$न आयोग में एक न्यायाधीश सविहत पाँ$ सदस्य होते हैं।  उन्हें  नेशनल

असेंबली  की  सिसफारिरशों  पर  राष्ट्रपचित द्वारा  विनयकु्त  विकया  जाता  है,  नेशनल

असेंबली की अंतर-पाटb सविमचित द्वारा नामांकन के बाद सिजसे कम से कम आp

उर्म्समीदवारों की सू$ी प्राप्त होती ह।ै (कम से कम) आp नामांविकत व्यविक्तयों की

यह सू$ी $यन सविमचित द्वारा अनुशासिसत की जाती है, सिजसके $ार सदस्य होते

हैं,  संवैधाविनक  न्यायालय  के  अध्यक्ष;  मानवाचिधकार  आयोग  और  लैंविगक

समानता पर आयोग का एक-एक प्रचितविनचिध; और लोक अभिभयोजक । 

6.11.2 घाना में भी, सात सदस्यीय विनवा,$न आयोग की विनयवुिक्त राज्य परिर7द

की सलाह पर राष्ट्रपचित द्वारा की जाती है, सिजसके अध्यक्ष और दो उपाध्यक्षों का

काय,  स्थायी होता ह ै। 

6.11.3 कनाडा में, "विनवा,$न कनाडा" के मुख्य विनवा,$न अचिधकारी को हाउस

ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव द्वारा गरै-नवीकरणीय दस साल के काय,काल के लिलए

विनयकु्त विकया जाता है और सरकार से  अपनी  स्वतंत्रता की रक्षा के लिलए,  वह

सीधे संसद को रिरपोट,  करता ह।ै संयकु्त राज्य अमेरिरका में, छ: संघीय विनवा,$न

आयकु्तों को राष्ट्रपचित द्वारा सेनेट की सलाह और सहमचित से विनयकु्त विकया जाता

ह।ै आयकु्त विकसी राजनीचितक दल के सदस्य हो सकते हैं,  हालाँविक तीन से

अचिधक आयकु्त एक ही पाटb के सदस्य नहीं हो सकते।
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6.11.4 इन सभी मामलों में, यह स्पष्ट है विक की विनवा,$न आयकु्तों या विनवा,$न

अचिधकारिरयों  की  विनयवुिक्त एक  परामश,  प्रविक्रया  है  सिजसमें  काय,पालिलका

/विवधानमंडल/अन्य स्वतंत्र विनकाय शाविमल होते हैं।''

74. तत्पiात्, 'सिसफारिरश' शी7,क के अंतग,त, हम विनर्म्सनलिललिlत पाते हैं:

“(iii) सिसफ़ारिरशें 

6.12.1 ईसीआई की विनष्पक्षता बनाए रlने और सीईसी और विनवा,$न आयकु्तों

को  काय,कारी  हस्तके्षप  से  ब$ाने  के  महत्व  को  देlते  हुए,  यह  जरूरी  है विक

विनवा,$न  आयकु्तों की विनयवुिक्त एक परामशb प्रविक्रया बन जाए।

6.12.2 इस उदे्दश्य से आयोग ने गोस्वामी सविमचित के प्रस्ताव को कुछ संशोधनों

के साथ  अपनाया ह,ै  सबसे पहले  सभी विनवा,$न आयकु्तों  (सीईसी सविहत)  की

विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा तीन सदस्यीय कॉलेसिजयम या $यन सविमचित के परामश,  से

की जानी $ाविहए,  सिजसमें प्रधान मंत्री,  लोकसभा के विवपक्ष के नेता  (या सखं्या

बल की  विहसाब से लोकसभा में सबसे बडे़ विवपक्षी दल के नेता) और भारत के

मुख्य  न्यायाधीश  शाविमल  हो  । आयोग  का  मानना  है  विक  मौजूदा  सरकार  के

प्रचितविनचिध के तौर पर प्रधानमंत्री को शाविमल करना महत्वपूण,  ह।ै

6.12.3  दसूरा,  विनवा,$न  आयकु्त  की  पदोन्नचित  वरिरष्ठता  के  आधार  पर  होनी

$ाविहए,  जब तक विक तीन सदस्यीय कॉलेसिजयम/सविमचित,  लिललिlत  कारणों से,

ऐसे आयकु्त को अयोग्य न पाए।

6.12.4  ऐसे संशोधन लोकपाल  एवं लोकायकु्त अचिधविनयम, 2013,  सू$ना का

अचिधकार अचिधविनयम, 2005 और कें द्रीय सतक, ता आयोग अचिधविनयम, 2003 में

विनयवुिक्त प्रविक्रया के अनुरूप हैं।

6.12.5  अनुच्छेद  324(2)  के अनुसार,  मौजूदा विनवा,$न  आयोग  (  विनवा,$न

आयकु्त सेवा शत̃ और कारबार का संव्यवहार)  अचिधविनयम, 1991 में संशोधन

लाया  जा  सकता  है  ताविक  शी7,क  में  संशोधन  विकया  जा  सके  और  विनवा,$न

आयकु्तों और सीईसी की विनयवुिक्त पर एक नया अध्याय 1 क  जोड़ा जा सके, जो

इस प्रकार है:
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• अचिधविनयम और संचिक्षप्त शी7,क: अचिधविनयम का नाम बदलकर "विनवा,$न आयोग

(विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त और सेवा की शत̃ और  कारबार का सं$ालन)

अचिधविनयम, 1991" रlा जाना $ाविहए।

•  संचिक्षप्त शी7,क में  यह लिलlा होना  $ाविहए, "मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य

विनवा,$न   आयकु्तों  की  विनयवुिक्त और  सेवा  की  शतk  को  विनधा,रण  करने  तथा

विनवा,$न आयोग द्वारा कारबार के सं$ालन की प्रविक्रया और उससे संबंचिधत या

उसके आनु7ांविगक विव7यों का उपबंध करने के लिलए अचिधविनयम ।”

• अध्याय I-क- मुख्य विनवा,$न आयकु्त और विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त।

2 क.  मुख्य विनवा,$न आयकु्त और विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त  - (1)  मुख्य

विनवा,$न आयकु्त सविहत विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा  एक सविमचित

की सिसफारिरश प्राप्त करने के बाद  अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ वारटं  द्वारा

की जाएगी, सिजसमें विनर्म्सनलिललिlत शाविमल होंगे:

(क) भारत के प्रधान मंत्री - अध्यक्ष

(l) लोक सभा में विवपक्ष के नेता - सदस्य

(ग) भारत के मुख्य न्यायाधीश - सदस्य

परतंु मुख्य विनवा,$न आयकु्त के  पर बने रहने के पiात्,  सबसे वरिरष्ठ विनवा,$न

आयकु्त को मखु्य विनवा,$न आयकु्त विनयकु्त विकया जाएगा,  जब तक विक उपधारा

(1)  में  उसिल्ललिlत  सविमचित,  लिललिlत  में  दज, विकए  जाने  वाले  कारणों  से,  ऐसे

विनवा,$न आयकु्त को अयोग्य न पाएं।

स्पष्टीकरण: इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिलए, "लोकसभा में विवपक्ष के नेता" में,

जब ऐसे विकसी नेता को इस प्रकार मान्यता नहीं दी गई है, लोकसभा में सरकार

के विवरोध में सबसे बडे़ समूह के नेता का नाम शाविमल होगा ।"

75. भारत के $ुनाव आयोग के स्थायी और स्वतंत्र सचि$वालय के पहलू के संबंध

में, यह देlा गया विक गोस्वामी सविमचित की सिसफारिरश को प्रभावी करने के लिलए, संविवधान

का सत्तरवाँ संशोधन विवधेयक, 1990 विदनांक 30.05.1990 
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         को पेश विकया गया था और बाद में इसे 1993         में भारत के $ुनाव आयोग की बदली हुई

 सरं$ना के  मदे्दनजर     वापस ले लिलया गया था,  क्योंविक 1991       के अचिधविनयम के अनुसार यह एक बहु-

               सदस्यीय विनकाय बन गया था और इस आधार पर विक विवधेयक में कुछ संशोधनों की आवश्यकता

 थी। हालाँविक,     विवचिध आयोग ने देlा          विक विवधेयक कभी पेश नहीं विकया गया था। इसके बाद,  विवचिध

आयोग ने एक स्वतंत्र सचि$वालय की विनयवुिक्त के लिलए $ुनाव आयोग की सिसफारिरशों का ही हवाला

 विदया। तदनुसार,     विवचिध आयोग ने अनुच्छेद 324 (2 ए)     को शाविमल करने की सिसफारिरश  की , सिजसमें

   अन्य बातों के साथ-       साथ $ुनाव आयोग के लिलए एक अलग,     स्वतंत्र और स्थायी सचि$वालय स्टाफ

            का प्रावधान विकया गया। दोनों $ुनाव आयकु्तों को मुख्य $ुनाव आयकु्त के बराबर  मानने की

              आवश्यकता के संबंध में और यह देlते हुए विक $ुनाव आयकु्त स्पष्ट रूप से के्षत्रीय  आयकु्तों से

 बेहतर हैं,     विवचिध आयोग ने अनुच्छेद 324(5)     में भी बदलाव की  सिसफारिरश    की। भारतीय विवचिध आयोग

       द्वारा अपनी रिरपोट, में प्रस्ताविवत संशोचिधत अनुच्छेद 324   इस प्रकार है:

“324.   $ुनावों का अधीक्षण,         विनदेशन और विनयंत्रण $ुनाव आयोग में विनविहत होगा।- (1) इस

              संविवधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विवधानमंडल के लिलए और राष्ट्रपचित तथा उपराष्ट्रपचित

                के पदों के लिलए होने वाले सभी $ुनावों के लिलए मतदाता सू$ी तयैार करने और उनका सं$ालन

  करने का अधीक्षण,         विनदेशन और विनयंत्रण एक आयोग में विनविहत होगा (     सिजसे इस संविवधान में $ुनाव

   आयोग कहा गया है)

(2)            $ुनाव आयोग मखु्य $ुनाव आयकु्त और उतनी संख्या में अन्य $ुनाव आयकु्तों,  यविद कोई

हों,    से विमलकर बनेगा,    सिजन्हें राष्ट्रपचित समय-         समय पर विनयत करें और मुख्य $ुनाव आयकु्त तथा

    अन्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त,            संसद द्वारा इस विनविमत्त बनाए गए विकसी कानून के उपबंधों के

अधीन रहते हुए, राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी।

(2 ए) (1): विनवा,$न आयोग का एक पृथक स्वतंत्र एवं स्थायी सचि$वीय स्टाफ होगा।

  (2) विनवा,$न आयोग,     अपने द्वारा विवविहत विनयमों द्वारा,     अपने स्थायी सचि$वीय स्टाफ में

            भतb तथा विनयकु्त व्यविक्तयों की सेवा की शतk को विवविनयविमत कर सकेगा।
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   (3)              जब कोई अन्य विनवा,$न आयकु्त इस प्रकार विनयकु्त विकया जाता है तो मुख्य

            विनवा,$न आयकु्त विनवा,$न आयोग के अध्यक्ष के रूप में काय, करगेा।

  (4)             लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विवधान सभा के लिलए प्रत्येक साधारण विनवा,$न

 से पूव,,            तथा विवधान परिर7द वाले प्रत्येक राज्य की विवधान परिर7द के लिलए प्रथम

           साधारण विनवा,$न से पूव, और उसके पiात् प्रत्येक विद्ववार्दि7क विनवा,$न से पूव, , राष्ट्रपचित,

             विनवा,$न आयोग से परामश, के पiात् ऐसे प्रादेभिशक आयकु्तों की विनयवुिक्त भी कर सकेगा,

   सिजन्हें वह lंड (1)             द्वारा आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में विनवा,$न आयोग की

     सहायता के लिलए आवश्यक समझे।

   (5):            संसद द्वारा बनाई गई विकसी विवचिध के उपबंधों के अधीन रहते हुए,  प्रादेभिशक

              आयकु्तों की सेवा की शत̃ और पदावचिध ऐसी होगी जो राष्ट्रपचित विनयम द्वारा अवधारिरत

कर;े

              परतंु मखु्य विनवा,$न आयकु्त तथा विकसी अन्य विनवा,$न आयकु्त को उसके पद से उसी रीचित

                से और उसी आधार पर ही हटाया जाएगा सिजस रीचित से सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया

   जाता है अन्यथा नही,            और मुख्य विनवा,$न आयकु्त तथा विकसी अन्य विनवा,$न आयकु्त की सेवा की

            शतk में उसकी विनयवुिक्त के पiात् उसके लिलए अलाभकारी परिरवत,न नहीं विकया जाएगा: 

परतंु यह और विक विकसी प्रादेभिशक आयकु्त को मुख्य विनवा,$न आयकु्त की सिसफारिरश के

  विबना पद     से नहीं हटाया जाएगा।

(6)      राष्ट्रपचित या विकसी राज्य का राज्यपाल,       विनवा,$न आयोग द्वारा अनुरोध विकए जाने

पर,          विनवा,$न आयोग या प्रादेभिशक आयकु्त को ऐसा कम,$ारी उपलब्ध कराएगा,  जो lंड

(1)     द्वारा विनवा,$न आयोग को   सौंपे गए कृत्यों     ” के विनव,हन के लिलए आवश्यक हो।

76.  विदनांक 04.06.2012         को द हिंहदू अlबार में एक रिरपोट, छपी ह,ै    सिजसमें श्री लालकृष्ण

आडवाणी की मांग को दशा,या गया है विक संवैधाविनक विनकाय में विनयवुिक्त के लिलए एक कॉलेसिजयम

                बनाया जाना $ाविहए और यह रुl अपनाया गया है विक विनयवुिक्त की वत,मान प्रणाली लोगों में विवश्वास

                  पैदा नहीं करती ह।ै इसमें नागरिरक $ुनाव आयोग की रिरपोट, का भी संदभ, ह।ै ऐसा लगता है विक इसे

       इस न्यायालय के पूव, न्यायाधीश श्री मदन बी.         लोकुर और पूव, मखु्य सू$ना आयकु्त श्री वजाहत
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                हबीबुल्लाह ने तयैार विकया ह।ै उक्त रिरपोट, में हमें श्री एमजी देवसहायण द्वारा लिलlा गया लेl 'क्या

     भारत में $ुनाव स्वतंत्र और विनष्पक्ष हैं'  विमलता ह।ै '  ईसीआई -    स्वायत्तता से काम करना'  शी7,क के

    अंतग,त हमें विनर्म्सनलिललिlत आलो$ना विमलती ह:ै 

“▪             स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए भारत के संविवधान के अनुच्छेद 324 के

अंतग,त ईसीआई को पूण, शविक्तयाँ प्राप्त हैं ।

▪   इसके अचितरिरक्त,       सवšच्च न्यायालय ने विनण,य विदया है:  "     जब संसद या कोई राज्य

            विवधानमंडल $ुनावों से संबंचिधत या उनके संबंध में कोई वधै कानून बनाता है,  तो आयोग

      ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन न करते हुए,     उनके अनुरूप काय, करगेा,   लेविकन जहां ऐसा

  कानून मौन ह,ै    वहां अनुच्छेद 324         शीघ्रता से स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के

          घोवि7त उदे्दश्य के लिलए काय, करने की शविक्त का भंडार ह.ै.."  ।

▪          लेविकन $ुनाव आयोग ऐसी शविक्तयों का उपयोग नहीं कर रहा है  ,     क्योंविक $ुनाव आयोग 

       की विनयवुिक्त त्तकालीन सरकार द्वारा की जाती है  ,         न विक कॉलेसिजयम की स्वतंत्र प्रविक्रया के  

        माध्यम से। एक असहमत $ुनाव आयोग के मामले में  ,        सिजसे दरविकनार कर विदया गया  

     और विफर बाहर कर विदया गया  ,          $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अlंडता को अपूरणीय  

  क्षचित हुई है  !   

▪              यह $ुनाव आयोग की स्वायत्तता से समझौता करता है और मुख्य $ुनाव आयकु्त और

$ुनाव आयकु्तों की विनष्पक्षता और परिरणामस्वरूप, आयोग की तटस्थता के बारे में संदेह

              पैदा करता ह।ै यह न केवल $ुनावों की विनष्पक्षता और अlंडता के लिलए गंभीर lतरा

  पैदा करता ह,ै     …” बस्थिल्क लोकतंत्र के लिलए भी (   जोर विदया गया) 

77.  व7, 2016 में,          हम विनर्म्सनलिललिlत प्रस्ताविवत $ुनाव सुधारो को अविनवाय, रूप से अनुच्छेद

324(5)     से संबंचिधत पाते हैं ,         जो स्वयं $ुनाव आयोग द्वारा विकए गए प्रस्ताव हैं।

"    संविवधान के अनुच्छेद 324 के  lंड (5)           में प्रावधान है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त को उसके पद से

                उसी रीचित से और उसी आधार पर ही हटाया जाएगा सिजस रीचित से सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश

    को हटाया जाता है अन्यथा नही।          मखु्य $ुनाव आयकु्त और दोनों $ुनाव आयकु्तों को समान विनण,य

              लेने की शविक्तयाँ प्राप्त हैं जो इस तथ्य का संकेत है विक उनकी शविक्तयाँ एक-    दसूरे के समान हैं।
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हालाँविक,    संविवधान के अनुच्छेद 324   का lंड (5)        $ुनाव आयकु्तों को समान सरुक्षा प्रदान नहीं करता

             है और यह केवल यह कहता है विक उन्हें मुख्य $ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश    से ही हटाया जाएगा

  अन्याथा नही ।

                पद से हटाए जाने के मामलों में मुख्य $ुनाव आयकु्त को सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान

              प्राप्त संरक्षण प्रदान करने का कारण आयोग की बाहरी lीं$तान और दबाव से स्वतंत्रता सुविनचिiत

  करना था। हालांविक,              अन्य $ुनाव आयकु्तों को समान संरक्षण प्रदान न करने के पीछे तक, स्पष्ट नहीं

        ह।ै संविवधान के तहत प्राप्त की जाने वाली 'स्वतंत्रता'         का तत्व केवल एक व्यविक्त के लिलए नहीं बस्थिल्क

     पूरे संस्थान के लिलए ह।ै इस प्रकार,           आयोग की स्वतंत्रता तभी मजबूत हो सकती है जब $ुनाव

आयकु्तों को भी मुख्य $ुनाव आयकु्त के समान सरंक्षण प्रदान विकया जाए।

  प्रस्ताविवत संशोधन

                वत,मान संवैधाविनक गारटंी अपया,प्त है और $ुनाव आयकु्तों को हटाने के मामले में वही सुरक्षा और

               सरंक्षण प्रदान करने के लिलए संशोधन की आवश्यकता है जो मुख्य $ुनाव आयकु्त को उपलब्ध ह।ै" 

प्रश्न  :         शविक्तयों का पृथक्करण और न्याचियक सविक्रयता  

78. आई  .सी  .           गोलक नाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य  
15
  ,       मामले में न्यायमूर्तित सुब्बा राव ने

     इस न्यायालय की ओर से कहा: 

"  यह (संविवधान)           उनके अचिधकार के्षत्र को बारीकी से परिरभावि7त करता है और उनसे

           अपेक्षा करता है विक वे अपनी सीमाओं का उल्लंघन विकए विबना अपनी-  अपनी शविक्तयों का

             प्रयोग करें। उन्हें आवंविटत विकए गए के्षत्रों के भीतर काम करना $ाविहए। संविवधान के तहत

       बनाया गया कोई भी प्राचिधकारी सवšच्च नहीं ह;ै      संविवधान सवšच्च है और सभी प्राचिधकारी

        देश के सवšच्च कानून के तहत काम करते हैं।" 

79.        यह अचिधकार के्षत्र क्या है जो सीमांविकत ह?ै        बंधु मुविक्त मो$ा, बनाम भारत संघ और अन्य  
16
 मामले

        में बें$ की ओर से बोलते हुए जस्थिस्टस आर.एस.   पाpक ने कहा: 

"               यह एक आम बात है विक जब विवधानमंडल कानून बनाता है तो काय,पालिलका उसे लागू

करती है और न्यायालय उसकी व्याख्या करता है और ऐसा करते हुए काय,पालिलका की

15 ए.आई.  आर 1967  एससी 1643

16 (1984) 3  एससीसी 161
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           कार,वाई की वैधता पर विनण,य लेता है और हमारे संविवधान के तहत,   यहां तक विक कानून

      की वैधता पर भी विनण,य लेता ह।ै"      यह सवाल उpेगा विक क्या शविक्तयां/   काय, पत्थर की

     लकीर हैं या क्या पूवšक्त शविक्तयों/         कायk का अन्य अंगों द्वारा वैध रूप से प्रयोग/विनव,हन

               विकया जा सकता ह।ै इस संबंध में हम विफर से इस न्यायालय द्वारा पूवšक्त मामले (सुप्रा)

में विदए गए विनण,य पर विव$ार कर सकते हैं:

"और विफर भी यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है विक एक विनचिiत के्षत्र में विवधानमंडल

     के पास न्याचियक शविक्त होती ह,ै        काय,पालिलका के पास विवधायी और न्याचियक दोनों प्रकार

   के काय, होते हैं,  और न्यायालय,       कानून की व्याख्या करने के अपने कत,व्य में, विवधायी

               अभ्यास की सीमांत चिडग्री में अपने पूण, काय, को पूरा करता ह।ै विफर भी हमारे संविवधान

              के तहत राज्य की इन प्राथविमक संस्थाओं के बी$ एक बविढ़या और नाजुक संतुलन की

   परिरकल्पना की गई ह।ै" 

80.                उच्च न्यायालय और यह न्यायालय उन्हें दी गई शविक्त के तहत विनयम बनाते हैं। इसमें

             कोई संदेह नहीं है विक वे विवधानमंडल के प्रचितविनचिधयों के रूप में काय, करेंगे,    लेविकन ऐसे मामलों में

        शविक्त का प्रयोग विवधायी प्रकृचित का होगा। जब काय,पालिलका,      यानी भारत संघ द्वारा अनुच्छेद 123 के

    तहत अध्यादेश बनाया जाता है,           तो यह काय,पालिलका द्वारा विवधायी शविक्त का प्रयोग करने का मामला

होता ह।ै जब संसद विकसी व्यविक्त को lदु की अवमानना का दो7ी pहराती है और उसे दंचिडत करती

ह,ै          तो काय,वाही न्याचियक शविक्त के गुण से सूचि$त होती ह।ै

81.                इस बात पर विववाद नहीं विकया जा सकता विक भारत में संयकु्त राज्य अमेरिरका और

              ऑस्ट्र ेलिलया की स्थिस्थचित के विवपरीत शविक्तयों का कोई सख्त सीमांकन या पृथक्करण नहीं ह।ै (देlें

  विदल्ली कानून अचिधविनयम  ,  1912  
17
 )       । शविक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत को,  विनस्संदेह,  मोंटेस्क्यू ने

अपने काम "द स्थिस्परिरट ऑफ लॉज़" में बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत विकया है और सिजस

     आधार पर यह विटका हुआ है,              वह एक या दो अंगों में शविक्त के संकेन्द्रण से ब$ने की अविनवाय,

  आवश्यकता ह।ै विनस्संदेह,            शविक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत का पालन समानता के सिसद्धांत से जुड़ा

  हुआ है (  देlें      मद्रास बार एसोसिसएशन बनाम भारत संघ  
18
    । न्यायमूर्तित वाई.वी. $ंद्र$ूड़,   जैसा विक उस

17  ए.आई.  आर 1951 एस.सी. 332

18 2021 एससीसी ऑानलाईन एससी 463
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  समय महामविहम थे,          इवंिदरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण और अन्य  19      में बोलते हुए ,  अन्य बातों

के साथ-    साथ विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदए: 

"               लेविकन शविक्तयों के पृथक्करण का सिसद्धांत राज्य के तीनों अंगों को उनके कायk के सख्त

        दायरे में रlने का कोई जादईु फामू,ला नहीं ह।ै" 

82.              भारत में प्र$लिलत रूप में शविक्तयों का पृथक्करणभारत के संविवधान की मूल संर$ना का एक

विहस्सा है (देlें परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदागलवारु बनाम केरल राज्य और अन्य20 )

और  आईआर कोएलो  (  मृत  )      एलआर बनाम तविमलनाडु राज्य  
21
  

 
  

83.          इचंिडयन एल्यवुिमविनयम कंपनी एवं अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य  
22
     मामले में ,  इस न्यायालय

            ने शविक्तयों के पृथक्करण के सिसद्धांत द्वारा विनधा,रिरत सीमाओं पर विवधानमंडल द्वारा कभिथत अचितक्रमण

  से विनपटते हुए,    अन्य बातों के साथ-साथ,    विनर्म्सनानुसार विनण,य विदया था: 

"(1)            पक्षों के अचिधकारों का न्यायविनण,यन आवश्यक न्याचियक काय, ह।ै विवधानमंडल को

           आ$रण के मानदडं या विनयम विनधा,रिरत करने होंगे जो पक्षों और लेन-    देन को विनयंवित्रत

          करेंगे और न्यायालय से उन्हें प्रभावी करने की अपेक्षा करनी होगी; 

(2)   संविवधान ने विवधाचियका,         काय,पालिलका और न्यायपालिलका द्वारा संप्रभु शविक्त के प्रयोग

     में नाजुक संतुलन को चि$वित्रत विकया; 

(3)       विवचिध के शासन द्वारा शासिसत लोकतंत्र में,   विवधानमंडल अनुच्छेद 245 और 246 तथा

अन्य सहवतb अनुच्छेदों के तहत शविक्त का प्रयोग करता है, सिजसे सातवीं अनुसू$ी में

        संबंचिधत सूचि$यों की प्रविवविष्टयों के साथ पढ़ा जाता है,       तथा कानून बनाने के लिलए शविक्त

   का प्रयोग करता ह,ै           सिजसमें कानून को संशोचिधत करने की शविक्त भी शाविमल ह।ै

(4)             न्यायालयों को न्याचियक शविक्त को समान रूप से संरचिक्षत करने के लिलए अपनी चिं$ता

              और प्रयास में तीन संप्रभु पदाचिधकारिरयों के बी$ संविवधान द्वारा तयैार विकए गए नाजुक

            संतुलन को बनाए रlने के लिलए सावधान रहना $ाविहए। ताविक कानून का शासन

           समतावादी सामासिजक व्यवस्था स्थाविपत करने के संवैधाविनक उदे्दश्यों को पूरा करने के
19 (1975) अनुपूरक  एससीसी 1

20 (1973) 4 एस.सी.  सी 225

21 (2007) 2   एस सी सी 1
22 (1996) 7 एस.सी.सी 637
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  लिलए व्याप्त हो,            संबंचिधत संप्रभु पदाचिधकारिरयों को अपने जोड़ों में स्वतंत्र रूप से lेलने की

           आवश्यकता है ताविक सामासिजक प्रगचित और व्यवस्था की यात्रा विनबा,ध बनी रहे।

           कोमलता के साथ बनाया गया सहज संतुलन हमेशा बनाए रlा जाना $ाविहए;” 

84.             विवधानमंडल के प्रचितविनचिध के रूप में अधीनस्थ कानून बनाने की शविक्त के अलावा, क्या

           उच्च न्यायालय कानून बनाते हैं या यह परूी तरह से वर्जिजत है?   दसूरे शब्दों में,   जब न्यायालय विकसी

    मामले का फैसला करता है,             तो क्या न्यायालय का काय, केवल तथ्यों के आधार पर कानून लागू

       करना है या न्यायालय कानून भी बनाते हैं?        यह सिसद्धांत विक न्यायालय कानून नहीं बना सकते या

 नहीं बनाते,                 एक विमथक है सिजसका बहुत पहले ही lंडन हो $ुका ह।ै हम इस संबंध में केवल

 न्यायमूर्तित एस.    बी सिसन्हा द्वारा      राज्य उत्तर प्रदेश बनाम जीत एस  .   विबष्ट  
23
       में रिरपोट, विकए गए विनण,य में

             इस न्यायालय की ओर से विदए गए मत का उल्लेl कर सकते हैं :  

“77.              शविक्तयों का पृथक्करण हममें से कुछ लोगों के लिलए एक पसंदीदा विव7य ह।ै

              संवैधाविनक योजना के अनुसार राज्य का प्रत्येक अगं एक या अन्य काय, करता है जो

             दसूरे अगं को सौंपा गया ह।ै हालाँविक कानून का मसौदा तयैार करना और उसका

         विक्रयान्वयन कुल विमलाकर क्रमशः विवधाचियका और काय,पालिलका के काय, हैं,  लेविकन यह

कहना बहुत देर हो $ुकी है विक इस मामले में संवधैाविनक न्यायालय की भूविमका

             अस्थिस्तत्वहीन ह।ै न्यायाधीश द्वारा बनाया गया कानून अब पूरी दवुिनया में अच्छी तरह से

             मान्यता प्राप्त ह।ै यविद कोई शविक्त के पृथक्करण के सिसद्धांत को इतनी कpोरता से लागू

 करता ह,ै           तो विकसी भी देश के विकसी भी उच्च न्यायालय के लिलए,    $ाहे वह विवकसिसत हो

या विवकासशील,           व्याख्यात्मक प्रविक्रया के माध्यम से नए अचिधकारों का विनमा,ण करना

   संभव नहीं होगा।

78.                एक अथ, में शविक्तयों का पृथक्करण प्रत्येक अंग के सविक्रय अचिधकार के्षत्र पर एक सीमा ह।ै

         लेविकन इसका एक और गहरा और अचिधक प्रासंविगक उदे्दश्य है:      अन्य अंगों की गचितविवचिधयों पर

                विनयंत्रण और संतुलन के रूप में काय, करना। इस प्रकार अगं के सविक्रय अचिधकार के्षत्र को $ुनौती

   नहीं दी जाती है;                विफर भी संस्था को उसके कत,व्यों में अचितरके और कमी के बारे में बताने के लिलए

              उकसाने के तरीके हैं। संवैधाविनक जनादेश राजनीचित के अंगों के बी$ इस सं$ार की गचितशीलता

23 (2007) 6 एस.सी.सी. 586
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   विनधा,रिरत करता ह।ै इसलिलए,             शविक्तयों के पृथक्करण को शून्य में सं$ालिलत करने के रूप में नहीं

             समझना $ाविहए। आधुविनक समय में शविक्तयों के पृथक्करण सिसद्धांत का पुनः आविवष्कार विकया गया ह।ै

83.           यविद हम शविक्तयों के पृथक्करण सिसद्धांत के विवकास पर ध्यान दें,     तो पारपंरिरक रूप से जाँ$

              और संतुलन आयाम केवल सरकारी ज्यादचितयों और उल्लघंनों से जुड़ा हुआ था। लेविकन आज के

       सकारात्मक अचिधकारों और न्यायोचि$त सामासिजक और आर्शिथक अचिधकारों,   संकर प्रशासविनक

विनकायों,            साव,जविनक कायk का विनव,हन करने वाले विनजी अचिधकारिरयों की दवुिनया में,  हमें अचिधक

              तत्परता के साथ विनरीक्षण काय, करना होगा और सरकारी विनस्थिष्क्रयता को शाविमल करने के लिलए

                 जाँ$ और संतुलन के के्षत्र को बढ़ाना होगा। अन्यथा हम देश को विवश्राम की स्थिस्थचित में बदलते हुए

देlते हैं। इसलिलए सामासिजक इजंीविनयरिंरग के साथ-साथ संस्थागत इजंीविनयरिंरग भी इस दाचियत्व का

   विहस्सा बनती ह।ै (   जोर विदया गया) 

85.              शविक्तयों का पृथक्करण भारत के संविवधान के मूल ढां$े का विहस्सा ह।ै इसी तरह, न्याचियक

             समीक्षा को भी मूल ढां$े का विहस्सा माना गया ह।ै संविवधान के अनुच्छेद 13    में कानून की न्याचियक

             समीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है । जब न्यायालय विवधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधाविनक

घोवि7त करता ह,ै तो यविद वह उसकी सीमाओं के भीतर है, तो उस पर शविक्तयों के पृथक्करण के

                सिसद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। संसद द्वारा बनाए गए कानून को भी

              असंवैधाविनक घोवि7त करना उसकी शविक्तयों का विहस्सा ह।ै भारत में मूल ढां$े के सिसद्धांत के

  प्रचितपादन के मद्देनजर,      शायद अचिधकांश देशों के विवपरीत,       संविवधान में संशोधन को भी न्यायालय

               द्वारा असंवैधाविनक घोवि7त विकया जा सकता ह।ै ऐसा करने से न्यायालय पर यह आरोप नहीं लगाया

              जा सकता विक वह संविवधान द्वारा विनधा,रिरत सीमाओं का पालन नहीं कर रहा ह।ै

86.                जबविक यह स$ हो सकता है विक संविवधान सवšच्च है और सभी विववादों को अंततः

       संविवधान के तत्वावधान में ही विनपटाया जाना $ाविहए,       एक अथ, में कानून क्या है,   इसका अंचितम

              विनणा,यक न्यायालय ही होना $ाविहए। जबविक यह स$ हो सकता है विक न्याचियक फैसले के लिलए

     आधार बनाने वाले पाp को हटाकर,          कानून विनमा,ता फैसले पर विफर से विव$ार कर सकता है, लेविकन

              विवधाचियका के लिलए न्यायाधीश की भूविमका विनभाना और न्याचियक काय, को अपने ऊपर लेना उचि$त

                नहीं ह।ै अंचितम विवश्ले7ण में शविक्तयों के पथृक्करण के सिसद्धांत का उदे्दश्य एक स्रोत में अचितरिरक्त शविक्त

                 के ग्रहण से उत्पन्न होने वाली शविक्त के अत्या$ार को रोकना ह।ै इसका मूल्य राज्य के अंगों द्वारा

अपनी-अपनी शविक्तयों के प्रयोग में एक नाजुक लेविकन कुशल और साथ ही वैध संतुलन बनाए रlने
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                 में विनविहत ह।ै इसका अथ, यह है विक कानून में अच्छी तरह से समझी जाने वाली आवश्यक शविक्तयों

              का राज्य के विकसी भी अगं द्वारा जानबूझकर अचितक्रमण नहीं विकया जा सकता ह।ै 24

87.            र$नात्मक न्याचियक सविक्रयता विववादों एवं न्यायलयों तक पहु$ने वाले विववादों का विव7य

   रही ह।ै संविवधान के तहत,          जो नागरिरकों और व्यविक्तयों दोनों को मौलिलक अचिधकार प्रदान करता है,

साथ ही राज्य को विनदfशक सिसद्धांतों में घोवि7त लक्ष्यों को प्राप्त करने का काय, सौंपता है, न्याचियक

             सविक्रयता केवल विनस्थिष्क्रय भूविमका के विवपरीत एक बहुत ही आवश्यक विवकल्प हो सकता ह।ै

हालाँविक,              न्याचियक सविक्रयता के पास एक pोस न्याचियक आधार होना $ाविहए और इसे केवल

       व्यविक्तपरकता के अभ्यास में नहीं बदलना $ाविहए।

88.              इसलिलए विवद्वान सॉलिलसिसटर जनरल का यह कहना सही है विक संवैधाविनक कानून के उच्च

             के्षत्र में न्याचियक संयम एक गुण हो सकता ह।ै आधारभूत मानदडं होने के कारण,    यह वास्तव में एक

             दलु,भ के्षत्र है जहाँ न्यायालय को थके हुए तरीके से आगे बढ़ना $ाविहए (  देlें  चिडवीजनल मैनेजर ,  

        अरावली गोल्फ क्लब और अन्य बनाम $ंदर हस और अन्य  
24 )       । इस न्यायालय ने वास्तव में सरकार

        $लाने वाले न्यायालय के लिlलाफ़ $ेतावनी दी ह।ै      आसिसफ हमीद बनाम जर्म्समू और कश्मीर राज्य  
25
  

     में विनस्संदेह यह न्यायालय पैरा 18  में फ्रैं कफट,र, जे.      की विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयों का उल्लेl करता

ह:ै 

"    मैचिडसन के शब्दों में,    सभी शविक्तयाँ "     अचितक्रमणकारी प्रकृचित की होती हैं"  । न्याचियक

              शविक्त भी इस मानवीय कमज़ोरी से अछूती नहीं ह।ै इसे अपनी उचि$त सीमाओं से परे

      अचितक्रमण करने से भी सावधान रहना $ाविहए,       और इससे भी कम नहीं क्योंविक इस पर

एकमात्र अंकुश आत्म-संयम ह.ै...

शविक्त की सीमाओं और शविक्त के बुचिद्धमानीपूण, प्रयोग के बी$ अंतर का कpोर पालन -

         अचिधकार के प्रश्नों और विववेक के प्रश्नों के बी$ -      दो अवधारणाओं के इस विनणा,यक

             लेविकन सकू्ष्म संबंध की सबसे सतक, प्रशंसा की आवश्यकता है जो बहुत आसानी से

             विमल जाती हैं। अंतर का पालन करने के लिलए एक अनुशासिसत इच्छाशविक्त की भी

  आवश्यकता होती ह।ै अलग-          थलग रहना और समझदारी की कमी को हावी होने देना

  आसान नहीं है,              ताविक मामलों के सं$ालन में समझदारी के बारे में अपने स्वयं के दृढ़

24 (2008) 1  एससीसी 683

25(1989) अनुपूरक 2 एससीसी364

2023(3) eILR(PAT) SC 60



113

             दृविष्टकोण की अवहेलना की जा सके। लेविकन नीचित की घो7णा करना इस न्यायालय का

             काम नहीं ह।ै इसे अपनी शविक्त की सीमाओं के प्रचित बहुत सावधान रहना $ाविहए,  और

              यह न्यायालय को अपनी lदु की धारणाओं को लागू करने से रोकता है विक क्या

         बुचिद्धमानी या राजनीचित ह।ै न्याचियक शपथ के पालन में आत्म-     संयम का बहुत महत्व ह,ै

            क्योंविक संविवधान ने न्यायाधीशों को कांग्रेस और काय,कारी शाlा के कामों की बुचिद्धमत्ता

       ” पर विनण,य लेने का अचिधकार नहीं विदया ह।ै

89. एस.पी.     साpे द्वारा लिललिlत कृचित "    भारत में न्याचियक सविक्रयता"   के अध्याय '  न्याचियक

  सविक्रयता की वधैता'       में विवद्वान लेlक ने विटप्पणी की ह:ै - 

“     न्याचियक सविक्रयता की वैधता

           न्यायशास्त्र के यथाथ,वादी स्कूल ने इस विमथक को ध्वस्त कर विदया विक न्यायाधीश

              केवल पहले से मौजूद कानून की घो7णा करते हैं या उसकी व्याख्या करते हैं और दावा

              करते हैं विक न्यायाधीश कानून बनाते हैं। इसने कहा विक कानून वही है जो अदालतें

               कहती हैं। इसे कानूनी संदेह के रूप में जाना जाता है और यह वास्तव में ऑस्थिस्टन की

            राजनीचितक संप्रभु के आदेश के रूप में कानून की परिरभा7ा की प्रचितविक्रया थी।

           विवश्ले7णात्मक न्यायशास्त्र के अनुसार एक अदालत केवल कानून पाती है या केवल

            कानून की व्याख्या करती ह।ै अमेरिरकी यथाथ,वादी स्कूल या न्यायशास्त्र ने दावा विकया

    विक न्यायाधीश कानून बनाते हैं,   हालांविक बी$-    बी$ में। जेरोम फ्रैं क,   जस्थिस्टस होर्म्सस,

            काडšजो और लेवेलिलन इस स्कूल के मुख्य प्रचितपादक थे। भारतीय सवšच्च न्यायालय न

   केवल कानून बनाता है,           जैसा विक यथाथ,वादी न्यायशास्त्र के अथ, में समझा जाता है,

   बस्थिल्क वास्तव में '  कानून बनाना'            pीक उसी तरह शुरू कर विदया है सिजस तरह से एक

     विवधाचियका कानून बनाती ह।ै न्याचियक कानून-    न्यायालय जब '  व्यविक्तगत स्वतंत्रता'  या

'   कानून की उचि$त प्रविक्रया' या '     भा7ण और अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता'    शब्दों के अथk का

  विवस्तार करता ह,ै        तो वह यथाथ,वादी अथ, में न्याचियक कानून-    विनमा,ण होता ह।ै जब

      न्यायालय ने माना विक वाभिणस्थिज्यक भा7ण (विवज्ञापन)     भा7ण और अभिभव्यविक्त की

    स्वतंत्रता के संरक्षण का हकदार है,        तो यह यथाथ,वादी अथ, में न्याचियक कानून-विनमा,ण

  था। इसी तरह,      मूल संर$ना सिसद्धांत या अनुच्छेद 356     के तहत राष्ट्रपचित की कार,यावाई

2023(3) eILR(PAT) SC 60



114

   की समीक्षा के लिलए     मापदण्डों या संविवधान के अनुच्छेद 21    में सवšच्च न्यायालय द्वारा

'जीवन', 'स्वतंत्रता'  और '   कानून द्वारा स्थाविपत प्रविक्रया'     शब्दों के व्यापक अथ, यथाथ,वादी

   अथ, में न्याचियक कानून-     विनमा,ण के उदाहरण हैं।

हालाँविक,    जब न्यायालय अंतर-   देशीय गोद लेने,      काय,स्थल पर कामकाजी मविहलाओं के

             यौन उत्पीड़न के लिlलाफ या बाल श्रम के उन्मूलन के लिलए विदशाविनदfश विनधा,रिरत करता

ह,ै       तो यह यथाथ,वादी अथ, में न्याचियक कानून-    विनमा,ण नहीं होता है,   ये न्याचियक अचितवाद

              के उदाहरण हैं जो शविक्तयों के पथृक्करण के सिसद्धांत के विवपरीत हैं। शविक्तयों के पृथक्करण

            के सिसद्धांत में यह परिरकल्पना की गई है विक विवधाचियका को कानून बनाना $ाविहए,

           काय,पालिलका को उसे विक्रयास्थिन्वत करना $ाविहए और न्यायपालिलका को मौजूदा कानून के

अनुसार विववादों का विनपटारा करना $ाविहए। वास्तव में ऐसा पक्का पृथक्करण कहीं भी

                मौजूद नहीं है और यह अव्यवहारिरक ह।ै मोटे तौर पर इसका मतलब है विक राज्य के एक

               अंग को ऐसा काय, नहीं करना $ाविहए जो अविनवाय, रूप से दसूरे अंग का ह।ै जबविक

'    कानून की उचि$त प्रविक्रया', '    कानून का समान सरंक्षण',   या '   भा7ण और अभिभव्यविक्त की

स्वतंत्रता'   जैसे lलेु-          बनावट वाले अभिभव्यविक्तयों के अथk की व्याख्या और विवस्तार के

        माध्यम से कानून बनाना एक वैध न्याचियक काय, है,      एक विबल्कुल नया कानून बनाना,

            सिजसे सुप्रीम कोट, उपयु,क्त मामलों में विनदfशों के माध्यम से कर रहा है,   एक वैध न्याचियक

    काय, नहीं ह।ै स$ है,          न्यायालय ने ऐसे विनदfशों के माध्यम से विवधाचियका को प्रचितस्थाविपत

 नहीं विकया ह,ै              बस्थिल्क केवल पूरक विकया ह।ै इसने प्रत्येक मामले में कहा है विक उसने

         विनदfशों के माध्यम से केवल इसलिलए कानून बनाया क्योंविक अंतर-    देशीय गोद लेने या

           कामकाजी मविहलाओं के यौन उत्पीड़न जैसी स्थिस्थचितयों से विनपटने के लिलए कोई कानून

             मौजूद नहीं था और उसके विनदfश को विवधाचियका के कानून द्वारा प्रचितस्थाविपत विकया जा

 ” सकता था।

90.  बेंजाविमन एन.   काडšज़ो की कृचित, "    न्याचियक प्रविक्रया की प्रकृचित" में, व्याख्यान, 

"    समाजशास्त्र की पद्धचित -      एक विवधायक के रूप में न्यायाधीश।"     में न्यायमूर्तित काडšज़ो विनर्म्सनलिललिlत

     विव7य के अंतग,त विटप्पणी करते हैं: - 

“     विवधायक के रूप में न्यायाधीश... 
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              इसमें कोई संदेह नहीं विक न्यायाधीश के लिलए सीमाएँ संकीण, हैं। वह केवल अंतरालों के

              बी$ कानून बनाता ह।ै वह कानून में lाली जगहों को भरता ह।ै अंतराल की दीवारों से

          परे यात्रा विकए विबना वह विकतनी दरू तक जा सकता है,       यह उसके लिलए एक $ाट, पर नहीं

               बताया जा सकता। उसे इसे lदु ही सीlना $ाविहए क्योंविक वह एक कला के अभ्यास में

              व7k की आदत के साथ आने वाली योग्यता और अनुपात की भावना प्राप्त करता ह।ै

   अंतरालों के भीतर भी,       प्रचितबंध सिजन्हें परिरभावि7त करना आसान नहीं है,  लेविकन महसूस

  विकया जाता ह,ै        $ाहे वे विकतने भी अगो$र क्यों न हों,     हर न्यायाधीश और वकील द्वारा,

            उनके कायk को सीविमत और सीविमत विकया जाता ह।ै वे सविदयों की परपंराओ,ं  अन्य

न्यायाधीशों, उनके पूव,वर्तितयों और उनके सहयोविगयों के उदाहरण, पेशे के सामूविहक

               विनण,य और कानून की व्यापक भावना के पालन के कत,व्य द्वारा स्थाविपत विकए गए हैं।

...              यह प्रविक्रया विवधायी होने के कारण विवधाचियका की बुचिद्धमत्ता की मांग करती ह।ै

... रीचित-रिरवाज,     $ाहे विकतने भी दृढ़ हों,     वे तब तक कानून नहीं होते,    जब तक विक उन्हें

              न्यायालय द्वारा स्वीकार न कर लिलया जाए। यहां तक विक क़ानून भी कानून नहीं हैं,

            क्योंविक न्यायालयों को उनका अथ, तय करना होता ह।ै ग्रे ने अपने "   ने$र एंड सोसfस

  ऑफ द लॉ"         में यही दृविष्टकोण अपनाया ह।ै वे कहते हैं, "     जैसा विक मैं कहता हू,ं  सच्चा

           दृविष्टकोण यह है विक कानून वही है जो न्यायाधीश घोवि7त करते हैं;  क़ानून,  विमसालें,

   विवद्वान विवशे7ज्ञों की राय,  रीचित-        रिरवाज और नचैितकता ही कानून के स्रोत हैं।" इसलिलए,

  जेथ्रो ब्राउन ने "   लॉ एंड इवोल्यूशन"           पर एक पेपर में हमें बताया है विक जब तक कोई

  क़ानून नहीं बनता,          तब तक वह वास्तविवक कानून नहीं ह।ै यह केवल "विदlावटी" कानून

ह,ै               वे कहते हैं विक वास्तविवक कानून न्यायालय के फैसले के अलावा कहीं नहीं पाया

 जाता ह.ै..  ..         उन्हें अंतराल के भीतर कानून बनाने का अचिधकार है,   लेविकन अक्सर

               अंतराल नहीं होते। अगर हम केवल बंजर जगहों को देlें और पहले से बोई गई और

      उपजाऊ जमीन को देlने से इनकार करें,         तो हमें परिरदृश्य का गलत दृश्य विदlाई देगा।

..न्यायाधीश,     जब वह स्वतंत्र होता है,          तब भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। उसे अपनी

           मजb से कुछ नया नहीं करना $ाविहए। वह कोई शूरवीर नहीं है,     जो अपनी मजb से

सुंदरता या अच्छाई के आदश, की तलाश में घूमता रहता ह।ै उसे पविवत्र सिसद्धांतों से
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     प्रेरणा लेनी $ाविहए। उसे अस्थिस्थर भावनाओ,ं       अस्पष्ट और अविनयविमत परोपकार के आगे

     नहीं झुकना $ाविहए। उसे परपंरा से पे्ररिरत,    सादृश्य द्वारा विवचिधवत्,   प्रणाली द्वारा

  अनुशासिसत और "       सामासिजक जीवन में व्यवस्था की मौलिलक आवश्यकता"   के अधीन

             विववेक का प्रयोग करना $ाविहए। सभी विववेक में विववेक का के्षत्र काफी विवस्तृत ह।ै" (जोर

विदया गया)

91. शविक्तयों के पृथक्करण के पहलू के करीब, न्याचियक सविक्रयता का विववादास्पद विव7य ह।ै माननीय

      न्यायमूर्तित माइकल विकबb द्वारा लिललिlत पसु्तक "     न्याचियक पद्धचित में न्याचियक सविक्रयता, प्राचिधकरण, 

  सिसद्धांत और नीचित" में,        हमें विनर्म्सनलिललिlत बातें विवशे7 रूप से विदल$स्प लगती हैं: 

"         राष्ट्रमंडल के विवकासशील देशों की तीव्र आवश्यकताओं ने कभी-  कभी संवैधाविनक

            व्याख्या के लिलए एक दृविष्टकोण को जन्म विदया है सिजसे बेशमb से "काय,कता,"   के रूप में

वर्शिणत विकया जाता है, सिजसमें स्वयं न्यायाधीश भी शाविमल हैं। इस प्रकार भारत में, कम

     से कम अचिधकांश कानूनी हलकों में, "  न्याचियक सविक्रयता"      वाक्यांश को हिंनदा के रूप में

              नहीं देlा जाता ह।ै उस समाज की ज़रूरतें इतनी ज़रूरी और असंख्य हैं विक विकसी भी

     अन्य $ीज़ को कई लोग -         सिजनमें कई न्यायाधीश और वकील भी शाविमल हैं  -    अंचितम  

       न्यायालय की आवश्यक संवैधाविनक भूविमका का त्याग मानेंगे  ।

भारतीय अनुभव से एक उदाहरण उद्धतृ विकया जा सकता है: जनविहत याचि$का में

            मुकदमा करने के लिलए lडे़ होने की पारपंरिरक धारणा का विवस्तार। भारतीय सवšच्च

  न्यायालय ने कैविदयों,          गरीबों और अन्य कमजोर समूहों के अचिधकार को बरकरार रlा है,

           ताविक वे न्यायालय को केवल एक पत्र भेजकर अपने संवैधाविनक अचिधकार के्षत्र को

               सू$ीबद्ध कर सकें । यह एक विवकसिसत देश में उचि$त नहीं लग सकता ह।ै विफर भी यह

          उस राष्ट्र के लिलए पूरी तरह से अनुकूल प्रतीत होता है,    सिजसके लिलए भारतीय संविवधान

               बोलता ह।ै लॉड, $ीफ जस्थिस्टस वूल्फ ने हाल ही में स्वीकार विकया विक इस और अन्य

             पहलुओं में भारतीय सवšच्च न्यायालय के सविक्रय दृविष्टकोण से वे पहले तो $विकत रह गए।

हालाँविक,   उन्होंने आगे कहा: 

“…                मुझे जल्द ही यह एहसास हो गया विक अगर उस न्यायालय को भारतीय समाज में

    अपनी आवश्यक भूविमका विनभानी ह,ै          तो उसके पास इस रास्ते को अपनाने के अलावा
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                कोई विवकल्प नहीं था और मैं उसके द्वारा विदlाए गए साहस के लिलए उसे बधाई देता

” हू।ं (   जोर विदया गया) 

92.      औप$ारिरक लोकतंत्र की मांगों के विवपरीत,       एक वास्तविवक लोकतंत्र और अगर हम ऐसा

  कह सकते हैं,               तो एक उदार लोकतंत्र की पह$ान को ध्यान में रlना $ाविहए। लोकतंत्र लोगों की

         शविक्त के साथ अभिभन्न रूप से जुड़ा हुआ ह।ै मतपत्र,      सबसे शविक्तशाली बंदकू से भी अचिधक

          शविक्तशाली ह।ै यविद $ुनाव स्वतंत्र और विनष्पक्ष तरीके से होते हैं,      तो लोकतंत्र आम आदमी के हाथों

              शांचितपूण, क्रांचित की सुविवधा प्रदान करता ह।ै $ुनावों को एक अहिंहसक तख्तापलट के साथ जोड़ा जा

              सकता है जो सबसे शविक्तशाली शासक दलों को सत्ता से बेदlल करने में सक्षम है,   अगर वे शासिसत

               लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिलए प्रदश,न नहीं करते हैं। लोकतंत्र तभी साथ,क है जब

संविवधान की प्रस्तावना में विनविहत उदात्त लक्ष्यों, अथा,त् सामासिजक, राजनीचितक और आर्शिथक न्याय

      पर शासकों का पूरा ध्यान हो। स्वतंत्रता,         समानता और बंधुत्व की अवधारणाएँ शासक वग, के लिलए

     अजीबोगरीब साथी नहीं होनी $ाविहए। धम,विनरपेक्षता,       संविवधान की एक बुविनयादी विवशे7ता है,  सिजसे

      राज्य के सभी कायk को सूचि$त करना $ाविहए,  और इसलिलए,      इसे अस्वीकार नहीं विकया जा सकता

ह,ै                लेविकन इसका अक्षरशः पालन विकया जाना $ाविहए। लोकतंत्र तभी प्राप्त विकया जा सकता है जब

शासन करने वाली व्यवस्था मौलिलक अचिधकारों का अक्षरशः पालन करने का ईमानदारी से प्रयास

              कर।े कहने की जरूरत नहीं विक लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा और ढह सकता है,   अगर कानून के

                शासन के लिलए केवल विदlावटी सेवा की जाए। हम इस तथ्य से अनभिभज्ञ नहीं हो सकते विक

                ससं्थापक विपताओं ने न केवल यह सो$ा था विक भारत को न केवल सरकार और जीवन के

    लोकतांवित्रक स्वरूप की आकांक्षा करनी $ाविहए,          बस्थिल्क उनका स्पष्ट उदे्दश्य यह भी है विक भारत एक

    लोकतांवित्रक गणराज्य होना $ाविहए। 'गणतंत्र'          की पारपंरिरक परिरभा7ा यह है विक यह एक विनकाय

 राजनीचित ह,ै        सिजसमें राज्य का मुलिlया $ुना जाता ह।ै हालांविक,     हमारे लोकतंत्र के गणतंत्रात्मक $रिरत्र

                 का यह भी अथ, है विक बहुमत संविवधान के तहत विदए गए अचिधकारों को सुविनचिiत करते हुए उसका

               पालन करता है और इसमें विनविहत लक्ष्यों का भी पीछा करता ह।ै लोकतांवित्रक प्रविक्रया द्वारा उत्पन्न

एक कू्रर बहुमत को संवैधाविनक सुरक्षा उपायों और संवैधाविनक नचैितकता की मांगों के अनुरूप होना

              $ाविहए। एक लोकतांवित्रक गणराज्य यह मानता है विक बहुसंख्यक ताकतें जो लोकतंत्र के अनुकूल हो

सकती हैं,                उन्हें उन लोगों को संरक्षण देकर संतुलिलत विकया जाना $ाविहए जो बहुमत में नहीं हैं। जब

       हम अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं,        तो इस अभिभव्यविक्त को भा7ाई या धार्दिमक अल्पसंख्यकों
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                 तक सीविमत नहीं विकया जाना $ाविहए। ये ऐसे पहलू हैं जो विफर से एक स्वतंत्र $ुनाव आयोग की

    आवश्यकता को रlेांविकत करते हैं।

93.                यह स$ हो सकता है विक समाज में सभी बुराइयों के लिलए न्यायालयों का सहारा लेना

    एक उपाय नहीं है (        कॉमन कॉज बनाम यूविनयन ऑफ इचंिडया और अन्य  
26
    दlेें )     हम इस बात से भी

                समान रूप से परिरचि$त हैं विक न्यायालयों को सरकार $लाने की कोभिशश नहीं करनी $ाविहए और न

        ही सम्राटों की तरह व्यवहार करना $ाविहए। हम  चिडवीजनल मैनेजर ,      अरावली गोल्फ क्लब और अन्य  

    बनाम $ंदर हास और अन्य  
27
             में इस न्यायालय के विनर्म्सनलिललिlत शब्दों पर भी ध्यान देते हैं,  जहाँ

         न्याचियक संयम बरतने की योग्यता पर जोर विदया गया ह।ै

“33. न्याचियक संयम राज्य की तीन स्वतंत्र शाlाओं के बी$ शविक्त संतुलन के अनुरूप और

   पूरक ह।ै यह         इसे दो तरीकों से पूरा करता ह।ै सबसे पहले,     न्याचियक संयम न केवल न्यायपालिलका

          के साथ अन्य दो शाlाओं की समानता को मान्यता देता है,     बस्थिल्क यह न्यायपालिलका द्वारा अंतर-

              शाlा हस्तके्षप को कम करके उस समानता को भी बढ़ावा देता ह।ै इस विवश्ले7ण में,  न्याचियक संयम

       को न्याचियक सर्म्समान भी कहा जा सकता है,  अथा,त,       न्यायपालिलका द्वारा अन्य समान शाlाओं के

लिलए सर्म्समान। इसके विवपरीत, न्याचियक सविक्रयता के अप्रत्याभिशत परिरणाम न्यायपालिलका को एक

$लता-         विफरता लक्ष्य बना देते हैं और इस तरह सह-       शाlाओं के साथ समानता बनाए रlने की

             क्षमता कम हो जाती ह।ै संयम न्यायपालिलका को स्थिस्थर करता है ताविक यह अंतर-   शाlा समानता की

      प्रणाली में बेहतर ढंग से काम कर सके।

“34. दसूरा,             न्याचियक संयम न्यायपालिलका की स्वतंत्रता की रक्षा करता है । जब न्यायालय

विवधायी या प्रशासविनक के्षत्रों में अचितक्रमण करते हैं, तो लगभग अविनवाय, रूप से मतदाता, विवधायक

            और अन्य विनवा,चि$त अचिधकारी यह विनष्क7, विनकालेंगे विक न्यायाधीशों की गचितविवचिधयों पर कड़ी

             विनगरानी रlी जानी $ाविहए। यविद न्यायाधीश विवधायक या प्रशासक की तरह काम करते हैं,  तो

                इसका अथ, है विक न्यायाधीशों को विवधायकों की तरह $ुना जाना $ाविहए या प्रशासकों की तरह $ुना

            और प्रभिशचिक्षत विकया जाना $ाविहए। यह प्रचितकूल होगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिलका की कसौटी

              राजनीचितक या प्रशासविनक प्रविक्रया से उसका अलग होना ह।ै भले ही यह अलग होना कभी-कभी

     पूण, रूप से न हुआ हो,            ” लेविकन यह समथ,न के योग्य आदश, है और इसका बहुमूल्य प्रभाव पड़ा ह।ै

26 (1996) 1 एस.सी.सी. 753

27 (2008) 1 एस.सी.सी. 683
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“38.              इस कहानी का नैचितक यह है विक यविद न्यायपालिलका संयम नहीं बरतती है और अपनी

   सीमाओं को लांघती है,             तो राजनेताओं और अन्य लोगों की ओर से प्रचितविक्रया होना विनचिiत ह।ै तब

          राजनेता हस्तके्षप करेंगे और न्यायपालिलका की शविक्तयों या यहाँ तक    विक स्वतंत्रता को भी

   सीविमत कर देंगे (         वास्तव में केवल धमकी ही ऐसा कर सकती है,     जैसा विक उपरोक्त उदाहरण दशा,ता

ह)ै। इसलिलए, न्यायपालिलका को अपने उचि$त के्षत्र तक ही सीविमत रहना $ाविहए, यह समझते

        हुए विक लोकतंत्र में कई मामले और विववाद गरै-         न्याचियक सेहिंटग में सबसे अच्छे तरीके से हल विकए

 ”जाते हैं।

हालाँविक,        हम विनर्म्सनलिललिlत शब्द भी सुन सकते हैं।

"39.                 हम यह जोड़ना $ाहते हैं विक हमारा यह मत नहीं है विक न्यायाधीशों को कभी भी

"  काय,कता,  "       नहीं होना $ाविहए। कभी  -        कभी न्याचियक सविक्रयता लोकतंत्र के लिलए एक उपयोगी  

  सहायक होती है  ,               जैसे विक अमेरिरकी सपु्रीम कोट, के स्कूल अलगाव और मानवाचिधकार विनण,यों में  

   ब्राउन बनाम बोड, ॲाफ एजुकेशन[347   यूएस 483:  98    एल एड 873 (1954)],   विमरांडा बनाम

 एरिरजोना [384  यूएस 436: 16   एल एड 2  डी 694 (1966)],    रो बनाम वेड [410   यूएस 113:

35   एल एड 2  डी 147 (1973)],           आविद या हमारे अपने सुप्रीम कोट, के विनण,य सिजन्होंने संविवधान के

 अनुच्छेद  14     और  21         के दायरे का विवस्तार विकया। हालांविक  ,       इसका सहारा केवल असाधारण  

     परिरस्थिस्थचितयों में ही लिलया जाना $ाविहए  ,               जब राष्ट्र या समाज के गरीब और कमजोर वगk के विहत में  

    स्थिस्थचित इसकी मांग करती है  ,              लेविकन हमेशा यह ध्यान में रlना $ाविहए विक आमतौर पर कानून  

            बनाने या प्रशासविनक विनण,य लेने का काम विवधाचियका और काय,पालिलका का होता है  ,   न्यायपालिलका  

  का नहीं।  (    जोर विदया गया )  

94.       तविमलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य और अन्य  
28
  

 
       मामले में संविवधान पीp के विनण,य में

              शविक्तयों के पृथक्करण से संबंचिधत संवैधाविनक सिसद्धांतों पर अपने विनष्क7k का सारांश इस प्रकार विदया

 गया ह:ै 

"126.1.          शविक्तयों के पृथक्करण के स्पष्ट प्रावधान के विबना भी,     शविक्तयों के पृथक्करण का

             सिसद्धांत भारत के संविवधान में एक स्थाविपत सिसद्धांत ह।ै शविक्तयों के पृथक्करण का सिसद्धांत

             भारतीय संवैधाविनक संर$ना को सूचि$त करता है और यह कानून के शासन का एक

     अविनवाय, घटक ह।ै दसूरे शब्दों में,        हालांविक शविक्तयों के पृथक्करण का सिसद्धांत संविवधान में

28  (2014) 12 एससीसी 696
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     स्पष्ट रूप से शाविमल नहीं है,    लेविकन इसका दायरा,     सं$ालन और दृश्यता भारतीय

         संविवधान की योजना से स्पष्ट ह।ै संविवधान ने तीनों अगंों- विवधाचियका,  काय,पालिलका और

             न्यायपालिलका के बी$ औप$ारिरक रlेाएँ lीं$े विबना ही सीमांकन कर विदया ह।ै इस अथ,

में,          शविक्तयों के पृथक्करण के लिलए स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भी, विवधाचियका, काय,पालिलका

और न्यायपालिलका के बी$ शविक्तयों का पृथक्करण उन देशों के संविवधानों से भिभन्न नहीं है

         सिजनमें शविक्तयों के पृथक्करण के लिलए स्पष्ट प्रावधान हैं।

126.2.            काय,पालिलका और विवधाचियका से न्यायालयों की स्वतंत्रता कानून के शासन का

               मूलभूत आधार है और भारतीय संविवधान के मूल सिसद्धांतों में से एक ह।ै न्याचियक शविक्त का पृथक्करण

          भारत के संविवधान के तहत एक महत्वपूण, संवैधाविनक सिसद्धांत ह।ै

126.3.  तीन अंगों- विवधाचियका,        काय,पालिलका और न्यायपालिलका के बी$ शविक्तयों का पृथक्करण

      भी भारत के संविवधान के अनुच्छेद 14            में विनविहत समानता के सिसद्धांतों के अलावा और कुछ नहीं है ।

तदनुसार,         न्याचियक शविक्त के पृथक्करण का उल्लंघन अनुच्छेद 14       के तहत समानता का विन7ेध हो

                 सकता ह।ै इस प्रकार कहा गया है विक शविक्तयों के पृथक्करण के उल्लंघन के आधार पर विकसी कानून

            को अवैध pहराया जा सकता है क्योंविक ऐसा उल्लंघन संविवधान के अनुच्छेद 14   के तहत समानता

   का विन7ेध है ।" 

R.                क्या वोट देने का अचिधकार एक वैधाविनक अचिधकार है या एक संवैधाविनक अचिधकार है  ?   

95.             वोट देने का अचिधकार नागरिरक अचिधकार नहीं ह।ै एनपी पोन्नुस्वामी बनाम रिरटर्निंनग

ऑविफसर, नमक्कल29 
        में छह विवद्वान न्यायाधीशों की पीp ने अनुच्छेद 329(बी)     के संदभ, में माना विक

                वोट देने का अचिधकार एक क़ानून या विवशे7 कानून का परिरणाम है और इसे इसके द्वारा लगाई गई

              सीमाओं के अधीन होना $ाविहए। यह मामला एक रिरट याचि$का में नामांकन की अस्वीकृचित को

              $ुनौती देने से उत्पन्न हुआ और जो सवाल मुख्य रूप से उpा वह अनुच्छेद 329(बी)   का प्रभाव था।

विनस्संदेह,      न्यायालय ने संविवधान के भाग XV   और अनुच्छेद 325  और 326     के बारे में जां$ की ,

     न्यायालय ने विनर्म्सनलिललिlत रूप से माना:

"भाग XV के अन्य दो अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 325 और 326 दो सैद्धांचितक मामलों से

 संबंचिधत हैं,            सिजन्हें संविवधान विनमा,ताओं ने बहुत महत्व विदया ह।ै वे हैं (1)  धम,,  मूलवंश,

29 एआईआर 1952 एससी 64
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जाचित,               लिंलग या इनमें से विकसी के आधार पर मतदाता सू$ी तैयार करने या उसमें

       शाविमल करने की पात्रता में भेदभाव के लिlलाफ विन7ेध;   और (2)   वयस्क पीविड़त।"

          न्यायालय वास्तव में इस सवाल से चिं$चितत नहीं था विक अनुच्छेद 326   में मतदान का

        संवैधाविनक अचिधकार प्रदान विकया गया है या नहीं।

96.     ज्योचित बसु और अन्य  ,       देबी घो7ाल और अन्य  
30
   में,    न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा

                 $ुनाव याचि$का में कुछ दलों के नाम दलों की सू$ी से हटाने के आवेदन को lारिरज करने की

           $ुनौती पर विव$ार कर रहा था। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-      साथ यह भी माना विक अनुच्छेद

326             में वयस्क मताचिधकार के आधार पर $ुनाव कराने का प्रावधान ह।ै इसके बाद,   न्यायालय ने

  विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया: 

“7.     विनवा,चि$त करने के अचिधकार,         विनवा,चि$त होने के अचिधकार और विकसी विनवा,$न पर

             विववाद करने के अचिधकार की प्रकृचित और इन अचिधकारों के संबंध में संवैधाविनक और

       वैधाविनक प्रावधानों की योजना को न्यायालय ने    एनपी पोन्नसु्वामी बनाम रिरटर्निंनग

ऑविफसर  ,      नमक्कल विनवा,$न के्षत्र  [(1952) 1  एससीसी 94: एआईआर 1952  एससी 64:

1952   एससीआर 218:  1952   एससीजे 100]   और     जगन नाथ बनाम जसवंत सिंसह

[एआईआर 1954 एससी 210: 1954 एससीआर 892: 1954 एससीजे 257] में

           समझाया ह।ै हम आगे बताते हैं विक हमने जो कहा गया है,     उससे हमने उतना ही समझ

        पाया है सिजतना इस मामले के लिलए आवश्यक ह।ै

8.    $ुनाव का अचिधकार,        हालांविक यह लोकतंत्र के लिलए मौलिलक है,    लेविकन यह न तो

               मौलिलक अचिधकार है और न ही सामान्य कानून का अचिधकार ह।ै यह शुद्ध और सरल ह,ै

             एक वैधाविनक अचिधकार ह।ै इसी तरह विनवा,चि$त होने का अचिधकार भी ह।ै इसी तरह

          $ुनाव पर विववाद करने का अचिधकार भी ह।ै क़ानून के बाहर,     $ुनाव करने का कोई

  अचिधकार नहीं ह,ै            विनवा,चि$त होने का कोई अचिधकार नहीं है और $ुनाव पर विववाद करने

    का कोई अचिधकार नहीं ह।ै" (   जोर विदया गया) 

97.       मोहन लाल वित्रपाpी बनाम सिजला मसिजस्ट्र ेट  ,     रायबरलेी और अन्य  
31
    एक ऐसा

           मामला था सिजसमें अपीलकता, जो यूपी नगर पालिलका अचिधविनयम की धारा 43   के तहत सीधे

30 1982 (1) एस.सी.सी. 691

31 (1992) 4 एस.सी.सी. 80
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  विनवा,चि$त हुआ था,              उसे अविवश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा विदया गया था। उसका तक, था विक

             उसका हटाया जाना अलोकतांवित्रक था क्योंविक यह उसे विनवा,चि$त करने वाले विनकाय से छोटे

               और अलग विनकाय द्वारा विकया जाना था। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अन्य बातों के

साथ-    साथ विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया: 

“..             लेविकन शासन करने के लिलए प्रचितविनचिधयों का $ुनाव करना न तो कोई 'मौलिलक

अचिधकार'      है और न ही कोई '  सामान्य अचिधकार',       बस्थिल्क यह क़ानून द्वारा बनाया गया एक

   विवशे7 अचिधकार या '  राजनीचितक अचिधकार'  या 'विवशे7ाचिधकार' ह,ै    न विक कोई 'प्राकृचितक',

'पूण, '  या '  विनविहत अचिधकार'  ।

   यह न्यायालय अनुच्छेद 326          के प्रभाव पर विव$ार नहीं कर रहा था। इसने एन.पी. 

पोन्नुस्वामी (सपु्रा)         मामले में विदए गए विनण,य का अनुसरण विकया।

98.      रमा कांत पांडे बनाम भारत सघं 32 
 में ,       तीन विवद्वान न्यायाधीशों की एक पीp

जनप्रचितविनचिधत्व (संशोधन अध्यादेश) अचिधविनयम, 1992 की वैधता को इस आधार पर

        $ुनौती देने वाली याचि$का पर विव$ार कर रही थी।

 अनुच्छेद 14 , 19  और 21             के उल्लंघन का मामला ह।ै $ुनाव रद्द करने का प्रावधान करने वाली धारा

52                 में संशोधन विकया गया। उक्त $ुनौती के संदभ, में न्यायालय ने कहा विक मतदान करने या $ुनाव

                  के लिलए उर्म्समीदवार के रूप में lडे़ होने का अचिधकार न तो मौलिलक अचिधकार है और न ही नागरिरक

अचिधकार ह।ै इसने पोन्नुस्वामी मामले (सपु्रा) में उत्पन्न विव$ारों का पालन करने का दावा विकया।

99.  अनुकूल $ंद्र प्रधान  ,          अचिधवक्ता सुप्रीम कोट, बनाम भारत सघं और अन्य  
33
  

 में,  तीन विवद्वान

   न्यायाधीशों की पीp ने 1951     के अचिधविनयम की धारा 62(5)         को $ुनौती देते हुए इस आधार पर विक

    यह संविवधान के अनुच्छेद 14  और 21    का उल्लंघन करती है,  धारा 62(5)      को बरकरार रlा । हम

            न्यायालय द्वारा व्यक्त विकए गए विनर्म्सनलिललिlत विव$ारों पर ही ध्यान दे सकते हैं: 

“5. $ुनाव कानून में ऐसे प्रावधान विकए गए हैं जो इस तरह के आपराचिधक पृष्ठभूविम वाले

              व्यविक्तयों को उर्म्समीदवार और मतदाता के रूप में $ुनाव से बाहर रlते हैं। इसका उदे्दश्य

            राजनीचित के अपराधीकरण को रोकना और $ुनावों में ईमानदारी बनाए रlना ह।ै इस

32 (1993)  2  एसीसी 438

33 (1997) 6 एससी 1
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               उदे्दश्य को बढ़ावा देने के उदे्दश्य से बनाए गए विकसी भी प्रावधान का स्वागत विकया जाना

              $ाविहए और संवैधाविनक उदे्दश्य को पूरा करने के रूप में इसे बरकरार रlा जाना $ाविहए।

           वगbकरण में विवधाचियका के लिलए उपलब्ध गुंजाइश प्रावधान के अचिधविनयमन के संदभ,

            और उद्देश्य पर विनभ,र करती ह।ै मौजूदा परिरस्थिस्थचितयाँ सिजनमें कानून को लागू विकया

 जाना ह,ै            इसकी वैधता का विनधा,रण करते समय अनदेlा नहीं विकया जा सकता क्योंविक

             यह कानून द्वारा प्राप्त विकए जाने वाले उद्देश्य से संबंचिधत ह।ै राजनीचित का अपराधीकरण

              समाज के लिलए अभिभशाप है और लोकतंत्र का विन7ेध ह।ै यह स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों

            को नष्ट करता है जो संविवधान की एक बुविनयादी विवशे7ता ह।ै इस प्रकार,   स्वतंत्र और

              विनष्पक्ष $ुनावों के उदे्दश्य को बढ़ावा देने और कानून और व्यवस्था को बनाए रlने की

           सुविवधा प्रदान करने के लिलए $ुनाव कानून में विकए गए प्रावधान को,   जो लोकतंत्र का सार

ह,ै               इसलिलए इस तरह से देlा जाना $ाविहए। घोवि7त उदे्दश्य को प्राप्त करने के लिलए

            वगbकरण के लिलए विवधाचियका को अचिधक कोहनी की जगह उपलब्ध होनी $ाविहए।

100.               न्यायालय ने इस प्रावधान को उचि$त pहराने के लिलए अन्य कारण भी पाए। यह नोट

विकया गया विक जेल में बंद प्रत्येक व्यविक्त को मतदान करने की अनुमचित देने से इस अचिधकार को

              सुविवधाजनक बनाने के लिलए आवश्यक पुलिलस बल के संदभ, में संसाधन की कमी हो जाएगी।

                न्यायालय ने यह भी माना विक मतदान का अचिधकार भी क़ानून द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन

        ह।ै इस विवभिशष्ट प्रश्न विक क्या यह अनुच्छेद 326         के तहत संवैधाविनक अचिधकार का गpन करता है ,

को विनण,य के लिलए प्रस्तुत नहीं विकया गया।

101.       श्यामदेव पंचिडत सिंसह बनाम नवल विकशोर यादव  
34
     मामले में ,    तीन विवद्वान न्यायाधीशों

              की पीp ने $ुनाव याचि$का से उत्पन्न एक मामले पर विव$ार करते हुए अनुच्छेद 326     के बारे में यह

 कहा था: 

"9.    संविवधान का अनुच्छेद 326         वयस्क मताचिधकार के सिसद्धांत पर आधारिरत ह।ै यह

प्रावधान करता है विक प्रत्येक व्यविक्त जो भारत का नागरिरक है और सिजसकी आयु उचि$त

               विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी कानून के तहत या उसके द्वारा तय की गई चितभिथ को

18              व7, से कम नहीं है और जो संविवधान या उपयकु्त विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी

   कानून के तहत गरै-विनवास,  मानसिसक अस्वस्थता,       अपराध या भ्रष्ट या अवधै व्यवहार के

34  (2000) 8 एससीसी 46
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    आधार पर अयोग्य नहीं है,            वह ऐसे विकसी भी $ुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने

            का हकदार होगा। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से विकसी उपयकु्त विवधानमंडल द्वारा कानून

    बनाए जाने की परिरकल्पना करता है,       सिजसमें योग्यता और अयोग्यता प्रदान की जाती है,

         सिजसके अधीन भारत का कोई भी नागरिरक सिजसकी आयु 18      व7, से कम नहीं है,

मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और अपने मताचिधकार का प्रयोग करने का हकदार

  होगा। अनुच्छेद 327            में संसद द्वारा संविवधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के

              विकसी सदन या विकसी राज्य के विवधानमंडल के सदन या विकसी सदन के लिलए विनवा,$नों

              से संबंचिधत या उससे संबंचिधत सभी विव7यों के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है,

    सिजसमें मतदाता सू$ी तयैार करने,         विनवा,$न के्षत्रों के परिरसीमन और ऐसे सदन या सदनों

             का सर्म्सयक् गpन सुविनचिiत करने के लिलए आवश्यक सभी अन्य मामलों के लिलए उपबंध

   शाविमल हो सकें गे।

102.      न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, 1951    अचिधविनयम की धारा 62   का संदभ,

  देते हुए ,   विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया: 

"...             कोई व्यविक्त जो विकसी विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में दज, नहीं ह,ै   वह उस

        विनवा,$न के्षत्र में वोट देने का हकदार नहीं है,         भले ही वह संविवधान और कानून के तहत

               मताचिधकार का प्रयोग करने के लिलए योग्य हो। मतदान करने का हकदार होने के लिलए

       व्यविक्त को मतदाता सू$ी में दज, होना $ाविहए..." 

   यह आगे कहा गया: 

"15.             उपयु,क्त प्रावधानों के अध्ययन से कुछ अनूpे विनष्क7, विनकलते हैं। संविवधान के

          अनुच्छेद मे व्यस्क मताचिधकार के सिसद्घांत को मान्यता दी गयी है,    तथा विकसी भी $ुनाव

            में मतदाता के रुप में पंजीकरण से संबंचिधत योग्यतओं और अयोग्यतओं को विनधा,रिरत

             करने वाले संवैधाविनक मानदडं के रूप में विनध,रिरत विकए गये है । दो अनुच्छेद,  अथा,त्

 अनुच्छेद 326  और 327,     अन्य बातों के साथ-साथ,     उपयकु्त विवधाचियका द्वारा ऐसी

            योग्यताओं और अयोग्यताओं का प्रावधान करते हैं। ऐसे विव7य पर प्रावधान करने वाले

1950    के अचिधविनयम और 1951         के अचिधविनयम का स्रोत संविवधान के उक्त दो अनुच्छेद

हैं। 1950 अचिधविनयम की धारा 16 और 1951 अचिधविनयमन की धारा 62 के प्रावधानों को
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         एक साथ पढ़ने से पता $लता है विक जहां 1950    अचिधविनयम की धारा 16  मतदाता सू$ी

        में पंजीकरण के लिलए अयोग्यताएं प्रदान करती है (  अह,ताएं धारा 27   द्वारा विनधा,रिरत की

 गई हैं),  वहीं 1951     अचिधविनयम की धारा "    मत देने के अचिधकार"    की बात करती है, सिजस

            अचिधकार का विनधा,रण १९५० अचिधविनयम के तहत तयैार विकए गए विनवा,$न के्षत्र की

मतदाता सू$ी के संदभ, में विकया जाना ह।ै अचिधविनयम कीधारा 16 याधारा 27 के संदभ,

             में नामांविकत लोगों के पजंीकरण के लिलए पात्रता की जां$ की जा $ुकी है,   और 1950

1950         अचिधविनयम के तहत मतदाता सू$ी तयैार हो $ुविक है,      यविद कोई व्यविक्त धारा 16

 की उप-  धारा (1)   के lंड (ए), (बी)  और (सी)        में प्रदान की गई विकसी भी अयोग्यता के

      अधीन है या हो जाता है ,          उसका नाम तत्काल उस मतदाता सू$ी से काटा जा सकता

ह,ै सिजसमें उसका नाम 1950 अचिधविनयम की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतग,त

           सस्थिर्म्समलिलत है । भले ही नाम इस प्रकार काटा न गया हो,      विफर भी वह व्यविक्त 1951

   अचिधविनयम की धारा 62   की उपधारा (2)        के आधार पर $ुनाव में मतदान के अचिधकार

         का प्रयोग करने के लिलए अयोग्य हो जाता ह।ै 1950    अचिधविनयम की धारा 27  की उपधारा

(5)   के lंड (l)           द्वारा प्रदत्त मतदाता सू$ी में नामांकन के लिलए विनधा,रिरत योग्यताएं हैं:

(i) भिशक्षक विनवा,$न के्षत्र में सामान्य विनवास, (ii) अह,ता चितभिथ से pीक पहले के छह व7k

              के भीतर कम से कम तीन व7k की कुल अवचिध के लिलए संबंचिधत शकै्षभिणक ससं्थान में

  काय,रत होना। 1950          अचिधविनयम की योजना के अंतग,त इन पात्रता योग्यताओं की

             उपलब्धता की जां$ मतदाता सू$ी तयैार करते समय या मतदाता सू$ी में नाम दज,

        करते या काटते समय की जानी ह।ै धारा 62 1951      के अचिधविनयम में यह प्रावधान नहीं

                है विक जो व्यविक्त मतदाता सू$ी में मतदाता के रूप में नामांविकत होने के योग्य नहीं है, वह

            $ुनाव में वोट देने का हकदार नहीं होगा। सकें्षप में कहें तो 1950    के अचिधविनयम की धारा

16   के तहत अयोग्यता 1951     के अचिधविनयम की धारा 62     के तहत मतदान के अचिधकार

         के लिलए प्रासंविगक है और उस पर असर डालती है,  लेविकन 1950   के अचिधविनयम की धारा

27            के तहत मतदाता सू$ी में नामांकन के लिलए योग्य नहीं होना 1951   के अचिधविनयम की

 धारा 62                के तहत $ुनाव में मतदान के अचिधकार के लिलए प्रासंविगक नहीं है और न ही उस

     पर असर डालता ह।ै यही "अयोग्यता"  और "   योग्य नहीं होने"      के बी$ का अंतर ह।ै
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तथाविप,             यह ध्यान रlना प्रासंविगक है विक यह मामला विवधान परिर7द के लिलए हुए $ुनाव

           के परिरणाम को $ुनौती देने से उत्पन्न हुआ था और धारा 27     का उल्लेl विवधान परिर7दों

  से संबंचिधत था,      न विक विवधान सभाओं से।

103.         यूविनयन ऑफ इचंिडया बनाम एसोसिसएशन फॉर डेमोके्रविटक रिरफॉर्म्सस,  
35
   में ,  उच्च

               न्यायालय ने $ुनाव आयोग को इस आधार पर कुछ विनदfश विदए थे विक मतदाता का सही

             $ुनाव करने का अचिधकार उर्म्समीदवारों के अतीत के बारे में जानकारी की उपलब्धता पर

             विनभ,र करता है और इसे मतदाताओं को बताना $ाविहए। इस न्यायालय ने पाया विक

            लोकतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों के स्वास्थ्य और $ुनावों की शुद्धता सुविनचिiत करने तथा

  संविवधान के अनुच्छेद 324 (1)         के तहत $ुनाव आयोग के अचिधकार के्षत्र की व्यापकता

को ध्यान में रlते हुए , उच्च न्यायालय द्वारा विदए गए विनदfश उचि$त थे। हालाँविक इस

     न्यायालय ने कुछ विनदfश जारी विकए,        सिजनमें उच्च न्यायालय के विनदfशों को संशोचिधत

      विकया गया। इन तथ्यों के संदभ, में,   न्यायालय ने,     अन्य बातों के साथ-साथ,

  विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया: 

"46 (7).       हमारे संविवधान के तहत अनुच्छेद 19(1)(ए)      में भा7ण और अभिभव्यविक्त की

              स्वतंत्रता का प्रावधान ह।ै $ुनाव के मामले में मतदाता के भा7ण या अभिभव्यविक्त में वोट

 डालना शाविमल ह,ै            यानी मतदाता वोट डालकर अपनी बात कहता है या अपनी बात

     कहता ह।ै इस उदे्दश्य के लिलए,          $ुने जाने वाले उर्म्समीदवार के बारे में जानकारी होना

   ज़रूरी ह।ै मतदाता (   छोटे आदमी - नागरिरक)       को $ुनाव लड़ने वाले अपने उर्म्समीदवार के

            आपराचिधक अतीत सविहत उसके विपछले इचितहास को जानने का अचिधकार ह।ै सांसद या

विवधायक लोकतंत्र के अस्थिस्तत्व के लिलए बहुत अचिधक मौलिलक और बुविनयादी हैं। छोटे

              आदमी को कानून तोड़ने वालों को कानून बनाने वालों के रूप में $ुनने का अपना

     विवकल्प $ुनने से पहले सो$ना $ाविहए।

104.     विनदfशों के कारण धारा 33   ए और 33     बी जोड़ी गई। धारा 33  बी के तहत,    अन्य बातों के साथ-

           साथ यह प्रावधान विकया गया था विक विकसी भी विनण,य के बावजूद,     कोई भी उर्म्समीदवार अपने $ुनाव

के संबंध में ऐसी कोई जानकारी प्रकट करने या प्रस्तुत करने के लिलए उत्तरदायी नहीं है, सिजसे

35 (2002) 5 एससीसी 294
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 जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम, 1951            या उसके तहत बनाए गए विनयमों के तहत प्रकट करने या प्रस्तुत

    करने की आवश्यकता नहीं ह।ै      पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज  (  पीयूसीएल  )     और अन्य बनाम  

   भारत संघ और अन्य  
36
               में न्यायमूर्तित एमबी शाह ने मतदान के अचिधकार की प्रकृचित से विनपटते हुए

   अन्य बातों के साथ-     साथ यह माना विक "        मतदाता का उर्म्समीदवार का बायोडेटा जानने का अचिधकार

लोकतंत्र की नींव है"। विवद्वान न्यायाधीश ने विनष्क7, विनकाला विक संशोचिधत अचिधविनयम की धारा

       अवैध और अमान्य ह।ै उसी मामले में न्यायमूर्तित पी.      वेंकटराम रडे्डी ने विनर्म्सनलिललिlत तरीके से रोक

लगाई: 

“               प्रचितविष्ठत न्यायाधीशों के प्रचित अत्यंत सर्म्समान के साथ मैं यह स्पष्ट करना $ाहूगंा विक  

   वोट देने का अचिधकार  ,             यविद मौलिलक अचिधकार नहीं है तो विनचिiत रूप से संवैधाविनक  

अचिधकार ह।ै यह अचिधकार संविवधान से उत्पन्न हुआ है और अनुच्छेद 326 में विनविहत

        संवैधाविनक जनादेश के अनुसार अचिधकार को जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम नामक क़ानून

     द्वारा आकार विदया गया ह।ै   मेरी समझ से,       लोक सभा और विवधानसभाओं के $ुनावों में

             वोट देने के अचिधकार की प्रकृचित के संबंध में यही सही कानूनी स्थिस्थचित ह।ै  इसे विवशुद्ध

               और सरल रूप से एक वैधाविनक अचिधकार के रूप में वर्शिणत करना बहुत सटीक नहीं ह।ै

             इस स्पष्टीकरण के साथ भी विवद्वान सॉलिलसिसटर जनरल का तक, विक वोट देने का

   अचिधकार मौलिलक अचिधकार नहीं ह,ै         इसलिलए वह सू$ना जो उस अचिधकार के साथ,क

               प्रयोग की सुविवधा प्रदान करती है उसे विकसी मौलिलक अचिधकार के अभिभन्न अगं के रूप में

   नहीं पढ़ा जा सकता है,        पूरी तरह से पूरा होना बाकी ह।ै यहां,    अपेचिक्षत मानदडंों को पूरा

करने पर मतदान के अचिधकार के प्रदान विकए जाने और मतपत्र के माध्यम से विकसी

             विवशे7 उर्म्समीदवार के प्रचित पसंद व्यक्त करने के अंचितम काय, में उस अचिधकार की

          परिरणचित के बी$ अंतर विकया जाना $ाविहए। हालांविक प्रारभंिभक अचिधकार को मौलिलक

        अचिधकार के पायदान पर नहीं रlा जा सकता है,  लेविकन,     सिजस स्तर पर मतदाता

मतदान कें द्र पर जाता है और अपना वोट डालता है, उसकी अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता

               उत्पन्न होती ह।ै एक या दसूरे उर्म्समीदवार के पक्ष में वोट डालना उसकी राय और पसंद

              की अभिभव्यविक्त के बराबर है और मतदान के अचिधकार के प्रयोग में वह अंचितम $रण

             मतदाता की अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता की सिसचिद्ध को दशा,ता ह।ै यहीं पर अनुच्छेद 19(1)

(ए)              लागू होता ह।ै मतदान के अचिधकार से अलग मतदान की स्वतंत्रता इस प्रकार
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             अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता की एक प्रजाचित है और इसलिलए इसके साथ सहायक और पूरक

              अचिधकार जैसे उर्म्समीदवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अचिधकार भी जुड़ा हुआ है

            जो स्वतंत्रता के लिलए अनुकूल हैं। इस न्यायालय के विकसी भी विनण,य में,   सिजसमें यह

             प्रस्ताव विकया गया था विक मतदान का अचिधकार एक शुद्ध और सरल वैधाविनक अचिधकार

ह,ै               इस प्रश्न पर विव$ार नहीं विकया गया विक क्या नागरिरक की अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता

   शाविमल है या नहीं,             जब वोट देने का हकदार नागरिरक एक या दसूरे उर्म्समीदवार के पक्ष में

    अपना वोट डालता ह।ै (   जोर विदया गया) 

 न्यायमूर्तित डी.एम.       धमा,चिधकारी भी विनर्म्सनलिललिlत विनष्क7, संख्या 2   के अनुच्छेद 123 से

    सहमत हुए सिजसमें न्यायमूर्तित पी.      वेंकटराम रडे्डी का विनण,य शाविमल है: 

“(2)               लोक सभा या विवधान सभा के $ुनावों में वोट देने का अचिधकार एक संवैधाविनक

अचिधकार ह,ै लेविकन केवल एक वैधाविनक अचिधकार नहीं है; मतदान के अचिधकार से

     अलग मतदान की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(ए)       में विनविहत मौलिलक अचिधकार का एक

              पहलू ह।ै एक या दसूरे उर्म्समीदवार के पक्ष में वोट डालना मतदाता की अभिभव्यविक्त की

     ” स्वतंत्रता की उपलस्थिब्ध को दशा,ता ह।ै

105.         कुलदीप नयैर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य  
37
    मामले में ,    वास्तव में विव$ारणीय प्रश्न

एक विनचिiत संशोधन की वैधता था जो 28.08.2003 को लागू हुआ था। संशोधन द्वारा, राज्य परिर7द

                में विनवा,चि$त होने के लिलए संबंचिधत राज्य में विनवास की आवश्यकता को हटा विदया गया था। संविवधान

       पीp ने अपने विनण,य के दौरान पीयूसीएल (सपु्रा)        का संदभ, विदया और न्यायालय ने विनर्म्सनलिललिlत

 विटप्पणी की: 

“361.            याचि$काकता,ओं का तक, यह है विक पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज

[(2003) 4 एससीसी 399] में बहुमत का दृविष्टकोण यह था विक वोट देने का अचिधकार

          एक संवैधाविनक अचिधकार है इसके अलावा यह संविवधान के अनुच्छेद 19(1)(ए)  के तहत

      मौलिलक अचिधकार का एक पहलू भी ह।ै

362.                हम उपरोक्त प्रस्तुचित से सहमत नहीं हैं। यह स्पष्ट है विक वोट देने के अचिधकार और

              अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता के एक प्रकार के रूप में मतदान की स्वतंत्रता के बी$ एक
37  2006 7 एससीसी 1
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    महीन अंतर lीं$ा गया है,       जबविक ज्योचित बसु बनाम देबी घो7ाल [(1982) 1 एससीसी

691]            में इस दृविष्टकोण को दोहराया गया है विक $ुनाव का अचिधकार,   हालांविक यह

    लोकतंत्र के लिलए मौलिलक ह,ै            न तो एक मौलिलक अचिधकार है और न ही एक सामान्य

  कानूनी अचिधकार ह,ै    बस्थिल्क शुद्ध और सरल,     एक वैधाविनक अचिधकार ह।ै

363.  वैसे भी,                यह तक, देने का कोई आधार नहीं है विक राज्य सभा में राज्य के प्रचितविनचिधयों

को वोट देने और $ुनने का अचिधकार संवैधाविनक अचिधकार ह।ै अनुच्छेद 80(4) केवल राज्य सभा

                   की सरं$ना के एक पहलू के रूप में राज्य सभा में प्रचितविनचिधयों के $ुनाव के तरीके से संबंचिधत ह।ै

                  संवैधाविनक प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविवधान के तहत ऐसे $ुनाव में वोट देने के

      ” अचिधकार को पूण, अचिधकार घोवि7त करता हो।

106. यह ध्यान देने योग्य है विक अनुच्छेद 326 के अथ, में राज्य सभा लोक सभा के समान नहीं ह।ै

       हम विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयों को नजरअंदाज नहीं कर सकते: "448.     यह दशा,ता है विक "  स्वतंत्र और

 विनष्पक्ष $ुनाव"             में मतदान का अचिधकार हमेशा राष्ट्र ीय विवधान द्वारा विनधा,रिरत $ुनावी प्रणाली के संदभ,

      में होता ह।ै मतदान का अचिधकार "   स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव"       के अचिधकार से अपना रगं प्राप्त करता

ह;ै  विक "   स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव"           के अचिधकार के विबना मतदान का अचिधकार lोlला ह।ै यह एक

$ुनावी प्रणाली के संदभ, में "स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव" की अवधारणा है जो "मतदान के अचिधकार"

         को सामग्री और अथ, प्रदान करती ह।ै दसूरे शब्दों में, "   मतदान का अचिधकार"   स्वतंत्र और विनष्पक्ष

             $ुनावों का एक घटक नहीं ह।ै यह आवश्यक है लेविकन अविनवाय, घटक नहीं ह।ै" 

107. के .        कृष्ण मूर्तित बनाम भारत संघ  
38
  

 
 में ,       संविवधान पीp विनवा,चि$त स्थानीय स्वशासन ससं्थाओं

                की संर$ना के संबंध में आरक्षण नीचित के कुछ पहलुओं की संवैधाविनक वैधता पर विव$ार कर रही

थी। पीp ने एम.एम. वित्रपाpी मामला (सुप्रा) पर भरोसा विकया और विनर्म्सनलिललिlत विटप्पणी की:

"..               भारतीय कानून में यह एक ससु्थाविपत सिसद्धांत है विक वोट देने और $ुनाव लड़ने के

          अचिधकार को मौलिलक अचिधकारों का दजा, नहीं प्राप्त ह।ै इसके बजाय,   वे कानूनी

             अचिधकारों की प्रकृचित के हैं सिजन्हें विवधायी साधनों के माध्यम से विनयवंित्रत विकया जा

 सकता ह.ै.." 
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108.               इसमें याचि$काकता, द्वारा उस पूव, विनण,य पर पुनर्दिव$ार करने का अनुरोध विकया गया था सिजसमें

              राजनीचितक भागीदारी के अचिधकार को वैधाविनक अचिधकार के रूप में वगbकृत विकया गया था। इसमें

                  कोई संदेह नहीं है विक यह मामला लोक सभा या राज्य विवधानमंडल के $ुनावों से संबंचिधत नहीं था।

109.         पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज बनाम यूविनयन ऑफ इचंिडया  
39
  [  दसूरा पीयूसीएल

मामला] में,                तीन विवद्वान न्यायाधीशों की पीp ने व्यविक्त के उस अचिधकार को मान्यता दी थी विक वह

               $ुनाव में lडे़ उर्म्समीदवारों के प्रचित अपनी असहमचित व्यक्त करने के लिलए एक बटन दबा सकता है,

 जो '    इनमें से कोई नहीं' (नोटा)        का संकेत देता ह।ै पहले पीयूसीएल फैसले (सुप्रा)   से विनपटने वाले

   इस फैसले के दौरान,     न्यायालय ने विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया:

“   कुलदीप नयैर [(2006)  7   एससीसी 1],     एसोसिसएशन फॉर डेमोके्रविटक रिरफॉर्म्सस,

[(2002) 5   एससीसी 294]        और पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज [(2003) 4

 एससीसी 399]          में इस न्यायालय के फैसलों के सावधानीपूव,क अध्ययन के बाद,  हम

        इस विव$ार पर पहु$ें हैं विक कुलदीप नयैर [(2006) 7  एससीसी 1]    अन्य दो फैसलों को

   lारिरज नहीं करता है,             बस्थिल्क यह केवल उक्त दो फैसलों द्वारा पहले ही कही जा $ुकी

               बातों की पुविष्ट करता ह।ै उक्त पैराग्राफ यह स्वीकार करते हैं विक वोट देने का अचिधकार

          एक वैधाविनक अचिधकार है और पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज [(2003)  4

 एससीसी 399]        “       में भी यह माना गया था विक अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता के एक प्रकार के

               रूप में वोट देने के अचिधकार और मतदान की स्वतंत्रता के बी$ एक महीन अंतर विकया

 ”  गया था । इसलिलए,        यह नहीं कहा जा सकता है विक 39 (2013) 10  एससीसी 1 कुलदीप

नयैर [(2006) 7 एससीसी 1] ने इसके विवपरीत कुछ भी देlा ह।ै इस पूरी बहस को

     देlते हुए विक क्या कुलदीप नयैर [(2006) 7  एससीसी 1]   के पैरा 362   की शुरुआती

 लाइन यानी "       हम उपरोक्त प्रस्तुचितयों से सहमत नहीं हैं"      के कारण इन दोनों फैसलों को

        lारिरज कर विदया गया या lारिरज कर विदया गया,        हमारी राय है विक इस लाइन को पूरे के

         रूप में पढ़ा जाना $ाविहए न विक अलग से।  कुलदीप नयैर [(2006) 7   एससीसी 1]  में

याचि$काकता,ओं का तक, था विक पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज [(2003) 4

 एससीसी 399]             में बहुमत का दृविष्टकोण यह था विक वोट का अचिधकार एक संवधैाविनक

        अचिधकार है इसके अलावा यह संविवधान के अनुच्छेद 19(1)(ए)    के तहत मौलिलक

                अचिधकार का एक पहलू भी ह।ै यह वह तक, है सिजस पर संविवधान पीp ने पैरा 362 की
39 (2013) 10 एससीसी 1 
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             शुरुआती पंविक्त में सहमचित नहीं जताई और उसके बाद स्पष्ट विकया विक वास्तव में

     पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज [(2003)  4   एससीसी 399]  में,   मतदान के

            अचिधकार और अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता के रूप में मतदान की स्वतंत्रता के बी$ एक

    महीन अंतर विकया गया था।  इस प्रकार  ,           इस तथ्य को लेकर कोई विवरोधाभास नहीं है विक  

             मतदान का अचिधकार न तो मौलिलक अचिधकार है और न ही संवधैाविनक अचिधकार बस्थिल्क

                एक शुद्ध और सरल वैधाविनक अचिधकार ह।ै यह कई मामलों में तय हो $ुका है और यह

          स्पष्ट रूप से वत,मान मामले में विववाद का मुद्दा नहीं ह।ै    उपयु,क्त अवलोकन के साथ, हम

     मानते हैं विक कुलदीप नयैर [(2006) 7 एससीसी 1]      में इस न्यायालय के संविवधान पीp

के फैसले और एसोसिसएशन के फैसलों में कोई संदेह या भ्रम नहीं ह।ै लोकतांवित्रक

  सुधारों के लिलए [(2002) 5  एससीसी 294]      और पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज

[(2003) 4  एससीसी 399]         विनविहत रूप से lारिरज नहीं विकए जाते हैं। (   जोर विदया गया) 

एस  .    अनुच्छेद  326     का रहस्य उजागर  

110.   अनुच्छेद 326    इस प्रकार है:  “326.          लोक सभा और राज्यों की विवधान सभाओं के लिलए

               विनवा,$न वयस्क मताचिधकार के आधार पर होंगे। लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विवधान सभा के

लिलए विनवा,$न वयस्क मताचिधकार के आधार पर होंगे; अथा,त्, प्रत्येक व्यविक्त जो भारत का नागरिरक है

             और जो समुचि$त विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी कानून द्वारा या उसके अधीन इस विनविमत्त

     विनयत की गई तारीl को 2 [  अpारह व7,]          से कम आयु का नहीं है और इस संविवधान या समुचि$त

        विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी कानून के अधीन गरै-विनवास,  मानसिसक विवकृचित,  अपराध या भ्रष्ट

         या अवैध आ$रण के आधार पर अन्यथा विनरर्दिहत नहीं है,        ऐसे विकसी भी $ुनाव में मतदाता के रूप

”में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

111.        यह ध्यान रlना आवश्यक है विक अनुच्छेद 327  और 328: 

“327.             विवधानमंडलों के $ुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शविक्त। इस

      संविवधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,  संसद समय-      समय पर कानून द्वारा संसद के

              विकसी सदन या विकसी राज्य के विवधानमंडल के सदन या विकसी सदन के $ुनावों से

           संबंचिधत या उससे संबंचिधत सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकेगी,  सिजसके
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    अंतग,त मतदाता सू$ी तयैार करना,         विनवा,$न के्षत्रों का परिरसीमन और ऐसे सदन या

             ”सदनों का उचि$त गpन सुविनचिiत करने के लिलए आवश्यक सभी अन्य मामले शाविमल हैं।

 “328.             विकसी राज्य के विवधानमंडल की ऐसे विवधानमंडल के $ुनावों के संबंध में

             प्रावधान करने की शविक्त। इस संविवधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और जहां तक

         सद द्वारा इस संबंध में प्रावधान नहीं विकया गया है,     विकसी राज्य का विवधानमंडल समय-

             समय पर कानून द्वारा राज्य के विवधानमंडल के सदन या विकसी सदन के $ुनावों से

           संबंचिधत या उससे संबंचिधत सभी मामलों के संबंध में प्रावधान कर सकेगा,  सिजसके

             अंतग,त मतदाता सू$ी तयैार करना और ऐसे सदन या सदनों का उचि$त गpन सुविनचिiत

        ” करने के लिलए आवश्यक सभी अन्य मामले शाविमल हैं।

112.   हम अनुच्छेद 326          को समझना शुरू कर सकते हैं । पहले भाग में,     संविवधान में प्रावधान है विक

               लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विवधान सभा के लिलए $ुनाव वयस्क मताचिधकार के आधार पर

     होगा। इसके बाद ये शब्द हैं,        सिजनका उदे्दश्य यह स्पष्ट करना है विक '  वयस्क मताचिधकार'   का क्या अथ,

                 ह।ै संस्थापक विपताओं ने स्पष्ट शब्दों में घो7णा की है विक संबंचिधत दो विवधान विनकायों के $ुनाव में

          प्रत्येक व्यविक्त को भाग लेने के लिलए lलुा छोड़ विदया जाएगा, जो: 

मैं।

क)   भारत का नागरिरक; 

l)         अpारह व7, से कम आयु का न हो। '  ऐसी चितभिथ'        के संदभ, में योग्यता के संबंध में शत,

  पूरी होनी $ाविहए; 

II. '  ऐसी चितभिथ'             उपयकु्त विवधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में या उसके अंतग,त विनर्दिदष्ट की जानी

     $ाविहए। उपयकु्त विवधानमंडल का अथ, है,           लोक सभा के लिलए $ुनाव के मामले में ससंद और विवधान

        सभा के मामले में संबंचिधत राज्य की विवधान सभा; III.   वह व्यविक्त,       जो नागरिरक है और कानून में

बताई गई चितभिथ को अpारह व7, से कम आयु का नहीं है, जैसा विक अनुच्छेद 326 में घोवि7त विकया

 गया ह,ै               उसे संविवधान या उपयकु्त विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी कानून के तहत अयोग्य नहीं

   pहराया जाना $ाविहए।
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IV.         उपयकु्त विवधानमंडल अयोग्यता के लिलए कानून बना सकता है, हालाँविक,   केवल अनुच्छेद 326 में

     ही प्रावधान ह।ै दसूरे शब्दों में,   अनुच्छेद 326         ने अयोग्यता विनधा,रिरत करने के मामले में संबंचिधत

           विवधानमंडल की शविक्त को सीविमत कर विदया ह।ै वे अयोग्यताएँ क्या हैं,   सिजन्हें कानून द्वारा विनधा,रिरत

   विकया जा सकता है? 

V. कानून द्वारा विनधा,रिरत अयोग्यताएं विनर्म्सनलिललिlत हैं:

क. गरै-विनवास; 

l.  मानसिसक विवकृचित; 

ग. अपराध; घ.  भ्रष्ट आ$रण; 

ई. अवैध अभ्यास; 

VI.   आगे बढ़ते हुए,            और इस आधार पर काय,वाही करते हुए विक कोई व्यविक्त नागरिरक है

                और प्रासंविगक तारीl को उसकी आयु अpारह व7, से कम नहीं है तथा वह उन बातों के

   अनुसार अयोग्य नहीं है,       सिजन्हें हमने अभी यहां पहले इंविगत विकया है,  अथा,त 'क'  से 'ङ'

तक इवंिगत विकसी भी आधार के अंतग,त, तो अनुच्छेद 326 घोवि7त करता है विक ऐसा

               व्यविक्त विकसी भी ऐसे $ुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। 'ऐसे

  विकसी भी $ुनाव'              का मतलब या तो लोक सभा या विवधान सभा के लिलए $ुनाव होगा। हम

         विफर से दोहराते हैं विक सभी स्थिस्थचितयाँ मौजूद होने पर,    जैसा विक हमने अनुच्छेद 326 के

     संदभ, में उल्लेl विकया है ,           व्यविक्त मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार हो जाता

ह।ै

113.  तदनुसार,    संसद ने 1950     में जन प्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम,  1950  (   सिजसे आगे '1950

अचिधविनयम'   कहा जाएगा)     अचिधविनयविमत विकया। भाग III       में विवधानसभा विनवा,$न के्षत्रों के लिलए

     मतदाता सू$ी का प्रावधान ह।ै धारा 14(बी) ,  सिजसे 01.03.1956   से प्रचितस्थाविपत विकया गया, 'अह,ता

चितभिथ'    को परिरभावि7त करती है: 
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             इस भाग के अधीन प्रत्येक विनवा,$क नामावली की तयैारी या पुनरीक्षण के संबंध में, 

                अह,ता चितभिथ का तात्पय, उस व7, की पहली जनवरी से है सिजसमें वह इस प्रकार तयैार

   या पुनरीचिक्षत की जाती है:” 

114.            हम परतंुक का संदभ, छोड़ रहे हैं क्योंविक यह केवल व7, 1989    से संबंचिधत ह।ै

1950    के अचिधविनयम की धारा 15           में यह घोवि7त विकया गया है विक प्रत्येक विनवा,$न के्षत्र

 के लिलए,    विनवा,$न आयोग के पय,वेक्षण,        विनदfशन और विनयंत्रण में उक्त अचिधविनयम के

        अंतग,त एक मतदाता सू$ी तयैार की जानी $ाविहए।

 धारा 16    में विनर्म्सनलिललिlत प्रावधान है: 

“16.       विनवा,$क नामावली में पंजीकरण के लिलए विनरह,ताएं।--(1)    कोई व्यविक्त विनवा,$क

      नामावली में पंजीकरण के लिलए विनरह, होगा, यविद वह-- 

(क)     भारत का नागरिरक नहीं ह;ै  या

(l)           वह विवकृतचि$त्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोवि7त विकया गया ह;ै  या

(ग)               $ुनावों के संबंध में भ्रष्ट आ$रण और अन्य अपराधों से संबंचिधत विकसी कानून के

प्रावधानों के तहत मतदान करने से विफलहाल अयोग्य ह।ै

(2)    विकसी व्यविक्त का नाम,          जो पंजीकरण के पiात् इस प्रकार विनरर्दिहत हो जाता है,  उस

      विनवा,$क नामावली से तुरन्त हटा विदया जाएगा,    सिजसमें वह सस्थिर्म्समलिलत ह:ै 

बशतf विक विकसी व्यविक्त का नाम उपधारा (1) के lंड (ग) के अधीन विनरह,ता के कारण

            विकसी विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी से काट विदया गया हो। धारा (1)    के अधीन विकसी

          व्यविक्त को तत्काल उस नामावली में पुनः स्थाविपत कर विदया जाएगा,   यविद ऐसी विनरह,ता, 

   उस अवचिध के दौरान,     जब वह नामावली प्रवृत्त है,      ऐसे हटाए जाने को प्राचिधकृत करने

        ” वाली विकसी विवचिध के अधीन हटा दी जाती ह।ै

115. 30.12.1958 से, 1950    अचिधविनयम की धारा 19   इस प्रकार है:

“19.   पंजीकरण की शतf।-         इस भाग के पूव,गामी उपबंधों के अधीन रहते हुए,  प्रत्येक

 व्यविक्त जो- 

(क)           अह,ता चितभिथ को उसकी आयु अpारह व7, से कम नहीं ह,ै  और
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(l)       विकसी विनवा,$न के्षत्र में सामान्यतः विनवासी ह,ै       उस विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी

     में पंजीकृत होने का हकदार होगा।" 

116.      अतः यह स्पष्ट होगा विक अनुच्छेद 326        में यथा उपबंचिधत अpारह व7, की न्यूनतम आयु

 की अपेक्षा,         ऐसी तारीl के संदभ, में अवधारिरत की जाएगी,       जो विकसी विवचिध द्वारा या उसके

   अधीन विनयत की जाए,            उसे अह,क चितभिथ समझा जाएगा और उसे उस व7, की पहली जनवरी

    के रूप में समझा जाएगा,           सिजसमें विनवा,$क नामावली तैयार की जाती है या पुनरीचिक्षत की

  जाती ह।ै

117. धारा 20 'सामान्य रूप से विनवासी' के अथ,  से संबंचिधत ह।ै यह विवभिभन्न परिरस्थिस्थचितयों के लिलए

प्रावधान करता ह ैसिजसमें विकसी व्यविक्त को सामान्य रूप से विनवासी नहीं माना जाएगा 
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और  साथ  ही  ऐसी  परिरस्थिस्थचितयाँ  भी  सिजनमें  उसे  सामान्य  रूप  से  विनवासी  माना  जाएगा।

अनुच्छेद 326 को 1950 के अचिधविनयम के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाए, जो विमलकर विकसी

व्यविक्त को मतदाता सू$ी में शाविमल न विकए जाने के लिलए अयोग्यता प्रदान करते हैं। धारा 16

(c) में 'और अवैध' शब्दों को हटाने से पहले, इसमें भ्रष्ट और अवैध व्यवहारों के लिलए प्रावधान

था, जो अनुच्छेद 326 के अंचितम भाग से संबंचिधत थे।

हालाँविक, 1960 के अचिधविनयम 58 द्वारा 26.12.1960 से 'अवैध आ$रण' शब्द हटा विदए गए

हैं। जाविहर है, अनुच्छेद 326 में पाए जाने वाले 'अपराध' से संबंचिधत होने के कारण , धारा 16

(C) घोवि7त करती है विक विकसी व्यविक्त को $ुनाव के संबंध में अन्य अपराधों के आधार पर

मतदाता सू$ी में पंजीकरण के लिलए अयोग्य pहराया जा सकता ह।ै इसका मतलब यह है विक

अगर कोई व्यविक्त भ्रष्ट आ$रण या $ुनाव के संबंध में विकसी अन्य अपराध से संबंचिधत विकसी

कानून के तहत अयोग्य pहराया जाता है, तो वह मतदाता सू$ी में पंजीकरण के लिलए अयोग्य

हो जाएगा।

118. 1951 में  ससंद ने  जनप्रचितविनचिधत्व  अचिधविनयम, 1951 (सिजसे  आगे  '1951

अचिधविनयम' कहा जाएगा) अचिधविनयविमत विकया।

119. इसके अंतग,त, धारा 2(घ) में '$ुनाव' शब्द की परिरभा7ा दी ह,ै 'संसद के विकसी

सदन में या विकसी राज्य विवधानमंडल के सदन या विकसी सदन में एक सीट या सीटों को भरने

के लिलए $ुनाव। धारा 2(e) में 'विनवा,$क'  शब्द की परिरभा7ा इस प्रकार की गई है, 'विनवा,$क

का अथ,  विकसी विनवा,$न के्षत्र के संबंध में ऐसा व्यविक्त है सिजसका नाम उस विनवा,$न के्षत्र की

मतदाता सू$ी में तत्समय प्रवृत्त है और जो जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम, 1950 (1950 का

43) की धारा 16 में उसिल्ललिlत विकसी विनरह,ता से ग्रस्त नहीं ह।ै' अध्याय I के भाग II संसद की

सदस्यता के लिलए अह,ताओ  ंसे संबंचिधत ह।ै अध्याय  II  राज्य विवधानमंडलों की सदस्यता के

लिलए  अह,ताओं से  संबंचिधत  ह।ै  1951 के  अचिधविनयम  के  अध्याय  III  में  ससंद  और  राज्य

विवधानमंडलों की सदस्यता के लिलए विनरह,ताएं प्रदान की गई हैं।  धारा  8 क भ्रष्ट आ$रण के
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आधार पर संसद और राज्य विवधानमंडलों की सदस्यता के लिलए अयोग्यता से संबंचिधत ह।ै

धारा 11 क, जैसा विक वत,मान में है, इस प्रकार ह:ै

“11 क. दो7सिसचिद्ध और भ्रष्ट आ$रण के कारण उत्पन्न विनरह,ता।— (1) यविद कोई

व्यविक्त, इस अचिधविनयम के प्रारभं के पiात—

भारतीय दडं संविहता (1860 का 45) की धारा 171 ई या धारा 171 एफ के अधीन,

या इस अचिधविनयम की धारा 125 या धारा 135 या धारा 136 की उपधारा (2) के

lंड  (क) के अधीन दडंनीय विकसी अपराध के लिलए दो7सिसद्ध विकया जाता है, तो वह

दो7सिसचिद्ध की तारीl से या आदेश के प्रभावी होने की तारीl से छह व7, की अवचिध के

लिलए विकसी भी $ुनाव में मतदान के लिलए योग्य होगा।

(2)  कोई व्यविक्त,  जो धारा  8 क की उपधारा  (1)  के अधीन राष्ट्रपचित के विनण,य द्वारा

विकसी अवचिध के लिलए विनरर्दिहत विकया गया हो, विकसी भी $ुनाव में मतदान के लिलए उसी

अवचिध के लिलए विनरर्दिहत होगा।

(3)  संसद के विकसी सदन या विकसी राज्य की विवधान सभा या विवधान परिर7द का

सदस्य $ुने जाने और होने के लिलए विकसी विनरह,ता के संबंध में धारा 8 क की उपधारा

(2) के अधीन विकसी व्यविक्त द्वारा प्रस्तुत याचि$का पर राष्ट्रपचित का विवविनiय, जहाँ तक

हो सके,  इस अचिधविनयम की  धारा  11 क की उपधारा  (1)  के lंड  (l)  के अधीन

उसके द्वारा उपार्जिजत विकसी $ुनाव में मतदान के लिलए विनरह,ता के संबंध में लागू होगा,

जैसा विक वह विनवा,$न विवचिध (संशोधन) अचिधविनयम, 1975 (1975 का 40) के प्रारभं

से pीक पहले था , मानो ऐसा विवविनiय मतदान के लिलए उक्त विनरह,ता के संबंध में भी

विवविनiय हो।”

120. यह ध्यान देने योग्य है विक धारा 11 क अध्याय IV में आती ह,ै जो मतदान के

लिलए अयोग्यता से संबंचिधत ह।ै  भारतीय दडं संविहता, 1860 के  45 का अध्याय  IXA
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$ुनाव  से  संबंचिधत  अपराधों  से  संबंचिधत  ह।ै  $ुनावों  में  अनुचि$त  प्रभाव,  $ुनावों  में

प्रचितरूपण और रिरश्वतlोरी को दडंनीय अपराध माना जाता है और ये $ुनाव से संबंचिधत

अपराध हैं।

121. 1951 के अचिधविनयम में, अध्याय IV 'मतदान' से संबंचिधत ह।ै धारा 62 वोट के

अचिधकार से संबंचिधत ह।ै यह इस प्रकार है:

“62. मत देने का अचिधकार, -

(1) कोई व्यविक्त जो विकसी विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में तत्समय दज,  नहीं है,

तथा इस अचिधविनयम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबंचिधत के सिसवाय, प्रत्येक व्यविक्त जो उस

विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में तत्समय दज, ह,ै उस विनवा,$न के्षत्र में मत देने का

हकदार नहीं होगा।

(2) कोई भी व्यविक्त विकसी विनवा,$न के्षत्र में विकसी $ुनाव में मतदान नहीं करगेा यविद वह

लोक प्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में विनर्दिदष्ट विकसी

विनरह,ता से ग्रस्त ह।ै

(3) कोई भी व्यविक्त एक ही वग, के एक से अचिधक विनवा,$न के्षत्र में साधारण $ुनाव में

मतदान नहीं करगेा और यविद कोई व्यविक्त एक से अचिधक ऐसे विनवा,$न के्षत्र में मतदान

करता ह ैतो ऐसे सभी विनवा,$न के्षत्रों में उसके मत शून्य हो जाएंगे।

(4) कोई भी व्यविक्त विकसी विनवा,$न में एक ही विनवा,$न के्षत्र में एक से अचिधक बार

मतदान नहीं करगेा, भले ही उसका नाम उस विनवा,$न के्षत्र की विनवा,$क नामावली में

एक से अचिधक बार पंजीकृत हो $ुका हो, और यविद वह ऐसा मतदान करता है तो उस

विनवा,$न के्षत्र में उसके सभी मत शून्य हो जाएंगे।
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(5) कोई भी व्यविक्त विकसी $ुनाव में मतदान नहीं करगेा यविद वह कारावास या विनवा,सन

या अन्यथा की सजा के तहत जेल में बंद है, या पुलिलस की वैध विहरासत में है:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात विकसी ऐसे व्यविक्त पर लागू नहीं होगी जो तत्समय प्रवतृ्त

विकसी विवचिध के अधीन विनवारक विनरोध में ह।ै

(6) उपधारा (3) और (4) में अंतर्दिवष्ट कोई बात ऐसे व्यविक्त पर लागू नहीं होगी सिजसे

इस अचिधविनयम के अधीन विकसी विनवा,$क के प्रॉक्सी के रूप में मत देने के लिलए

प्राचिधकृत विकया गया ह,ै जहां तक वह ऐसे विनवा,$क के प्रॉक्सी के रूप में मत देता ह।ै

122. 1951 अचिधविनयम की धारा 62(1) का तात्पय, विनर्म्सनलिललिlत ह:ै

कोई व्यविक्त, जो विकसी विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में दज,  नहीं है, उस विनवा,$न

के्षत्र में मतदान करने का हकदार नहीं होगा। दसूरी ओर, प्रत्येक व्यविक्त, जो विफलहाल

विकसी विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में दज, है, उस विनवा,$न के्षत्र में मतदान करने का

हकदार घोवि7त विकया जाता ह।ै धारा 62(2) तब यह घोवि7त करती है विक कोई भी

व्यविक्त  विकसी  भी विनवा,$न के्षत्र  में  $ुनाव में  मतदान नहीं  करगेा,  यविद  वह  1950 के

अचिधविनयम की धारा 16 में  उसिल्ललिlत विकसी भी अयोग्यता के अधीन ह।ै हमारे विव$ार

में, धारा 62(1) का अथ,  धारा 62(2) के साथ पढ़ा जाए तो विनर्म्सनलिललिlत ह:ै

वोट डालने के लिलए, विकसी व्यविक्त को विनवा,$न के्षत्र की मतदाता सू$ी में शाविमल होना

$ाविहए। हालाँविक, अगर वह मतदाता सू$ी में शाविमल ह,ै तो भी अगर $ुनाव के समय,

जब वह वोट डालता है, तो वह 1950 के अचिधविनयम की धारा 16 में उसिल्ललिlत विकसी

भी अयोग्यता से ग्रस्त है , तो उसका वोट देने का अचिधकार समाप्त हो जाएगा।

123.  धारा  62(3)  ऐसे  व्यविक्त  को,  सिजसका  नाम  एक  ही  वग,  के  एक  से  अचिधक

विनवा,$न के्षत्रों की मतदाता सू$ी में हो,  एक से अचिधक विनवा,$न के्षत्रों में अपना वोट

डालने से मना करती ह।ै ऐसी स्थिस्थचित में,  इस तथ्य के बावजूद विक उसका नाम इस
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प्रकार शाविमल ह,ै यविद वह एक से अचिधक विनवा,$न के्षत्रों में वोट डालता है, तो उसका

मतपत्र उन सभी विनवा,$न के्षत्रों के संबंध में शून्य हो जाएगा, सिजनमें उसने अपना वोट

डाला ह।ै

124. इसी प्रकार, धारा 62(4) के अधीन , यविद उसका नाम एक ही विनवा,$न के्षत्र की

मतदाता सू$ी में एक से अचिधक बार सस्थिर्म्समलिलत है और यविद वह एक से अचिधक बार

अपना मत डालता है, तो उक्त विनवा,$न के्षत्र के संबंध में सभी मत शून्य घोवि7त कर विदए

जाएंगे।

125. धारा  62(5) विकसी व्यविक्त को जेल में बंद होने पर वोट डालने से रोकती ह।ै

इसका मतलब यह होगा विक विकसी व्यविक्त का नाम मतदाता सू$ी में शाविमल हो सकता

ह,ै जो उसे सामान्य रूप से वोट डालने का अचिधकार देता है, हालांविक, धारा 62(5)

उसे इस अचिधकार से वंचि$त करती है विक जब वह जेल में बंद ह।ै हमने देlा है विक इस

प्रावधान की वधैता अनुकूल  (उपरोक्त वर्शिणत)  में बरकरार रlी गई ह।ै साथ ही,  हम

मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य बनाम जन $ौकीदार   (  पीपुल्स वॉ$  )   और अन्य  40     में भी

यही दृविष्टकोण पाते हैं,  सिजसमें इस न्यायालय ने  धारा  62(5) की वैधता को बरकरार

रlा ह।ै विकसी व्यविक्त को इस तरह से सीविमत विकया जा सकता है, अगर वह कारावास

या विनवा,सन या अन्यथा की सजा के तहत है या यविद वह पुलिलस की विहरासत में ह।ै हम,

इस मोड़ पर,  एक विवशे7ता पर ध्यान दे सकते हैं।  अनुच्छेद  326,  विनस्संदेह,  वयस्क

मताचिधकार का प्रावधान करता ह।ै यह घोवि7त करता है विक यविद कोई व्यविक्त नागरिरक है

और अpारह व7,  से अचिधक आयु का है और वह विकसी कानून द्वारा या उसके तहत

अनुच्छेद 326 में विदए गए अयोग्य नहीं है, तो, ऐसा व्यविक्त अपना नाम मतदाता सू$ी में

दज,  कराने का हकदार होगा। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहता है विक उसे अपना वोट डालने

का अचिधकार होगा। वोट डालने का अचिधकार, इस तरह, स्पष्ट रूप से धारा 62 (1) के

तहत उस व्यविक्त को प्रदान विकया जाता है, सिजसका नाम मतदाता सू$ी में दज,  ह।ै हम

40 (2013) 7 एस सी सी 507

2023(3) eILR(PAT) SC 60



141

पहले ही धारा 62(1) और धारा 62(2) के परस्पर विक्रया को दlे $ुके हैं। समान रूप

से, हम यह देl सकते हैं विक भले ही विकसी व्यविक्त को मतदाता सू$ी में शाविमल विकया

गया हो, अगर वह जेल में विनरुद्ध है, तो यह उसे वोट डालने का हकदार नहीं बनाता है

या  बस्थिल्क  यह  उसे  अपना  वोट  डालने  से  वंचि$त  करता  ह।ै  दसूरे शब्दों  में,  जबविक

आमतौर पर, वोट का अचिधकार अविनवाय,  रूप से मतदाता सू$ी में विकसी व्यविक्त के नाम

को शाविमल करने से प्राप्त होता है, वोट के अचिधकार को कानून के संदभ,  में अस्वीकार

विकया जा सकता है जैसा विक हमने दlेा ह।ै एक विनवा,$न के्षत्र में मतदाता सू$ी में एक

व्यविक्त के नाम को एक से अचिधक बार शाविमल करने मात्र से, यह घोवि7त विकया गया है,

उसे एक से अचिधक बार वोट देने का अचिधकार नहीं विमलता है [ धारा 62 (4) देlें ]।

समान रूप से, एक से अचिधक विनवा,$न के्षत्रों की मतदाता सू$ी में विकसी व्यविक्त के नाम

को शाविमल करने से, एक से अचिधक विनवा,$न के्षत्रों में ऐसे समावेशन के संदभ,  में, कोई

व्यविक्त अपना वोट डालने का हकदार नहीं होता है [ धारा 62 (3) देlें ]। विनस्संदेह,

हम देlते हैं विक इस न्यायालय ने एक मामले में नोविटस जारी विकया है, सिजसमें 1951 के

अचिधविनयम की धारा 62 (5) को $ुनौती शाविमल ह ै।

126. 1950 के अचिधविनयम की  धारा  16(1)(B) में विवकृत चि$त्त  वाले व्यविक्त को

मतदाता सू$ी में पंजीकृत होने के लिलए अयोग्यता का प्रावधान ह।ै इसमें एक शत,  है विक

उसे  सक्षम  न्यायालय  द्वारा  ऐसा  घोवि7त  विकया  जाना  $ाविहए  ।  विवकृत  चि$त्त  को  भी

अनुच्छेद 326 में अयोग्यता के रूप में पाया जाता ह।ै यह ध्यान देने योग्य है विक 1950

के अचिधविनयम की धारा 16(1)(C) विकसी व्यविक्त को मतदाता सू$ी में पंजीकरण के लिलए

अयोग्य बनाती ह,ै  यविद वह $ुनावों के संबंध में भ्रष्ट आ$रण और अन्य अपराधों से

संबंचिधत विकसी कानून के तहत मतदान करने से विफलहाल अयोग्य ह।ै यविद ऐसा कोई

व्यविक्त ऐसी मतदाता सू$ी में शाविमल है, तो उसका नाम मतदाता सू$ी से हटा विदया

जाएगा [ धारा 16(2) देlें ]। 1951 के अचिधविनयम की धारा 11 क में मतदान से

अयोग्यता का प्रावधान ह।ै हम इसकी विव7य-वस्तु पर पहले ही गौर कर $ुके हैं।
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127.  देसिसया मरुपोकु्क द्रविवड़ कझगम   (  डीएमडीके  )  और अन्य बनाम भारत के $ुनाव 

आयोग  41   में , प्रतीक आदेश 1968 की वैधता से विनपटने, मान्यता और उसमें उसिल्ललिlत

मानदंडों के आधार पर आवंटन के लिलए,  न्यायमूर्तित $ेलमेश्वर ने असहमचित व्यक्त की।

अपनी असहमचित के दौरान,  विवद्वान न्यायाधीश ने  अनुच्छेद  81 और  170 पर विव$ार

करने के बाद  ,  जो क्रमशः लोकसभा और विवधानसभाओं की संर$ना के लिलए प्रदान

करते हैं,  और,  विवशे7 रूप से, विक उक्त विवधान विनकायों के सदस्यों को प्रत्यक्ष $ुनावों

द्वारा $ुना जाएगा और अनुच्छेद 325 और 326 पर विव$ार करने के बाद , विनर्म्सनलिललिlत

विनण,य विदया:

"98. उपयु,क्त सभी प्रावधानों का सं$यी प्रभाव यह ह ैविक लोक सभा और विवधान

सभाओ ंमें ऐसे सदस्य होंगे, सिजन्हें सभी नागरिरकों द्वारा $ुना जाएगा, जो 18 व7,

की  आयु के हैं और  विकसी  वैध  कानून  द्वारा  मतदाता बनने  के लिलए  अन्यथा

अयोग्य नहीं हैं। इस प्रकार, सभी नागरिरकों में, जो 18 व7, की आयु के हैं, लोक

सभा या विवधान सभाओं के सदस्यों को $ुनने ($ुनावी प्रविक्रया में भाग लेने) का

संवैधाविनक  अचिधकार  बनाया  गया  ह।ै  इस  तरह  के  अचिधकार  को  उपयकु्त

विवधाचियका द्वारा अनुच्छेद 326 के तहत विनर्दिदष्ट $ार आधारों पर ही प्रचितबंचिधत

विकया जा सकता ह।ै"

128.  इस संबंध में,  हम  राजबाला और अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य   और अन्य  42     में

इस न्यायालय के विनण,य पर भी गौर कर सकते हैं। इसमें दो विवद्वान न्यायाधीशों की पीp

हरिरयाणा पं$ायती राज (संशोधन) अचिधविनयम, 2015 की संवैधाविनकता से विनपट रही

थी,  सिजसके तहत,  कुछ शे्रभिणयों के लोगों को $ुनाव लड़ने में असमथ,  बना विदया गया

था। ऐसी ही एक शे्रणी में वे लोग शाविमल थे सिजनके पास विनर्दिदष्ट शकै्षभिणक योग्यता नहीं

थी। न्यायमूर्तित $ेलमेश्वर ने पीp की ओर से बोलते हुए विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया:

41 (2012) 7    एस सी सी 340 
42  (2016) 2    एस सी सी 445
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"31. संविवधान द्वारा या उसके तहत विनधा,रिरत सीमाओं (योग्यता और अयोग्यता) के

अधीन,  लोकसभा या विवधानसभा के लिलए $ुनाव में प्रत्येक नागरिरक को मतदान का

अचिधकार अनुच्छेद 325 और 326 के तहत् मान्यता प्राप्त है । दसूरी ओर, राज्य सभा

या  विकसी  राज्य  की  विवधान  परिर7द  के  लिलए  $ुनाव  में  मतदान  का  अचिधकार  केवल

अनुच्छेद  80(4)  और  (5)  और अनुच्छेद  171(3)(क) (l), (ग)  और  (घ)  के

तहत विनर्दिदष्ट विनवा,$क मंडल के सदस्यों तक ही सीविमत है । [ “171. (3) विकसी राज्य

की विवधान परिर7द के कुल सदस्यों में से - (क) यथासंभव एक-चितहाई राज्य में नगर

पालिलकाओ,ं  सिजला बोडk और ऐसे अन्य स्थानीय प्राचिधकरणों के सदस्यों से विमलकर

बनने वाले विनवा,$न के्षत्रों द्वारा $ुने जाएंगे, सिजन्हें संसद कानून द्वारा विनर्दिदष्ट करें; (l)

यथासंभव एक-बारहवां राज्य में रहने वाले ऐसे व्यविक्तयों से विमलकर बनने वाले विनवा,$न

के्षत्रों द्वारा $ुने जाएंगे, जो भारत के के्षत्र में विकसी विवश्वविवद्यालय के कम से कम तीन साल

के लिलए स्नातक रहे हैं या संसद द्वारा बनाए गए विकसी कानून द्वारा या उसके तहत

विनधा,रिरत योग्यताएं कम से कम तीन साल से रlते हैं, जो ऐसे विकसी विवश्वविवद्यालय के

स्नातक के समकक्ष हैं; (ग) यथासंभव एक-बारहवां ऐसे व्यविक्तयों से विमलकर बनने वाले

विनवा,$न के्षत्रों द्वारा $ुने जाएंगे, जो राज्य के भीतर ऐसे शकै्षभिणक संस्थानों में अध्यापन

में कम से कम तीन साल से लगे हुए हैं, जो माध्यविमक विवद्यालय के स्तर से कम नहीं हैं,

जैसा विक संसद द्वारा बनाए गए विकसी कानून द्वारा या उसके तहत विनधा,रिरत विकया जा

सकता ह;ै  (घ)  यथासंभव एक-चितहाई राज्य की विवधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे

व्यविक्तयों में से $ुने जाएंगे, जो राज्य की विवधान सभा के सदस्य नहीं हैं। राज्य सभा में

प्रत्येक राज्य के प्रचितविनचिधयों का $ुनाव राज्य की विवधान सभा के विनवा,चि$त सदस्यों द्वारा

आनुपाचितक प्रचितविनचिधत्व पद्धचित के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा विकया जाएगा।

राज्य सभा के लिलए $ुनाव की स्थिस्थचित में,  विनवा,$क मंडल विवभिभन्न राज्यों की विवधान

सभाओं के विनवा,चि$त  सदस्यों  और  संघ  राज्य  के्षत्रों  के  प्रचितविनचिधयों  तक  सीविमत  ह।ै

[“80. (4)  राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रचितविनचिधयों का $ुनाव राज्य की विवधान
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सभा  के  विनवा,चि$त  सदस्यों  द्वारा  आनुपाचितक  प्रचितविनचिधत्व  पद्धचित  के  अनुसार  एकल

संक्रमणीय मत द्वारा विकया जाएगा।”]

विवधान परिर7द के मामले में, विनवा,$क मंडल को $ार भागों में विवभासिजत विकया जाता है,

सिजसमें शाविमल हैं: (i) अनुच्छेद 171(3)(क) के तहत विनर्दिदष्ट विवभिभन्न स्थानीय विनकायों

के सदस्य; (ii)  अनुच्छेद  171(3)(B) के तहत विनर्दिदष्ट कुछ योग्य स्नातक  ; (iii)

अनुच्छेद  171(3)(C) के तहत वर्शिणत कुछ योग्य संस्थानों में भिशक्षण के व्यवसाय में

लगे व्यविक्त ; और (iv) संबंचिधत राज्य की विवधान सभा के सदस्य। विदल$स्प बात यह है

विक मतदाताओं द्वारा $ुने जाने वाले व्यविक्त,  जो उपयु,क्त विकसी भी शे्रणी में आते हैं,

जरूरी नहीं विक वे उस शे्रणी के हों, दसूर ेशब्दों में, उन्हें उस शे्रणी का मतदाता होने की

जरूरत नहीं है जी. नारायणस्वामी बनाम जी.पन्नीरसेल्वम, (1972) 3 एससीसी 717,

पृ. 724-25, पैरा 14:“14. संविवधान विनमा,ताओ ंया उनके सलाहकारों की जो भी राय

रही हो, सिजनके विव$ारों को अपील के तहत फैसले में उद्धतृ विकया गया ह,ै संविवधान के

अनुच्छेद 171 के अध्ययन के बाद यह कहना संभव नहीं है विक भारत के नौ राज्यों में

स्थाविपत दसूरे सदनों का उदे्दश्य  'काया,त्मक'  या  'व्यावसाचियक'  प्रचितविनचिधत्व के सिसद्धांत

को  शाविमल  करना  था,  सिजसकी  वकालत  विगल्ड-सोशलिलस्ट  और  सिंसचिडकलिलस्ट

राजनीचितक  विव$ारधाराओं द्वारा  की  गई  ह।ै  हमारे संवधैाविनक  प्रावधानों  से  हम  यही

विनष्क7, विनकाल सकते हैं विक विवशे7 प्रकार के ज्ञान और अनुभव रlने वाले व्यविक्तयों को

विवधान परिर7दों के लिलए भी अपने विवशे7 प्रचितविनचिधयों को $ुनने में सक्षम बनाकर उन्हें

अचितरिरक्त प्रचितविनचिधत्व या महत्व विदया गया था। इस तरह के प्रचितविनचिधत्व की अवधारणा,

एक आवश्यक परिरणाम के रूप में,  इस अचितरिरक्त धारणा को साथ नहीं लाती है विक

प्रचितविनचिध  के पास  उन लोगों की योग्यताएँ भी होनी $ाविहए सिजनका वह प्रचितविनचिधत्व

करता ह।ै”]”

129. तत्पiात न्यायालय ने विनर्म्सनलिललिlत विनण,य भी विदया:
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“38. इसलिलए, हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं विक, ऊपर वर्शिणत प्रचितबंधों के अधीन,

प्रत्येक नागरिरक को संसद या राज्य विवधानसभाओ ंके लिलए $ुनाव करने और विनवा,चि$त

होने का संवैधाविनक अचिधकार ह।ै”

130. इसके अलावा, न्यायालय ने विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया:

“लोकसभा या विवधानसभा के $ुनाव में मतदान का अचिधकार केवल अनुच्छेद 12 में

विनर्दिदष्ट प्रचितबंधों के अधीन हो सकता ह।ै”

326.  यह याद रlना $ाविहए विक  अनुच्छेद  326 के तहत  ,  मतदान के अचिधकार को

प्रचितबंचिधत करने का अचिधकार उपयकु्त विवधानमंडल द्वारा प्रयोग विकया जा सकता ह।ै

131.  विवचिधक  अचिधकार  की  घटनाएँ  क्या  हैं?  सैल्मंड  ऑन  ज्यूरिरसप्रूडेंस  में,  हम

विवचिधक अचिधकार की विवशे7ताओं के बार ेमें विनर्म्सनलिललिlत $$ा, पाते हैं:

“(1) यह उस व्यविक्त में विनविहत है सिजसे अचिधकार के स्वामी,  उसके विव7य,  हकदार

व्यविक्त, विनविहत व्यविक्त के रूप में पह$ाना जा सकता ह।ै

(2) यह उस व्यविक्त के विवरुद्ध लागू होता है, सिजस पर सह-संबंचिधत कत,व्य विनविहत ह।ै

उसे बाध्य व्यविक्त, या कत,व्य के अधीन व्यविक्त, या घटना के व्यविक्त के रूप में पह$ाना

जा सकता ह।ै

(3) यह विकसी व्यविक्त को हकदार व्यविक्त के पक्ष में काय, करने या न करने के लिलए बाध्य

करता ह।ै इसे अचिधकार की विव7य-वस्तु कहा जा सकता ह।ै

(4)  काय,  या लोप विकसी $ीज़ से संबंचिधत है  (उस शब्द के व्यापक अथ,  में),  सिजसे

अचिधकार का उदे्दश्य या विव7य-वस्तु कहा जा सकता ह।ै
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(5)  प्रत्येक कानूनी अचिधकार का एक शी7,क होता है,  अथा,त् कुछ तथ्य या घटनाएँ

सिजनके कारण अचिधकार उसके स्वामी में विनविहत हो जाता ह।ै”

132. संविवधान का अनुच्छेद 168 इस प्रकार है:

“168.  राज्यों में विवधानमंडलों का गpन  (1) प्रत्येक राज्य के लिलए एक विवधानमंडल

होगा जो राज्यपाल से विमलकर बनेगा, और

(क) विबहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कना,टक और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो सदन:

(l) अन्य राज्यों में एक सदन (2) जहां विकसी राज्य के विवधानमंडल के दो सदन हैं,

वहां एक को विवधान परिर7द और दसूरे को विवधान सभा के रूप में जाना जाएगा और

जहां केवल एक सदन ह,ै वहां उसे विवधान सभा के रूप में जाना जाएगा।

133.  अनुच्छेद  168(2) का  अवलोकन  हमें  विनर्म्सनलिललिlत  अपरिरहाय,  विनष्क7,  पर  ले

जाएगा:

जहाँ भी विकसी राज्य के विवधानमंडल में दो सदन होते हैं,  वहाँ एक को विवधान सभा

और दसूरे को विवधान परिर7द कहा जाता ह।ै सिजन राज्यों में केवल एक सदन है,  वहाँ उसे

विवधान सभा कहा जाएगा। इसलिलए, अनुच्छेद 170 विवधान सभाओं की संर$ना से संबंचिधत है

जबविक अनुच्छेद 171 विवधान परिर7दों की सरं$ना से संबंचिधत ह।ै हमें यह ध्यान में रlना

$ाविहए विक 1950 के अचिधविनयम की धारा 27 [सिजसका उल्लेl श्यामदेव पीडी  .   सिंसह   (उपरोक्त

वर्शिणत)  में विकया गया है]  वास्तव में विवधान परिर7द के लिलए मतदाता सू$ी तयैार करने से

संबंचिधत ह,ै न विक विवधान सभा के लिलए। हम यह विटप्पणी केवल lदु को यह याद विदलाने के

लिलए कर रहे हैं विक राज्य के विवधानमंडल और विवधान सभा के बी$ अंतर ह।ै अनुच्छेद 168

राज्यों के विवधानमंडलों के गpन से संबंचिधत ह।ै राज्यपाल के अलावा, एक विवधान सभा, जब

केवल एक सदन होता है, तो राज्य के विवधानमंडल का दसूरा घटक भाग होता ह।ै इसलिलए,

अनुच्छेद 326 लोक सभा और विवधान सभा से संबंचिधत है । यह विवधान परिर7दों से संबंचिधत
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नहीं ह।ै जहाँ तक अनुच्छेद 327 का संबंध है, यह संसद के विकसी भी सदन से संबंचिधत सभी

मामलों या $ुनाव से संबंचिधत कानून बनाने की ससंद की शविक्त से संबंचिधत ह।ै इसी तरह,

संसद विकसी राज्य के विवधानमंडल के विकसी भी सदन के संबंध में कानून बना सकती है,

सिजसमें मतदाता सू$ी तयैार करना भी शाविमल ह।ै हालाँविक, इसमें एक $ेतावनी ह।ै अनुच्छेद

327 'इस संविवधान के प्रावधानों के अधीन'  शब्दों से शुरू होता ह।ै इसका मतलब यह होगा

विक अनुच्छेद 327 अनुच्छेद 326 के अधीन है । इसलिलए, $ूंविक अनुच्छेद 326 में लोक सभा

और विवधान सभा के लिलए विनवा,$न के संबंध में विनरह,ता के विवभिशष्ट शी7,कों का प्रावधान है,

इसलिलए अनुच्छेद 327 के अंतग,त कानून बनाने की शविक्त उपलब्ध नहीं हो सकती है, सिजससे

अनुच्छेद 326 में उसिल्ललिlत विनरह,ता के आधारों के संबंध में सीमाएं पार हो जाती हैं। यह सीमा

अनुच्छेद 328 में भी पाई जाती है, जो राज्य विवधानमंडल की शविक्तयों से संबंचिधत ह।ै

134. विनस्संदेह, ससं्थापक विपताओ ंने सभी नागरिरकों को, जो एक विनचिiत आय ुके थे,

लोक सभा और विवधान सभाओ ंके $ुनावों में भाग लेने का अचिधकार प्रदान करने पर विव$ार

विकया। हालाँविक,  यह अचिधकार इस शत,  के अधीन था विक उन्हें अयोग्य नहीं pहराया जाना

$ाविहए। विफर भी, अयोग्यताएँ अनुच्छेद 326 में विनविहत बातों तक ही सीविमत थीं । विनस्संदेह,

अयोग्यताएँ उचि$त विवधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की

जानी थीं। अयोग्यता या बस्थिल्क योग्यता में विनवास का पहलू शाविमल था। 1950 अचिधविनयम की

धारा  20 विनवास  की  अवधारणा  पर  विवस्तार  से  प्रकाश  डालती  ह।ै  इसी  तरह,  $ुनाव  से

संबंचिधत भ्रष्ट आ$रण और अन्य अपराधों के मामले में, 1950 अचिधविनयम की धारा 16 (C)

के अथ,  के भीतर , मामले को कानून द्वारा विवविनयविमत विकया जाना ह।ै

135.  सभी प्रासंविगक प्रावधानों पर गौर करने और कानूनी अचिधकार की विवशे7ताओं

को ध्यान में रlते हुए, हम विनर्म्सनलिललिlत पाते हैं:

$ूंविक  प्रत्येक  कानूनी  अचिधकार,  सिजसमें  एक  संवैधाविनक  अचिधकार  भी  शाविमल  है,

[क्योंविक संविवधान भी मूल मानदडं के बावजूद कानून है और अनुच्छेद 13 के प्रयोजन के लिलए
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कानून नहीं है,] का एक शी7,क होना $ाविहए, हमें यह पता लगाना $ाविहए विक क्या भारत का

नागरिरक, जो अpारह व7, से कम नहीं है, जैसा विक हमने पाया है, 'अह,क चितभिथ' पर, अचिधकार

रlता ह।ै $ूंविक,  एक कानूनी अचिधकार के शी7,क का अथ,  है, "तथ्य या घटनाएँ,  सिजसके

कारण,  अचिधकार उसके स्वामी में विनविहत हो जाते हैं",  जो विक विनविहत व्यविक्त ह,ै  हम पता

लगाएंगे विक क्या अनुच्छेद 326 में तथ्य और कारण विनविहत हैं और क्या इसमें अचिधकार की

सामग्री  भी  ह।ै  अनुच्छेद  326 के  अचिधदेश  को  ध्यान  में  रlते  हुए,  संसद  ने  1950 का

अचिधविनयम और 1951 का अचिधविनयम बनाया ह।ै इसके बाद ही देश में पहले आम $ुनाव हुए

थे। विकसी भी समय, अनुच्छेद 326 को संसद द्वारा बनाए गए कानून या राज्य विवधानमंडल

द्वारा बनाए गए कानून के साथ रlकर, हम पाएंगे विक, यविद कोई व्यविक्त भारत का नागरिरक है

और  अpारह  व7,  से  कम  उम्र  का  नहीं  है,  और  यविद  वह  अयोग्यताएं  नहीं  रlता  है,  जो

अनुच्छेद 326 में प्रदान की गई से अचिधक नहीं हो सकती हैं, लेविकन सिजनकी सामग्री सक्षम

विवधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रदान की जा सकती है और अpारह व7, से कम उम्र

का नागरिरक अयोग्यता नहीं रlता है, तो वह मतदाता सू$ी में दज,  होने का हकदार हो जाता

ह।ै ऐसा व्यविक्त,  जैसा विक अनुच्छेद  326 में इवंिगत विकया गया है,  वास्तव में,  एक अचिधकार

रlता है,  सिजसे संवधैाविनक अचिधकार कहा जा सकता है,  जो प्रचितबंध के अधीन सही हो

सकता ह।ै 1951 के अचिधविनयम की धारा 62 (1), जैसा विक हमने दlेा ह,ै ऐसे व्यविक्त को

वोट देने का अचिधकार भी देती ह।ै

136. केवल यह तथ्य विक विकसी अचिधकार के विनमा,ण के लिलए, विकसी को कुछ तथ्यों

पर विनभ,र रहना पड़ता है,  सिजसमें कानून शाविमल हो सकता है,  जो बदले में,  मुख्य रूप से

संवैधाविनक प्रावधान द्वारा विनधा,रिरत होता है, अचिधकार के अस्थिस्तत्व को कम नहीं कर सकता

ह।ै अनुच्छेद 19 मौलिलक स्वतंत्रता प्रदान करता है, सिजसे मौलिलक अचिधकार के रूप में समझा

जाता ह।ै मौलिलक अचिधकारों को अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) के तहत बनाए गए

कानून द्वारा विवविनयविमत विकया जा सकता ह।ै क्या यह कहा जा सकता है विक मौलिलक अचिधकार

को विवविनयविमत करने की शविक्त को देlते हुए, कोई अचिधकार मौजूद नहीं है? हम जानते हैं विक
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अनुच्छेद 19 के तहत मौलिलक अचिधकारों के मामले में , यह कहा जा सकता है विक अचिधकार

मौजूद है और इसे केवल एक कानून के अधीन बनाया गया है,  सिजसे बनाया जा सकता ह।ै

तथाविप, क्या यह कहा जा सकता है विक जब भी संसद द्वारा अनुच्छेद 326 की सीमाओ ंके

भीतर काय,  करते हुए, अयोग्यताओ ंमें संशोधन या वृचिद्ध करके कोई कानून बनाया जाता है,

भले ही वह  अनुच्छेद  326 में घोवि7त अयोग्यताओं द्वारा सीविमत हो  ,  तो ऐसे कानून को

अनुच्छेद 326 में विनविहत संविवधान के विवरुद्ध कहा जा सकता ह ै?

137. उदाहरण के लिलए, कानून द्वारा एक नया भ्रष्ट व्यवहार जोड़ा जाता ह।ै क्या यह

इस आधार पर कमजोर होगा विक यह अनुच्छेद 326 के तहत संवैधाविनक अचिधकार को छीन

लेता है? हम सो$ेंगे विक ऐसा नहीं हो सकता। यविद विवधानमंडल ने विकसी भ्रष्ट व्यवहार या

अपराध को अयोग्यता के रूप में प्रावधान नहीं विकया होता तो स्थिस्थचित क्या होती। तब ऐसी

कोई  अयोग्यता नहीं होती। हालांविक,  अनुच्छेद  326 द्वारा अयोग्यता के मामले में  उपयकु्त

विवधानमंडल भी सीविमत है । उस अथ,  में,  यह कहा जा सकता है विक  अनुच्छेद  326 एक

संवैधाविनक अचिधकार प्रदान करता है,  जो कानून द्वारा विदए गए प्रचितबंधों के अधीन है,  सिजसे

अंततः इसके विकनारों तक ही सीविमत रlा जाना $ाविहए।  1950 के अचिधविनयम की धारा

62(1) अनुच्छेद  326 में गारटंीकृत वयस्क मताचिधकार के लक्ष्य की पूर्तित प्रदान करती ह।ै

अनुच्छेद 326(3) और अनुच्छेद 326(4) केवल अचिधकार के दरुुपयोग के लिlलाफ प्रावधान

करने के लिलए हैं। धारा 62(2) स्पष्ट रुप से अनुच्छेद 326 के साथ सामंजस्य योग्य ह।ै धारा

62(5) विफर से एक प्रचितबंध प्रतीत होती ह।ै

 138. अनुच्छेद 326 के संबंध में, हम देl सकते हैं विक जब ससं्थापक विपताओ ंने

स्पष्ट रूप से नागरिरक को, जो एक वयस्क था (मूल रूप से आय ु21 व7, थी और इसे घटाकर

18 व7, कर विदया गया था), अपना नाम मतदाता सू$ी में दज,  करने का अचिधकार बनाया, जब

तक विक वह अयोग्यता प्राप्त न कर ले, जो बदले में, अनुच्छेद 326 में उसिल्ललिlत लोगों तक

सीविमत थी, उन्हें कानून द्वारा प्रदान विकया जाना था। यह स्पष्ट है विक एक कानून आवश्यक

रूप से बनाया जाना था। कानून,  वास्तव में,  बनाया गया था जैसा विक हमने  1950 और
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1951 के अचिधविनयमों में देlा है,  जो अनुच्छेद  326 में प्रदान की गई अयोग्यता की सही

रूपरlेा प्रदान करते हैं। एक स्थिस्थचित की कल्पना करें, अगर संसद ने 1950 और 1951 के

अचिधविनयमों को पारिरत नहीं विकया होता, तो यह ऐसी स्थिस्थचित को जन्म देता, जहां लोक सभा

और विवधानसभाओं के $ुनाव कराने की आधारभूत लोकतांवित्रक प्रविक्रया असंभव हो जाती।

एक  कानून  बनाया जाना  था कानून  न बनाने  से संवैधाविनक  पतन हो सकता था। हम  ये

विटप्पभिणयां lदु को याद विदलाने के लिलए कर रहे हैं विक संविवधान को आधारभूत मानदडं मानते

हुए, राज्य और कानूनी प्रणाली की मूल संर$ना प्रदान करते हुए, विवधायी विनकाय द्वारा कानून

बनाना, जो विवधायी शाlा को सौंपी गई शविक्त है, एक कत,व्य के साथ आ सकता ह।ै संविवधान

के अनुच्छेद 246 के साथ अनुच्छेद 245 के तहत विवधायी शविक्त का प्रावधान, अनुच्छेद 326

के तहत कानून बनाने के साथ भ्रविमत नहीं होना $ाविहए। अनुच्छेद  246 के साथ अनुच्छेद

245 के तहत विवधायी शविक्त का प्रावधान संविवधान के तहत व्यापक रूप से परिरकस्थिल्पत शविक्त

के पृथक्करण के संदभ,  में आवश्यक विवधायी शविक्तयाँ हैं।

139. हमने देlा है विक हम इस पहलू पर अंचितम रूप से विनण,य नहीं दे सकते और हमें

इसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंविक इस न्यायालय की संविवधान पीp ने, जैसा विक हमने

कुलदीप नयैर (उपरोक्त वर्शिणत) मामले में देlा है, यह माना है विक कोई संवैधाविनक अचिधकार

नहीं ह।ै

140.  महत्वपूण,  बात यह है विक न्यायालय ने अनुकूल  (उपरोक्त वर्शिणत)  में उल्लlे

विकया विक स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराना संविवधान की एक बुविनयादी विवशे7ता है और स्पष्ट

रूप से इस दृविष्टकोण को मंजरूी दी विक $ुनाव का अचिधकार लोकतंत्र के लिलए मौलिलक है [देlें

ज्योचित बसु    (उपरोक्त वर्शिणत)]।

141.  भले  ही  इसे  एक  वैधाविनक  अचिधकार  माना  जाए,  सिजसे  विकसी  भी  हालत  में

अनुच्छेद 326 के अचिधदेश से अलग या अलग नहीं विकया जा सकता , यह अचिधकार सबसे

महत्वपूण,  है और स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव के लिलए आधार बनाता है, जो बदले में लोगों को
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अपने प्रचितविनचिधयों को $ुनने का अचिधकार देता ह।ै हम विव$ाराधीन सू$ी के उद्देश्य के लिलए

उक्त आधार पर आगे बढ़ने के लिलए संतुष्ट हैं।

T. लोकतंत्र और $ुनावों का महत्व

142. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 25.11.1949 को संविवधान सभा में अपने भा7ण के

दौरान लोकतंत्र के संबंध में विनर्म्सनलिललिlत प्रासंविगक विटप्पभिणयां की:

“हमें सिसफ़,  राजनीचितक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना $ाविहए। हमें अपने राजनीचितक

लोकतंत्र को सामासिजक लोकतंत्र भी बनाना $ाविहए। राजनीचितक लोकतंत्र तब तक नहीं

विटक सकता जब तक विक उसके मूल में सामासिजक लोकतंत्र न हो। सामासिजक लोकतंत्र

का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता

और बंधुत्व को जीवन के सिसद्धांतों के रूप में मान्यता देती ह।ै इन सिसद्धांतों - स्वतंत्रता,

समानता और बंधुत्व - को एक वित्रमूर्तित में अलग-अलग वस्तुओ ंके रूप में नहीं माना

जाना $ाविहए। वे इस अथ,  में वित्रमूर्तित का एक संघ बनाते हैं विक एक को दसूरे से अलग

करना लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को विवफल करना ह।ै स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं

विकया  जा  सकता,  समानता  को  स्वतंत्रता  से  अलग  नहीं  विकया  जा  सकता।  न  ही

स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से अलग विकया जा सकता ह।ै समानता के विबना,

स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ लोगों की सवšच्चता पैदा करगेी। स्वतंत्रता के विबना समानता

व्यविक्तगत पहल को lत्म कर दगेी। बंधुत्व के विबना, स्वतंत्रता और समानता $ीजों का

स्वाभाविवक  क्रम  नहीं  बन  सकती।  उन्हें  लागू  करने  के  लिलए  एक  कांस्टेबल  की

आवश्यकता होगी। हमें इस तथ्य को स्वीकार करके शुरुआत करनी $ाविहए विक भारतीय

समाज में दो $ीजों का पूण,  अभाव ह।ै इनमें से एक है समानता। सामासिजक धरातल पर,

भारत में हमारे पास एक ऐसा समाज है जो क्रविमक असमानता के सिसद्धांत पर आधारिरत

ह,ै  सिजसका अथ,  है कुछ लोगों के लिलए उन्नचित और दसूरों के लिलए अवनचित। आर्शिथक

धरातल पर,  हमारे पास एक ऐसा समाज है सिजसमें कुछ लोगों के पास अपार धन है
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जबविक कई लोग घोर गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं।  26 जनवरी  1950 को हम

विवरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीचित में हमारे पास समानता होगी

और सामासिजक और आर्शिथक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। राजनीचित में हम

एक व्यविक्त, एक वोट और एक मूल्य के सिसद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामासिजक और

आर्शिथक जीवन में, हमारे सामासिजक और आर्शिथक ढां$े के कारण, हम एक व्यविक्त, एक

मूल्य के सिसद्धांत को नकारते रहेंगे। हम कब तक विवरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे?

हम कब तक अपने सामासिजक और आर्शिथक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? अगर

हम इसे लंबे समय तक नकारते रहेंगे, तो हम अपने राजनीचितक लोकतंत्र को lतरे में

डालकर ऐसा करेंगे। हमें जल्द से जल्द इस विवरोधाभास को दरू करना होगा अन्यथा

असमानता से पीविड़त लोग राजनीचितक लोकतंत्र की संर$ना को नष्ट कर देंगे सिजसे हमने

इतनी मेहनत से बनाया ह।ै”

143. इवंिदरा नेहरू गाधंी श्रीमती बनाम राज नारायण एवं एक अन्य  43  में इस न्यायालय

ने लोकतंत्र में $ुनावों के महत्व पर विनर्म्सनलिललिlत विटप्पणी की थी:

“198. … लोकतंत्र मानता है विक समय-समय पर $ुनाव होने $ाविहए, ताविक लोग या

तो पुराने प्रचितविनचिधयों को विफर से $ुन सकें  या विफर अगर वे $ाहें तो प्रचितविनचिधयों को

बदल सकें  और उनकी जगह दसूरे प्रचितविनचिधयों को $ुन सकें । लोकतंत्र आगे यह भी

मानता है विक $ुनाव स्वतंत्र और विनष्पक्ष होने $ाविहए,  ताविक मतदाता अपनी पसंद के

उर्म्समीदवारों को वोट देने की स्थिस्थचित में हों। लोकतंत्र वास्तव में केवल इस विवश्वास पर ही

काम कर सकता है विक $ुनाव स्वतंत्र और विनष्पक्ष हैं और उनमें धांधली और हेराफेरी

नहीं की गई है,  विक वे वास्तविवकता और रूप दोनों में लोकविप्रय इच्छा को जानने के

प्रभावी साधन हैं और वे केवल जनमत की रक्षा का भ्रम पैदा करने के लिलए विकए गए

अनुष्ठान नहीं हैं। स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों के लिलए यह आवश्यक है विक उर्म्समीदवार

और उनके एजेंट अनुचि$त साधनों या कदा$ार का सहारा न लें जो स्वतंत्र और विनष्पक्ष

43 1975 अनुपूरक एस०सी०सी० 1
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$ुनावों  की  प्रविक्रया  को  प्रभाविवत  कर  सकते  हैं।  अनुचि$त  साधनों  और  कदा$ारों  की

अनुपस्थिस्थचित में भी,  कभी-कभी मतपत्रों की अनुचि$त अस्वीकृचित के कारण $ुनाव का

परिरणाम भौचितक रूप से प्रभाविवत होता ह।ै …”

144. इज़राइल के सपु्रीम कोट,  के अध्यक्ष अहरोन बराक ने अपनी पुस्तक 'द जज इन

ए डेमोके्रसी' में लोकतंत्र के बार ेमें अवधारणाओ ंको संके्षप में व्यक्त विकया ह।ै लोकतंत्र क्या है,

इस कविpन प्रश्न का उत्तर देते हुए वे विनर्म्सनलिललिlत बातें कहते हैं:

"लोकतंत्र क्या है? मेरे दृविष्टकोण के अनुसार,  लोकतंत्र एक समृद्ध और जविटल मानक

अवधारणा ह।ै यह दो आधारों पर विटका ह।ै  पहला है लोगों की संप्रभुता। यह संप्रभुता

विनयविमत आधार पर आयोसिजत स्वतंत्र $ुनावों में प्रयोग की जाती है  ,   सिजसमें लोग अपने  

प्रचितविनचिधयों को $ुनते हैं  ,   जो बदले में उनके विव$ारों का प्रचितविनचिधत्व करते हैं। लोकतंत्र 

का यह पहलू बहुमत के शासन और विवधायी विनकाय की कें द्रीयता में प्रकट होता है

सिजसके माध्यम से लोगों के प्रचितविनचिध काय,  करते हैं।

यह लोकतंत्र का एक औप$ारिरक पहलू ह।ै यह कें द्रीय महत्व का है  ,   क्योंविक इसके विबना  

शासन लोकतांवित्रक नहीं ह।ै

लोकतंत्र का दसूरा पहलू मूल्यों के शासन में परिरलचिक्षत होता है (बहुमत के शासन के

मूल्य के अलावा) जो लोकतंत्र की विवशे7ता ह।ै इन मूल्यों में सबसे महत्वपूण,  हैं शविक्तयों

का  पृथक्करण,  कानून  का  शासन,  न्याचियक  स्वतंत्रता,  मानवाचिधकार,  और  बुविनयादी

सिसद्धांत  जो  अन्य  मूल्यों  (जैसे  नचैितकता  और  न्याय),  सामासिजक  उदे्दश्यों  (जैसे

साव,जविनक शांचित और सुरक्षा) और व्यवहार के उचि$त तरीकों (तक, संगतता, सद्भावना)

को दशा,ते हैं। लोकतंत्र का यह पहलू लोकतांवित्रक मूल्यों का शासन ह।ै यह लोकतंत्र का

एक  महत्वपूण,  पहलू  ह।ै  यह  भी  कें द्रीय  महत्व  का  ह।ै  इसके  विबना  ,    कोई  शासन  

लोकतांवित्रक नहीं ह।ै
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लोकतंत्र के लिलए औप$ारिरक और वास्तविवक दोनों ही पहलू आवश्यक हैं।  वे  "परमाणु

विवशे7ताएँ" हैं। मैंने एक मामले में उनकी $$ा, की, सिजसमें मैंने कहा विक "ये विवशे7ताएँ ...

स्वतंत्र और समतावादी $ुनावों में प्रकट लोगों की संप्रभुता की मान्यता पर आधारिरत हैं;

मानवाचिधकारों के मूल की मान्यता, सिजनमें गरिरमा और समानता, शविक्तयों के पृथक्करण

का अस्थिस्तत्व, कानून का शासन और एक स्वतंत्र न्यायपालिलका शाविमल हैं।" (जोर विदया

गया)

145. उन्होंने विनर्म्सनलिललिlत रूप से उन गुणों पर विवस्तार से प्रकाश डाला है जो एक

वास्तविवक लोकतंत्र को सूचि$त करते हैं: -

"लोकतंत्र केवल उचि$त $ुनाव और विवधायी सवšच्चता का पालन करने से संतुष्ट नहीं

होता ह।ै लोकतंत्र की अपनी आंतरिरक नचैितकता होती है जो सभी मनुष्यों की गरिरमा और

समानता पर आधारिरत होती ह।ै इस प्रकार,  औप$ारिरक आवश्यकताओं ($ुनाव और

बहुमत का शासन) के अलावा, मूलभूत आवश्यकताएँ भी होती हैं। ये शविक्त पृथक्करण,

कानून का शासन और न्यायपालिलका की स्वतंत्रता जैसे अंतर्दिनविहत लोकतांवित्रक मूल्यों

और  सिसद्धांतों  की  सवšच्चता  में  परिरलचिक्षत  होती  हैं।  वे  सविहष्णुता,  सद्भावना,  न्याय,

तक, संगतता  और  साव,जविनक  व्यवस्था  जैसे  मौलिलक  मूल्यों  पर  आधारिरत  हैं।  सबसे

बढ़कर  ,    लोकतंत्र  व्यविक्तगत  मानवाचिधकारों  की  सुरक्षा  के  विबना  अस्थिस्तत्व  में  नहीं  रह  

सकता   -   अचिधकार इतने आवश्यक हैं विक उन्हें बहुमत की शविक्त से अलग रlा जाना  

$ाविहए।

लोकतंत्र सिसफ़,  विनयमों और विवधायी सवšच्चता का कानून नहीं है;  यह एक बहुआयामी

अवधारणा  ह।ै  इसके  लिलए  बहुमत  की  शविक्त और  उस  शविक्त  की  सीमाओं दोनों  को

मान्यता देने की आवश्यकता होती ह।ै"

      (जोर विदया गया)
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146. परिरवत,न और स्थिस्थरता विव7य पर तथा 'परिरवत,न की दवुिवधा' पर विवस्तार से $$ा,

करते हुए विवद्वान न्यायाधीश लिलlते हैं: -

"परिरवत,न की दवुिवधा

परिरवत,न की आवश्यकता न्यायाधीश के सामने एक कविpन दवुिवधा प्रस्तुत करती है,

क्योंविक परिरवत,न कभी-कभी सुरक्षा, विनचिiतता और स्थिस्थरता को नुकसान पहुँ$ाता ह।ै

न्यायाधीश को परिरवत,न की आवश्यकता और स्थिस्थरता की आवश्यकता के बी$ संतुलन

बनाना $ाविहए। प्रोफेसर रोस्को पाउंड ने अस्सी साल से भी पहले इसे अच्छी तरह से

व्यक्त विकया था:

"इसलिलए कानून के बारे में सभी सो$ स्थिस्थरता की आवश्यकता और परिरवत,न की

आवश्यकता की परस्पर विवरोधी मांगों को समेटने के लिलए सघं7,  करती रही ह।ै कानून

को स्थिस्थर होना $ाविहए और विफर भी यह स्थिस्थर नहीं रह सकता।  "    परिरवत,न के विबना  

स्थिस्थरता  पतन ह।ै स्थिस्थरता के विबना परिरवत,न अराजकता  ह।ै न्यायाधीश  की  भूविमका

समाज की जरूरतों और कानून के बी$ की lाई को पाटने में मदद करना है  ,    विबना  

कानूनी व्यवस्था को lराब होने या अराजकता में विगरने की अनुमचित विदए। न्यायाधीश

को परिरवत,न के साथ स्थिस्थरता सुविनचिiत करनी $ाविहए  ,  और स्थिस्थरता के साथ परिरवत,न  

करना $ाविहए।  आकाश में उड़ते हुए $ील की तरह,  जो अपनी स्थिस्थरता तभी बनाए

रlता है जब वह गचितमान होता है, उसी तरह कानून भी तभी स्थिस्थर होता है जब वह

गचितमान होता ह।ै इस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कविpन ह।ै कानून का जीवन जविटल ह।ै

यह केवल तक,  नहीं ह।ै यह केवल अनुभव नहीं ह।ै यह तक,  और अनुभव दोनों एक साथ

ह।ै परूे इचितहास में केस लॉ की प्रगचित सतक,  होनी $ाविहए। विनण,य स्थिस्थरता या परिरवत,न

के बी$ नहीं ह।ै यह परिरवत,न की गचित का सवाल ह।ै विनण,य कpोरता या ल$ीलेपन के

बी$ नहीं ह।ै यह ल$ीलेपन की चिडग्री का सवाल ह।ै  "  

      (जोर विदया गया)
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147. एसआर $ौधरी बनाम पंजाब राज्य और अ  न्य  44   में , इस न्यायालय को इस प्रश्न

से विनपटना था विक क्या कोई व्यविक्त जो विवधानसभा का सदस्य नहीं था और जो मतं्री के रूप

में विनयवुिक्त के बाद लगातार छह महीने की अवचिध के दौरान lदु को विनवा,चि$त कराने में विवफल

रहा, उसे लगातार छह महीने की अवचिध समाप्त होने के बाद विनवा,चि$त हुए विबना मतं्री के रूप में

विफर से विनयकु्त विकया जा सकता ह।ै विनण,य में 44 अनुच्छेद 164 और विवशे7 रूप से, भारत के

संविवधान के अनुच्छेद 164(4) की व्याख्या शाविमल थी। अनुच्छेद 164 इस प्रकार ह ै।

“164.  मंवित्रयों के संबंध में अन्य उपबंध.-- (1) मुख्यमंत्री की विनयवुिक्त राज्यपाल

द्वारा की जाएगी और अन्य मंवित्रयों की विनयवुिक्त राज्यपाल द्वारा मखु्यमंत्री की सलाह पर

की जाएगी तथा मंत्री राज्यपाल की इच्छापय,न्त पद धारण करेंगे:

परतंु विबहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री

होगा, जो इसके अचितरिरक्त अनुसूचि$त जाचितयों और विपछडे़ वगk के कल्याण या विकसी

अन्य काय,  का भी प्रभारी हो सकेगा।

(2) मंवित्रपरिर7द सामूविहक रूप से राज्य की विवधान सभा के प्रचित उत्तरदायी होगी।

(3) विकसी मंत्री के अपना पद ग्रहण करने के पूव, राज्यपाल उसे तीसरी अनुसू$ी में

इस  प्रयोजन  के  लिलए  विदए  गए  प्ररूपों  के  अनुसार  पद  और  गोपनीयता  की  शपथ

विदलाएगा।

(4) कोई मंत्री, जो लगातार छह मास की अवचिध तक राज्य विवधानमंडल का सदस्य

नहीं ह,ै उस अवचिध की समाविप्त पर मतं्री नहीं रहेगा।

(5) मंवित्रयों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जैसा विक राज्य का विवधानमंडल समय-समय

पर कानून द्वारा विनधा,रिरत कर ेऔर जब तक राज्य का विवधानमंडल ऐसा विनधा,रिरत नहीं

करता ह,ै तब तक वे विद्वतीय अनुसू$ी में विनर्दिदष्ट अनुसार होंगे।" इस न्यायालय के तीन
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विवद्वान न्यायाधीशों की पीp ने मंत्री के विनवा,चि$त हुए विबना बार-बार विनयवुिक्तयों का

सहारा लेने को अस्वीकार करते हुए विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया:

“21. संसदीय लोकतंत्र में आम तौर पर (i) लोगों का प्रचितविनचिधत्व, (ii) उत्तरदायी

सरकार,  और  (iii)  मंवित्रपरिर7द  की  विवधानमंडल  के  प्रचित  जवाबदेही।  इसका  सार

विवधानमंडल के माध्यम से लोगों से काय,पालिलका तक अचिधकार की एक सीधी रेlा

lीं$ना  ह।ै संसदीय  लोकतंत्र  का  $रिरत्र  और  विव7यवस्तु  अंचितम  विवश्ले7ण  में  उन

व्यविक्तयों  की  गुणवत्ता  पर  विनभ,र  करती  है  जो  लोगों  के  प्रचितविनचिधयों  के  रूप  में

विवधानमंडल  का  सं$ालन  करते  हैं।  ऐसा  कहा  जाता  है  विक    "  $ुनाव  लोकतंत्र  का  

बरैोमीटर ह ैऔर प्रचितयोगी संसदीय प्रणाली और इसकी व्यवस्था की जीवन रेlा हैं।  "  

"33.  संवैधाविनक  प्रावधानों  को  इस  उद्देश्य  से  समझा  और  व्याख्या  विकया  जाना

$ाविहए- उन्मुl दृविष्टकोण। संविवधान को संकीण, और पांचिडत्यपूण,  अथ, में नहीं समझा

जाना $ाविहए। इस्तेमाल विकए गए शब्द सामान्य हो सकते हैं  ,   लेविकन उनका पूरा महत्व  

और सही अथ,  ,    उस वास्तविवक संदभ,  को ध्यान में रlते हुए समझा जाना $ाविहए  

सिजसमें उनका इस्तेमाल विकया गया है और सिजस उद्देश्य को वे हासिसल करना $ाहते हैं।

इस फैसले के पहले भाग में संदर्शिभत संविवधान सभा में बहस से स्पष्ट रूप से संकेत

विमलता है विक मंवित्रमंडल में विकसी गरै  -  सदस्य को शाविमल करना एक   "  विवशे7ाचिधकार  "  

माना जाता था जो केवल छह महीने तक ही विवस्तारिरत होता है  ,   सिजस अवचिध के दौरान  

सदस्य को विनवा,चि$त होना $ाविहए  ,   अन्यथा वह मंत्री नहीं रह जाएगा। यह एक स्थाविपत  

स्थिस्थचित है विक संविवधान सभा में बहस को संवैधाविनक प्रावधान की व्याख्या करने में

सहायता के रूप में भरोसा विकया जा सकता ह ैक्योंविक संविवधान के विनमा,ताओ ंकी मंशा

का पता लगाना न्यायालय का काय,  ह।ै  हमें याद रlना $ाविहए विक संविवधान केवल

औप$ारिरक रूप में एक दस्तावेज नहीं है, बस्थिल्क लोगों की सरकार के लिलए एक जीवंत

ढां$ा है जो पया,प्त मात्रा में सामंजस्य प्रदर्शिशत करता है और इसका सफल सं$ालन

इस बात पर विनभ,र करता है विक इसमें अंतर्दिनविहत लोकतांवित्रक भावना का अक्षरशः
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और भावना से सर्म्समान विकया जाए। बहस में स्पष्ट रूप से  “  केवल  ”   छह महीने के लिलए 

विवस्तार करने के   “  विवशे7ाचिधकार  ”   का संकेत विमलता ह।ै  ””  

(जोर विदया गया)

148. बीआर कपूर बनाम तविमलनाडु राज्य और अन्य  45  मामलेे में अनुच्छेद 164 की

पुनः व्याख्या करते हुए संविवधान पीp ने, सिजसने संविवधान सभा की बहसों पर भी भरोसा विकया

था, यह माना था विक अनुच्छेद 164 के तहत् एक गरै-विवधायक तभी मुख्यमंत्री या मतं्री बन

सकता  है,  जब  उसके  पास  विवधायी  विनकाय  की  सदस्यता  के  लिलए  योग्यता  हो  और  वह

अनुच्छेद  191 के अथ,  में अयोग्य भी न हो। हमारे समक्ष मौजूद मामलों के लिलए न्यायमूर्तित

जीबी पटनायक की विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयां प्रासंविगक हैं, जो इस प्रकार हैं: -

“लोकतंत्र में, संवैधाविनक कानून उस मूल्य को प्रचितहिंबविबत करता है जो लोग व्यवस्थिस्थत

मानवीय  संबंधों,  कानून  के  तहत  व्यविक्तगत  स्वतंत्रता  तथा  संसद,  राजनीचितक  दलों,

स्वतंत्र $ुनावों और स्वतंत्र प्रेस जसैी ससं्थाओ ंको देते हैं।

               xxxx                         xxxx                           xxxx

उक्त संविवधान प्राथविमक स्थान रlता ह।ै इस तथ्य के बावजूद विक हमारे पास एक

लिललिlत संविवधान ह,ै समय के साथ-साथ कई तरह के विनयम और प्रथाएँ विवकसिसत हुई

हैं जो बदलती परिरस्थिस्थचितयों के अनुसार संविवधान के सं$ालन को समायोसिजत करती हैं।

        xxxx                      xxxx                             xxxx

संविवधान के कई महत्वपूण, विनयम जो प्रधानमंत्री और मंवित्रयों, विवधानमंडल के सदस्यों,

न्यायाधीशों  और  सिसविवल  सेवकों  द्वारा  पालन  विकए  जाने  वाले  आ$रण  है,  न  तो

अचिधविनयमों  में  और  न  ही  न्याचियक  विनण,यों  में  विनविहत  हैं।  लेविकन  ऐसे  विनयमों  को

संविवधान  -  लेlकों ने    "  संविवधान की सकारात्मक नैचितकता  "    के विनयम के रूप में नाविमत 
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विकया है और कभी  -  कभी लेlक इसे    "  संविवधान के अलिललिlत सिसद्धांत "    नाम देते हैं   -  

संवैधाविनक आ$रण के विनयम  ,   सिजन्हें संविवधान को सं$ालिलत करने वालों द्वारा और उन  

पर बाध्यकारी माना जाता है  ,    लेविकन सिजन्हें कानून न्यायालयों या संसद के सदन में  

पीpासीन अचिधकारिरयों द्वारा लागू नहीं विकया जाता ह।ै  "  

      (जोर विदया गया)

149. बीपी सिंसघल बनाम भारत संघ और अन्य46 में अनुच्छेद 156(1) से संबंचिधत ह,ै

सिजसमें कहा गया है विक राज्यपाल राष्ट्रपचित की इच्छा पय,न्त पद धारण करगेा। इस न्यायालय

ने यह घोवि7त करने के बाद विक राज्यपाल कें द्र में सत्तारूढ़ दल का एजेंट नहीं है, विनर्म्सनलिललिlत

विनण,य विदया: -

“71.जब राज्यपाल सरकार की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपचित की प्रसाद

पर उसे हटाने की शविक्त विकसी भी शत,  या प्रचितबंध द्वारा परिरबद्ध नहीं होती है, तो इसका

अथ, है विक शविक्त विकसी भी समय,  विबना कोई कारण बताए प्रयोग की जा सकती ह।ै

हालांविक, हटाने के लिलए कारण की आवश्यकता और हटाने के कारण का lलुासा करने

की आवश्यकता के बी$ अंतर ह।ै जबविक राष्ट्रपचित को राज्यपाल को उसके हटाने का

कारण बताने या बताने की आवश्यकता नहीं है, यह अविनवाय,  है विक एक कारण मौजूद

होना $ाविहए।"

राज्यपाल को हटाने के प्रयोग पर सीमाओ/ंप्रचितबंधों के संबंध में,  इस न्यायालय ने

विनर्म्सनलिललिlत विटप्पणी की: -

“(iv) भारत के संविवधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत शविक्त पर सीमाएं/प्रचितबंध

46 (2010) 6 एस सी सी 331
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48.  अब  हम  इस  बात  की  जां$  कर  सकते  हैं  विक  अनुच्छेद  156(1) के  तहत

राज्यपालों को हटाने की शविक्त पर कोई स्पष्ट या विनविहत सीमाएं या प्रचितबंध हैं या नहीं।

हम ऐसा होर्म्सस, जे. के विनर्म्सनलिललिlत शब्दों को ध्यान में रlते हुए करते हैं:

“… संविवधान के प्रावधान गभिणतीय सूत्र नहीं हैं  ,   सिजनका सार उनके स्वरूप में विनविहत  

है  ;   वे जैविवक  ,   जीविवत संस्थाएँ हैं  …   उनका महत्व महत्वपूण,  है  ,   न विक औप$ारिरक  ;   इसे  

केवल शब्दों और शब्दकोश से नहीं  ,   बस्थिल्क उनके उद्गम और उनके विवकास की रlेा पर  

विव$ार करके प्राप्त विकया जाना $ाविहए  ”   (देlें गोर्म्सपस,  बनाम यूनाइटेड स्टेट्स [58 एल

एड 1115: 233 यूएस 604 (1913)], एल एड पृ. 1120) ”।

      (जोर विदया गया)

U.  भारत के $ ुनाव आयोग की शविक्तयाँ  ,   काय,  और अचिधकार के्षत्र 

150.  अनुच्छेद  324 एक पूण,  प्रावधान है जो $ुनाव आयोग को राष्ट्र ीय और राज्य

$ुनाव कराने की पूरी सिजर्म्समेदारी देता है और इसके साथ ही इसके कायk के विनव,हन के लिलए

आवश्यक शविक्तयां भी देता ह।ै हालांविक, आयोग संसद या राज्य विवधानमंडल द्वारा बनाए गए

कानून के लिlलाफ काम नहीं कर सकता। आयोग की शविक्त विनष्पक्षता के मानदडंों के अधीन

भी है और वह मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। कार,वाई दभुा,वनापूण,  नहीं हो सकती।

अनुच्छेद  324 उन  मामलों  में  लागू  होता है जो कानून  के  दायरे में  नहीं  आते। एक  उच्च

पदाचिधकारी होने के नाते उससे विनष्पक्ष और कानूनी तरीके से काम करने की उर्म्समीद की जाती

ह,ै अगर वह इसके अलावा कुछ करता है, तो अदालतें अवधै कार,वाई को वीटो कर सकती हैं

(देlें मोहिंहदर सिंसह विगल और अन्य बनाम मुख्य $ुनाव आयकु्त  ,   नई विदल्ली और अन्य  ,  47   )।

151. अनुच्छेद 324 के तहत् $ुनाव आयोग इस आधार पर $ुनाव स्थविगत कर सकता

है विक राज्य या राज्य के विकसी के्षत्र में अशांत स्थिस्थचितयां हैं सिजससे स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव

कराना संभव नहीं ह।ै न्यायालय ने मोहिंहदर सिंसह विगल मामले (उपरोक्त वर्शिणत) के विव$ारों का

47  (1978) 1 एस सी सी 405)
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पालन विकया विक लोकतंत्र संविवधान के साथ-साथ व्यविक्त पर भी विनभ,र करता है [ विदलिग्वजय

मोटे बनाम भारत संघ और अन्य  48     देlें ]। $ुनाव आयोग को राजनीचितक दलों को मान्यता देने

और उनके बी$ उpने वाले विववादों पर फैसला करने की शविक्त प्राप्त ह।ै यह राजनीचितक दल के

भीतर अलग-अलग समूहों के बी$ विववादों का भी विनपटारा कर सकता ह।ै आयोग के पास

$ुनाव चि$ह्न आदेश जारी करने की शविक्त पाई गई ह।ै यह अचिधकार अनुच्छेद 324 [( ऑल

पाटb विहल लीडस,  कॉन्फ्रें स भिशलांग बनाम कैप्टन डब्ल्यूए संगमा और अन्य  49  ,    और    कन्हयैा  

लाल उमर बनाम आरके वित्रवेदी और अन्य  50   देlें )] में पाया गया ह।ै

152.  स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव सुविनचिiत करने में शाविमल अभ्यास की महत्ता को

पह$ानते हुए, इस न्यायालय ने घोवि7त विकया विक $ुनाव आयोग और सरकार के बी$ कानून

और व्यवस्था की स्थिस्थचित से विनपटने के लिलए मशीनरी की पया,प्तता के बारे में मतभेद की

स्थिस्थचित में, $ुनाव आयोग का मूल्यांकन प्रथम दृष्टया मान्य होगा। इस न्यायालय ने, विनस्संदेह,

विटप्पणी की विक एक पारस्परिरक रूप से स्वीकाय, समन्वय मशीनरी स्थाविपत की जा सकती है

(देlें भारत का $ुनाव आयोग बनाम तविमलनाडु राज्य और अन्य  51  )।

153. $ुनाव आयोग की ऐसे कम,$ारिरयों को “$ुनाव ड्यूटी के लिलए” बुलाने की शविक्त से

विनपटते समय और आयोग से असहमत होते हुए विक वह भारतीय स्टेट बैंक के कम,$ारिरयों की

सेवा मांग सकता है, इस न्यायालय ने घोवि7त विकया विक $ुनाव आयोग के पास असीविमत शविक्त

नहीं ह।ै यह शविक्त संविवधान या कानून से जुड़ी होनी $ाविहए  (देlें  भारतीय $ुनाव आयोग

बनाम भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ एसोसिसएशन स्थानीय प्रधान काया,लय इकाई  ,    पटना और 

अन्य  52  )।

154. $ुनाव आयोग के पास $ुनाव के सं$ालन के लिलए विनदfश जारी करने की शविक्त है,

सिजसके तहत राजनीचितक दलों को अपने उर्म्समीदवारों के $ुनाव के लिलए उनके द्वारा विकए गए या

48 (1993) 4    एस सी सी 175

49 (1977) 4    एस सी सी 161

50 (1985) 4    एस सी सी 628

51 (1995) अनुपूरक 3    एस सी सी 379

52 (1995) अनुपूरक 2 एस सी सी 13
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अचिधकृत  व्यय  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  होती  ह।ै  यह  शविक्त  "$ुनावों  का

सं$ालन"  शब्दों से जुड़ी हुई है  [  कॉमन कॉज    (  एक पंजीकृत सोसायटी  )    बनाम भारत संघ 

और अन्य  53   देlें ]।

155. यद्यविप विवशे7 रूप से प्रावधाविनत नहीं है, लेविकन प्रभावी ढंग से $ुनाव कराने के

लिलए आवश्यक सभी शविक्तयां $ुनाव आयोग को उपलब्ध हैं।  [देlें  भारत का $ुनाव आयोग

बनाम अशोक कुमार एवं अन्य  54  ]

156.  अनुच्छेद  324 स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए इस्तेमाल की जाने

वाली शविक्तयों का भंडार ह।ै संविवधान के एक अगं के रूप में आयोग इसका इस्तेमाल अनंत

प्रकार की स्थिस्थचितयों में कर सकता ह।ै लोकतंत्र में,  $ुनावी प्रविक्रया एक रणनीचितक भूविमका

विनभाती  ह।ै  आयोग  कानून  बनने  तक  विनदfश  जारी  करके  शून्यता  को  भर  सकता  ह।ै  यह

उर्म्समीदवारों के बारे में  जानकारी हासिसल करने के उदे्दश्य से विदए गए विनदfशों के संदभ,  मेंं

विनधा,रिरत विकया गया था  [देlें  भारत संघ बनाम एसोसिसएशन फॉर डेमोके्रविटक रिरफॉर्म्सस,  और

अन्य  55  ]।

157. गजुरात राज्य में हिंहसा की बाढ़ के बाद और विवधानसभा भंग होने पर, आयोग ने

यह विव$ार विकया विक $ुनाव कराना सभंव नहीं हो सकता है, हालांविक अनुच्छेद 174(1) के

अनुसार विवधानसभा के अंचितम सत्र और अगले सत्र की पहली बैpक के बी$ छह महीने से

अचिधक का समय नहीं होना $ाविहए। यह पाते हुए विक अनुच्छेद 174 भंग विवधानसभा पर लागू

नहीं होता, जैसा विक वास्तव में मामला था, इस न्यायालय ने दोहराया विक 'अधीक्षण, विनयंत्रण,

विनदfशन और साथ ही 'सभी $ुनावों का सं$ालन' शब्द सबसे व्यापक शब्द हैं। इस न्यायालय

ने यह भी पाया विक यविद स्वतंत्र और विनष्पक्ष आवचिधक $ुनाव नहीं होते हैं, तो यह लोकतंत्र का

अंत ह।ै [देlें (2000) 8 एससीसी 237]। उक्त विनण,य संविवधान के अनुच्छेद 143 के तहत

इस न्यायालय को विदए गए संदभ,  का उत्तर देते हुए विदया गया।

53 (1996) 2    एस सी सी 752

54 (2000) 8    एस सी सी 216

55 (2002) 5 एस सी सी 294
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158. $ुनाव आयोग के पास राज्य की राजनीचित में विकसी पाटb द्वारा हासिसल विकए जाने

वाले एक विनचिiत मानक को विनधा,रिरत करने का अचिधकार है, सिजसके बाद ही उसे राजनीचितक

पाटb के रूप में मान्यता दी जा सकती है [देlें देसिसया मरुपोकु्क द्रविवड़ कझगम   (  डीएमडीके  )  

बनाम भारत का $ुनाव आयोग और अन्य  56  ]। न्यायमूर्तित जे.  $ेलमेश्वर ने असहमचितपूण,  राय

लिलlी। 

159. 1951 के अचिधविनयम की धारा 10 ए के तहत $ुनाव आयोग के अचिधकार के्षत्र के

पहलू पर विव$ार करते हुए यह पता लगाने के लिलए विक क्या वास्तविवक $ुनाव व्यय का सही,

सही और वास्तविवक लेlा दालिlल करने में विवफलता हुई है और यह अचिधकतम सीमा से

अचिधक नहीं हुआ है, $ुनाव आयोग के पास व्यापक शविक्तयाँ पाई गई हैं और इसे '  लोकतंत्र का  

सरंक्षक  '   बताया  गया  ह।ै  इस  संबंध  में,  हम  अशोक  शंकरराव  $व्हाण  बनाम  माधवराव

विकन्हालकर  57  में इस न्यायालय के विनर्म्सनलिललिlत शब्दों पर गौर करते हैं :

“67. इस संदभ,  में, हम संविवधान की प्रस्तावना को भी ध्यान में रlते हैं, सिजसमें उदार

शब्दों में कहा गया है विक भारत के लोगों ने भारत को एक सपं्रभु समाजवादी धम,विनरपेक्ष

लोकतांवित्रक गणराज्य बनाने तथा सभी नागरिरकों को न्याय,  स्वतंत्रता,  समानता और

बंधुत्व प्रदान करने का दृढ़ संकल्प लिलया ह।ै हमारे जैसे विवशाल लोकतांवित्रक देश में,

यविद  $ुनावों  में  शुद्धता  नहीं  रlी जाती  है,  तथा उस उदे्दश्य  के  लिलए  जब संविवधान

विनमा,ताओ ंने अपने विववेक से एक प्राचिधकरण, अथा,त् $ुनाव आयोग का विनमा,ण करना

उचि$त समझा तथा उसे अधीक्षण, विनयंत्रण तथा विनदfश जारी करने की शविक्त प्रदान की,

तो यह अवश्य कहा जाना $ाविहए विक उक्त संवैधाविनक प्राचिधकरण के साथ विनविहत ऐसी

शविक्त मात्र एक lाली औप$ारिरकता नहीं होनी $ाविहए,  बस्थिल्क एक प्रभावी तथा स्थिस्थर

शविक्त होनी $ाविहए, सिजस पर इस देश के नागरिरक भरोसा कर सकें  तथा यह सुविनचिiत

करने की अपेक्षा कर सकें  विक इस विवशाल देश के राजनीचितक प्रशासन में प्रवेश करने के

ऐसे बेईमान तत्वों तथा उनके प्रयासों को विवफल विकया जाए।  इस दृविष्ट से  ,    $ूंविक इस  

56 (2012) 7    एस सी सी 340

57 (2014) 7 एस सी सी 99
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विवशाल देश का शासन सदवै जनता के विनवा,चि$त प्रचितविनचिधयों के हाथों में  होता है  ,  

इसलिलए लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में $ुनाव आयोग की असीम शविक्तयों को मान्यता दी

जानी $ाविहए। यह दभुा,ग्यपूण,  है विक जो लोग वास्तव में समाज के कल्याण में रुचि$ रlते

हैं और जो इस तरह के विकसी भी भ्रष्ट आ$रण में लिलप्त होने में असमथ,  हैं, उन्हें वस्तुतः

दरविकनार कर विदया जाता है और उन्हें $ुनाव लड़ने के लिलए पूरी तरह से अयोग्य माना

जाता ह।ै

                                                                 (जोर विदया गया)

160.  अनुच्छेद  103(2)  और अनुच्छेद  192(2)  के तहत् राष्ट्रपचित और राज्यपाल

को संसद सदस्य और राज्य विवधानमंडल की अयोग्यता के सवाल पर $ुनाव आयोग की राय

पर काम करना होता ह।ै यह $ुनाव आयोग का सलाहकार अचिधकार के्षत्र ह।ै यह व्यापक

प्रशासविनक शविक्तयों का प्रयोग करता ह।ै इसके अलावा, $ुनाव आयोग अध,-न्याचियक काय,  भी

करता ह।ै

V.   अनुच्छेद   329  (b)     का प्रभाव  

161. अनुच्छेद 329 (b) विनर्म्सनलिललिlत घोवि7त करता ह:ै

“(l) संसद के विकसी सदन या विकसी राज्य विवधानमंडल के सदन या विकसी सदन के

लिलए कोई $ुनाव, ऐसे प्राचिधकारी को और ऐसी रीचित से प्रस्तुत की गई $ुनाव याचि$का

द्वारा ही प्रश्नगत विकया जाएगा,  जैसा विक समुचि$त विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी

कानून द्वारा या उसके अधीन उपबंचिधत विकया जाए।”

162. अनुच्छेद 329(b) के प्रभाव के संबंध में , तीन विवद्वान न्यायाधीशों की पीp ने

पहले के मामले की विवस्तृत समीक्षा के बाद भारत के $ुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार  58   के

मामले में विनष्क7k का विनर्म्सनलिललिlत सारांश विनधा,रिरत विकया ह ै:

58 (2000) 8 एस सी सी 216
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"31.  संविवधान के संस्थापकों ने जानबूझकर धारा  329 (b) के मुख्य भाग में

"विकसी भी $ुनाव पर सवाल नहीं उpाया जाएगा"  शब्दों का इस्तेमाल विकया है

और ये शब्द अनुच्छेद  329  (b) की प्रयोज्यता को आकर्दि7त करने के लिलए

विनणा,यक  परीक्षण  प्रदान  करते  हैं। यविद  न्यायालय  में  प्रस्तुत  याचि$का  "विकसी

$ुनाव पर सवाल उpाती है" तो अनुच्छेद 329 (b) का प्रचितबंध लागू होता ह।ै

अन्यथा नहीं।

32. सुविवधा की दृविष्ट से हम अब अपने विनष्क7k को सामान्यतः दो संविवधान पीpों

द्वारा पहले ही कही गई बातों को आंभिशक रूप से दोहराते हुए सकें्षप में प्रस्तुत

करेंगे  तथा  उसके  बाद  हमारे  द्वारा  ऊपर  विकए  गए  विवश्ले7ण  के  मद्देनजर

विनर्म्सनलिललिlत बातों को स्पष्ट करते हुए जोड़ेंगे:

(1) यविद विकसी $ुनाव (शब्द $ुनाव का व्यापक रूप से अथ,  इस प्रकार लगाया

जाता ह ैविक इसमें $ुनाव की अचिधसू$ना की तारीl से लेकर परिरणाम की घो7णा

की तारीl तक के सभी $रण और पूरी काय,वाही शाविमल होती है)  पर प्रश्न

उpाया जाना है और सिजसके प्रश्न से विकसी भी तरह से $ुनाव काय,वाही में बाधा,

रुकावट या विवलंब होने का प्रभाव हो सकता है, तो न्याचियक उप$ार का उपयोग

$ुनाव की काय,वाही पूरी होने तक स्थविगत करना होगा ।

(2)  कोई भी मांगा गया और विदया गया विनण,य  "$ुनाव पर सवाल उpाने"  के

बराबर नहीं होगा, अगर यह $ुनाव की प्रगचित में सहायक हो और $ुनाव को पूरा

करने में मदद कर।े $ुनाव की काय,वाही को पूरा करने या आगे बढ़ाने के लिलए

विकया गया कोई भी काम $ुनाव पर सवाल उpाने के रूप में वर्शिणत नहीं विकया जा

सकता ह।ै

(3) उपयु,क्त के अधीन, विनवा,$न आयोग द्वारा की गई कार,वाई या जारी विकए गए

आदेश, सुस्थाविपत मापदडंों के आधार पर न्याचियक समीक्षा के लिलए lलेु हैं, जो
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वैधाविनक विनकायों के विनण,यों की न्याचियक समीक्षा को सक्षम बनाते हैं, जैसे विक

दभुा,वनापूण,  या मनमाने ढंग से शविक्त का प्रयोग करने का मामला या वैधाविनक

विनकाय द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए काय,  करने का मामला।

(4)  विनवा,$न काय,वाही की प्रगचित में  बाधा,  रुकावट या विवलर्म्सब विकए विबना,

न्याचियक  हस्तके्षप  उपलब्ध  है,  यविद  न्यायालय  की  सहायता  केवल  विनवा,$न

काय,वाही की प्रगचित को सही करने या सु$ारू बनाने,  उसमें बाधाओं को दरू

करने, या महत्वपूण,  साक्ष्य को सुरचिक्षत रlने के लिलए मांगी गई हो, यविद परिरणाम

घोवि7त होने और  न्यायालय के अचिधकार के्षत्र का उपयोग करने के लिलए मं$

तयैार होने तक वह lो जाएगा या नष्ट हो जाएगा या पुनः प्राप्त करने योग्य नहीं

रह जाएगा।

(5)  न्यायालय  को  विकसी  भी  $ुनावी  विववाद  पर  विव$ार  करते  समय  बहुत

सावधान  रहना  $ाविहए  और  सावधानी  से  काम  करना  $ाविहए,  भले  ही  वह

अनुच्छेद  329 (b) के तहत न आता हो,  लेविकन $ुनावी काय,वाही के दौरान

उसके पास  लाया गया हो। न्यायालय को $ुनावी काय,वाही को धीमा करने,

बाचिधत करने,  लंबा lीं$ने या रोकने के विकसी भी प्रयास से सावधान रहना

$ाविहए। यह देlने के लिलए सावधानी बरतनी $ाविहए विक बाहरी रूप से हाविनरविहत

लेविकन अविनवाय,  रूप से विकसी गुप्त या भिछपे हुए उदे्दश्य को प्राप्त करने के लिलए

एक छल या बहाने के रूप में याचि$का दायर करके न्यायालय की रिरयायत का

उपयोग करने का कोई प्रयास न हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है विक $ीजों

की प्रकृचित के अनुसार न्यायालय अविनच्छा से काम करगेा और तब तक काम

नहीं करगेा, जब तक विक उसके हस्तके्षप के लिलए स्पष्ट और मजबूत मामला न

बन जाए, सिजसमें दलीलों को विववरण और सटीकता के साथ उpाया गया हो और

आवश्यक सामग्री द्वारा उसका समथ,न विकया गया हो।
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33. हालाँविक, इन विनष्क7k को हमारे विनण,य का सारांश नहीं माना जाना $ाविहए।

इन्हें हमारे विनण,य के पहले भाग के साथ पढ़ा जाना $ाविहए सिजसमें विनष्क7k को

कारणों के साथ विवस्तार से बताया गया ह।ै”

163.  इसलिलए,  हम पाते हैं विक भारत के $ुनाव आयोग को समय-समय पर संसद

और राज्य विवधानसभाओ ंके लिलए $ुनाव कराने का कत,व्य सौंपा गया है और उसे असाधारण

शविक्तयाँ दी गई हैं। यह एक बहुत बड़ा काम ह।ै अनुच्छेद 324 के तहत उसे जो शविक्तयाँ प्राप्त हैं

, वे पूण,  हैं। यह केवल संसद या राज्य विवधानमंडल द्वारा बनाए गए विकसी कानून के अधीन ह।ै

विनस्संदेह,  $ुनाव आयोग विनष्पक्ष और कानूनी तरीके से काम करने के लिलए बाध्य ह।ै उसे

संविवधान के प्रावधानों का पालन करना $ाविहए और न्यायालय के विनदfशों का पालन करना

$ाविहए। ऐसा करने पर, वह लगभग असीविमत शविक्त का उपयोग कर सकता ह।ै एक बार $ुनाव

अचिधसूचि$त हो जाने के बाद, [जो विफर से $ुनाव आयोग द्वारा ही लिलया जाने वाला विनण,य ह,ै

और वास्तव में इसका दरुुपयोग विकया जा सकता है और यविद सत्ता के प्रचित पक्षपात या

अधीनता विदlाई जाती है,  तो यह काफी विववाद का विव7य बन सकता है],  यह असामान्य

शविक्तयाँ ग्रहण कर लेता ह।ै इसका अचिधकार देश भर की सरकारों में व्याप्त ह।ै इसके अधीन

आने वाले सरकारी अचिधकारी आयोग के अधीक्षण के अधीन हो जाते हैं। राजनीचितक दलों

और उनके उर्म्समीदवारों का भाग्य, और इसलिलए, लोकतंत्र का भाग्य भी काफी हद तक $ुनाव

आयोग के हाथों में ह।ै हालांविक आयोग की सहायता करने वाले अचिधकारी हो सकते हैं, लेविकन

महत्वपूण,  विनण,य उन लोगों को लेने होते हैं जो मामलों के शी7,  पर हैं। मुख्य $ुनाव आयकु्त

और $ुनाव आयकु्तों के पास ही सिजर्म्समेदारी होनी $ाविहए। इस परिरदृश्य में, हम ध्यान में रlते हैं

विक जब $ुनाव कराने की प्रविक्रया में कोई विनण,य लिलया जाता है, तो $ुनाव के प्रभावी आयोजन

के लिलए अदालतों में शुरू की गई काय,वाही के अधीन, $ुनाव प्रविक्रया को छाया में लाने की

कोभिशश करने वाली कोई भी काय,वाही वर्जिजत होती ह।ै इस पहलू का महत्व यह है विक यह

$ुनाव आयोग की शविक्तयों और सिजर्म्समेदारिरयों की विवशालता को बढ़ाता ह।ै न्यायाचिधकरण के

समक्ष $ुनाव पर सवाल उpाने के लिलए मतदान के परिरणाम की प्रतीक्षा करने से $ुनाव आयोग
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द्वारा कई अवैध, अनुचि$त और दभुा,वनापूण,  विनण,य लिलए जा सकते हैं। $ुनाव के परिरणाम आने

के बाद, मामला काफी हद तक एक तथ्य बन जाता ह।ै वास्तव में, कई बार विनण,य लेने में

$ूक या देरी स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव के लिलए घातक हो सकती ह।ै $ुनाव याचि$का में दी गई

राहत अपने आप में अवैध,  दभुा,वनापूण,  या अनुचि$त तरीके से $ुनाव कराने का न्यायोचि$त

समाधान नहीं हो सकती। इन विटप्पभिणयों का सीधा संबंध उस प्रश्न से है सिजससे हम चिं$चितत हैं,

अथा,त् $ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त को काय,पालिलका के विवशे7 हाथों से हटाने की

आवश्यकता, अथा,त् वह पाटb सिजसका स्वाभाविवक रूप से सत्ता में बने रहने में विहत ह।ै

W.   सत्ता की lोज  ;   एक लक्ष्य तक पहु$ंने का साधन या स्वयं एक लक्ष्य   ?  

164. लोकतंत्र का मूल और अंतर्दिनविहत सिसद्धांत मतपत्र के माध्यम से लोगों को सत्ता

प्रदान करना ह।ै अब्राहम लिंलकन ने लोकतंत्र को लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिलए

सरकार  घोवि7त  विकया।  एक  राजनीचितक  दल  या  समूह  या  गpबंधन  शासन  की  बागडोर

संभालता ह।ै सत्ता प्राप्त करने का उदे्दश्य सरकार $लाना ह।ै इसमें कोई संदेह नहीं है विक

सरकार  को  संविवधान  और  कानूनों  के  अनुसार  $लाया  जाना  $ाविहए।  राजनीचितक  दल

स्वाभाविवक रूप से घो7णापत्र जारी करते हैं सिजसमें उन वादों का $ाट,र होता है सिजन्हें वे पूरा

करना $ाहते हैं। सत्ता प्राप्त विकए विबना, राजनीचितक दलों के रूप में संगविpत लोग अपने लक्ष्यों

को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिलए, सत्ता एक लक्ष्य तक पहुँ$ने का साधन बन जाती ह।ै लक्ष्य

केवल इस तरह से शासन करना हो सकता है विक मूल अचिधकारों और सभी कानूनों के आदेश

का पालन करते हुए विनदfशक सिसद्धांतों में विनविहत उच्च लक्ष्यों को प्राप्त विकया जा सके। जो विव$ार

विकया जा रहा है वह एक वैध सरकार ह।ै अब तक तो सब pीक ह।ै हालाँविक, जो बात परशेान

करने वाली है और जैसा विक हम समझते हैं विक याचि$काकता, की भिशकायतों का आधार धारा

का प्रद7ूण या सत्ता प्राप्त करने से पहले $ुनावी प्रविक्रया का कलंक ह।ै क्या साध्य साधनों को
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उचि$त  pहरा  सकते  हैं?  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  विक  लोकतंत्र  की  मजबूती  और  उसकी

विवश्वसनीयता, और इसलिलए, उसकी स्थायी प्रकृचित सत्ता हासिसल करने के लिलए इस्तेमाल विकए

जाने वाले साधनों पर विनभ,र होनी $ाविहए, जो सत्ता संभालने के बाद सरकार के आ$रण की

तरह विनष्पक्ष हों। लोकतंत्र में $ुनावी प्रविक्रया के माध्यम से सत्ता हासिसल करना ही साध्य नहीं

माना जा सकता और न ही माना जाना $ाविहए। साध्य विकसी भी कीमत पर साधनों को उचि$त

नहीं pहरा सकता। लोकतंत्र में सत्ता हासिसल करने के साधन पूरी तरह से शुद्ध होने $ाविहए

और  संविवधान और  कानूनों  का  पालन  करना  $ाविहए।  लंबे  समय  तक  $ुनावी  प्रविक्रया  का

लगातार दरुुपयोग लोकतंत्र की कब्र तक ले जाने का सबसे पक्का रास्ता ह।ै लोकतंत्र तभी

सफल हो सकता है जब सभी विहतधारक विबना विकसी समझौते के इसके लिलए काम करें और

लोकतंत्र का सबसे महत्वपूण, पहलू प्रविक्रया है, $ुनावी प्रविक्रया, सिजसकी शुद्धता ही लोगों की

इच्छा को सही मायने में प्रचितहिंबविबत करगेी ताविक लोकतंत्र के फल सही मायने में काटे जा

सकें । एक वास्तविवक लोकतंत्र की अविनवाय,  पह$ान 'शासिसत' का नागरिरक वग,  में परिरवत,न है,

जो अचिधकारों से लसै है, जो भारतीय संविवधान के मामले में मौलिलक अचिधकारों में भी शाविमल

ह,ै सिजसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग विकया जा रहा है और शासक का 'सम्राट' से लोक सेवक में

सहवतb  और  आमूल$ूल  परिरवत,न  हो  रहा  ह।ै  धन  के  सं$य  और  लगभग  एकाचिधकार  या

दै्वधाचिधकार के उद्भव और मीचिडया में कुछ वगk के उदय के साथ, $ुनावी प्रविक्रया के पूरी तरह

से अनुचि$त साधनों के दो7 से ग्रस्त होने की प्रवृलित्त को उन लोगों द्वारा अनदेlा विकया जा रहा

है जो इस  न्यायालय  द्वारा  घोवि7त  नागरिरकों  के  अचिधकारों  के संरक्षक  हैं,  जो विवनाशकारी

परिरणाम पैदा करेंगे।

X.   कानून का शासन  ;   मौलिलक अचिधकार और स्वतंत्र $ ुनाव आयोग  

165.  एक  पूरी  तरह  से  स्वतंत्र,  ईमानदार,  सक्षम  और  विनष्पक्ष  $ुनाव  आयोग  के

मौलिलक महत्व को कानून के शासन और समानता के महान जनादेश की कसौटी पर परlा

जाना $ाविहए। हम विवस्तार से बताते हैं। कानून का शासन लोकतांवित्रक शासन प्रणाली की नींव

ह।ै  इसका  सीधा  सा  मतलब  है  विक  लोग  और  उनके  मामले  पूव,-घोवि7त  मानदडंों  द्वारा
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सं$ालिलत होते हैं। यह मतपत्र की ताकत से सत्ता में आई लोकतांवित्रक सरकार को उनके

विवश्वास को धोlा देने और मनमानी, भाई-भतीजावाद और अंततः विनरकुंशता की सरकार में

बदलने से रोकता ह।ै इन बुराइयों से ब$ने का वादा ही लोगों को लोकतांवित्रक शासन प्रणाली

को अपनाने के लिलए प्रेरिरत करता ह।ै एक $ुनाव आयोग जो lेल के विनयमों के अनुसार स्वतंत्र

और विनष्पक्ष $ुनाव सुविनचिiत नहीं करता है, वह कानून के शासन की नींव के टूटने की गारटंी

देता ह।ै  इसी तरह,  हमने सिजन उत्कृष्ट गुणों का वण,न विकया है,  जो $ुनाव आयोग में होने

$ाविहए,  वे  अनुच्छेद  14 में समानता की गारटंी के विनर्दिववाद पालन के लिलए अपरिरहाय, हैं ।

शविक्तयों के व्यापक दायरे में, यविद $ुनाव आयोग उन्हें अनुचि$त या अवैध रूप से प्रयोग करता

ह,ै सिजतना विक वह शविक्त का प्रयोग करने से इनकार करता है, जब ऐसा प्रयोग एक कत,व्य बन

जाता है, तो इसका राजनीचितक दलों के भाग्य पर एक भयावह और भयावह प्रभाव पड़ता ह।ै

राजनीचितक दलों के साथ व्यवहार के मामले में असमानता, जो अन्यथा समान परिरस्थिस्थचितयों में

हैं,  विनस्संदेह  अनुच्छेद  14 के अचिधदेश का उल्लंघन करती है । राजनीचितक दलों को अपने

मतदाताओ ंकी आशाओ ंऔर आकांक्षाओ ंका प्रचितविनचिधत्व करने वाले संगpनों के रूप में देlा

जाना $ाविहए, जो नागरिरक हैं। मतदाता आमतौर पर एक या दसूरे राजनीचितक दल के समथ,क

या अनुयायी होते हैं। हम ध्यान दें विक इस न्यायालय द्वारा NOTA को मान्यता देना, मतदाता

को सभी उर्म्समीदवारों के प्रचित अपना अविवश्वास व्यक्त करने में सक्षम बनाता है, $ुनावी प्रविक्रया

से मोहभंग को उजागर करता है जो लोकतंत्र के लिलए विबल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं ह।ै

इसलिलए,  $ुनाव  आयोग  द्वारा  मतदान  कराने  में  की  गई  कोई  भी  कार,वाई  या  $ूक  जो

राजनीचितक दलों के साथ असमान व्यवहार करती है, और इससे भी अचिधक, अनुचि$त या

मनमाने तरीके से व्यवहार करती है,अनुच्छेद 14 के अचिधदेश के लिलए अभिभशाप होगी और

इसलिलए,  इसका उल्लंघन होगा । अनुच्छेद  19(1)(ए)  के तहत् मौलिलक स्वतंत्रता के साथ

नागरिरक के वोट देने के अचिधकार का एक पहलू ह।ै नागरिरक का यह अचिधकार विक वह अपने

प्रचितविनचिध के रूप में सिजन उर्म्समीदवारों को $ुने,  उनके बारे में जानकारी मांगे और प्राप्त करे,

उसे मौलिलक अचिधकार के रूप में मान्यता दी गई है  [पस्थिब्लक इटंरसे्ट फाउंडेशन  (उपरोक्त

वर्शिणत)  देlें]। मुख्य $ुनाव आयकु्त सविहत $ुनाव आयकु्तों को लगभग असीविमत शविक्तयों से
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संपन्न विकया गया है और सिजन्हें मौलिलक अचिधकारों का पालन करना है,  उन्हें विवशे7 रूप से

काय,पालिलका  द्वारा  और  विवशे7 रूप  से  विबना  विकसी  वस्तुविनष्ठ  मापदडं  के  नहीं  $ुना  जाना

$ाविहए।

Y.   प्रतीक आदेश  ;   आदश,  आ$ार सवंिहता  

166. 1950 और 1951 के अचिधविनयमों के अलावा, विनवा,$न संविहता विनयम, 1961

बनाए गए। व7, 1968 में, संविवधान के अनुच्छेद 324 के साथ पविpत 1951 अचिधविनयम की

धारा  29 क और  विनवा,$न सं$ालन विनयम के विनयम  5 और  10 के तहत प्रदत्त शविक्तयों का

प्रयोग  करते  हुए,  अचिधसू$ना  विदनांक  31.08.1968 द्वारा  विनवा,$न  चि$ह्न  (आरक्षण  और

आवंटन) आदेश, 1968 [सिजसे आगे  'चि$ह्न आदेश'  कहा जाएगा]  बनाया गया। चि$ह्न आदेश

प्रतीकों के आवंटन और वगbकरण से संबंचिधत ह।ै राजनीचितक दलों को मोटे तौर पर मान्यता

प्राप्त राजनीचितक दलों या गरै-मान्यता प्राप्त राजनीचितक दलों में विवभासिजत विकया जाता ह।ै

मान्यता प्राप्त दल राष्ट्र ीय दल या राज्य दल हो सकता ह।ै विकसी दल को राष्ट्र ीय दल और

राज्य दल के रूप में मान्यता देने की शत̃ अलग-अलग विनधा,रिरत की गई हैं। चि$ह्न आदेश का

पैराग्राफ-15 इस प्रकार है:

“15. विकसी मान्यताप्राप्त राजनीचितक दल के अलग-अलग समूहों या प्रचितदं्वद्वी वगk के

संबंध में आयोग की शविक्त-

जब आयोग अपने पास उपलब्ध सू$ना के आधार पर संतुष्ट हो जाता है विक विकसी

मान्यता प्राप्त राजनीचितक दल के प्रचितदं्वद्वी वग,  या समूह हैं, सिजनमें से प्रत्येक उस दल

होने का दावा करता है, तो आयोग मामले के सभी उपलब्ध तथ्यों और परिरस्थिस्थचितयों को

ध्यान में रlने और वगk या समूहों के ऐसे प्रचितविनचिधयों और अन्य व्यविक्तयों को सुनने के

पiात, जो सुनवाई की इच्छा रlते हैं, यह विनण,य ले सकता है विक ऐसा एक प्रचितदं्वद्वी

वग, या समूह या ऐसे प्रचितदं्वद्वी वगk या समूहों में से कोई भी वह मान्यताप्राप्त राजनीचितक
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दल नहीं है और आयोग का विनण,य ऐसे सभी प्रचितदं्वद्वी वगk या समूहों पर बाध्यकारी

होगा।”

167. अनुच्छेद-16 दो राजनीचितक दलों के एकीकरण के मामले में आयोग की शविक्त

से संबंचिधत ह।ै

168. उसी व7,, यानी 1968 में, आदश, आ$ार संविहता भी जारी की गई। आज तक,

आदश, आ$ार संविहता का विहस्सा बनने वाले मानदडंों का एक बड़ा समूह लागू विकया गया ह।ै

राजनीचितक दलों और उर्म्समीदवारों के माग,दश,न के लिलए आदश,  आ$ार संविहता में, अन्य बातों

के साथ-साथ, विनर्म्सनलिललिlत प्रावधान हैं:

“1. कोई भी पाटb या उर्म्समीदवार विकसी ऐसी गचितविवचिध में शाविमल नहीं होगा जो मौजूदा

मतभेदों  को  बढ़ाए  या  आपसी  नफरत  पैदा  करे या  विवभिभन्न  जाचितयों  और  समुदायों,

धार्दिमक या भा7ाई के बी$ तनाव पैदा कर।े

xxx xxx xxx

3. वोट हासिसल करने के लिलए जाचित या सांप्रदाचियक भावनाओ ंका इस्तेमाल नहीं विकया

जाएगा। मस्थिस्जद, $$,, मंविदर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल $ुनाव प्र$ार के लिलए

मं$ के रूप में नहीं विकया जाएगा।

4.  सभी दलों और उर्म्समीदवारों को उन सभी गचितविवचिधयों से पूरी ईमानदारी से ब$ना

$ाविहए जो $ुनाव कानून के तहत "भ्रष्ट आ$रण" और अपराध हैं, जैसे मतदाताओं को

रिरश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रचितरूपण करना, मतदान कें द्रों के

100 मीटर के भीतर प्र$ार करना,  मतदान समाविप्त के लिलए विनधा,रिरत समय के साथ

समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवचिध के दौरान साव,जविनक बpैकें  आयोसिजत करना और

मतदाताओ ंको मतदान कें द्र तक लाना-ले जाना।"
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169.  इसके बाद,  यह बpैकों,  जुलूसों,  मतदान विदवस के आ$रण से संबंचिधत ह।ै

सत्तारूढ़ पाटb के संबंध में, हम आदश,  आ$ार संविहता के भाग के रूप में विनर्म्सनलिललिlत पाते हैं।

आदश,  आ$ार संविहता का भाग VII, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार है:

“VII.  सत्ताधारी पाटb

सत्ताधारी पाटb,           $ाहे वह कें द्र में हो या संबंचिधत राज्य या राज्यों में,    यह सुविनचिiत करगेी विक

              इस बात की कोई भिशकायत न की जाए विक उसने अपने आचिधकारिरक पद का इस्तेमाल

           अपने $ुनाव अभिभयान के लिलए विकया है और विवशे7 रूप से -

XXXX XXXX XXXX XXXX

1. (l)   सरकारी विवमान,  वाहन,        मशीनरी और कार्दिमकों सविहत सरकारी परिरवहन का

            उपयोग सत्तारूढ़ दल के विहतों को आगे बढ़ाने के लिलए नहीं विकया जाएगा;

XXXX XXXX XXXX XXXX

3.   विवश्राम गृह,            डाक बंगले या अन्य सरकारी आवास पर सत्तारूढ़ दल या उसके

            उर्म्समीदवारों का एकाचिधकार नहीं होगा और ऐसे आवास का उपयोग अन्य दलों और

उर्म्समीदवारों को विनष्पक्ष तरीके से करने की अनुमचित दी जाएगी, लेविकन कोई भी दल या

उर्म्समीदवार ऐसे आवास (इससे संबंचिधत परिरसर सविहत) का उपयोग प्र$ार काया,लय के रूप

               में या $ुनाव प्र$ार के उदे्दश्य से कोई साव,जविनक बpैक आयोसिजत करने के लिलए नहीं करगेा

        या उसे ऐसा करने की अनुमचित नहीं दी जाएगी;

4.              समा$ार पत्रों और अन्य मीचिडया में सरकारी lजाने की कीमत पर विवज्ञापन जारी करना

             और सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के उदे्दश्य से राजनीचितक समा$ारों और

            उपलस्थिब्धयों के बारे में पक्षपातपूण, कवरजे के लिलए $ुनाव अवचिध के दौरान आचिधकारिरक

           जनसं$ार माध्यमों का दरुुपयोग करने से पूरी तरह से ब$ा जाना $ाविहए।

5.              मंत्री और अन्य अचिधकारी आयोग द्वारा $ुनाव की घो7णा के समय से विववेकाधीन विनचिध

 से अनुदान/    भुगतान मजंूर नहीं करेंगे; ”        और $ुनाव घो7णापत्र से संबंचिधत अन्य पहलू भी हैं।

                इन लाभकारी सिसद्धांतों को पूण, रूप से लागू करने के लिलए भारत में एक विनभbक और स्वतंत्र

     $ुनाव आयोग की स्पष्ट आवश्यकता ह।ै
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170.  विदनांक 18.02.1994        की अचिधसू$ना द्वारा सस्थिर्म्समलिलत प्रतीक आदेश का पैराग्राफ-

16    ए इस प्रकार है:

“16 ए.              आदश, आ$ार संविहता का पालन न करने अथवा आयोग के विवचिधक विनदfशों और

             अनुदेशों का पालन न करने पर विकसी मान्यता प्राप्त राजनीचितक दल की मान्यता विनलंविबत

       करने अथवा वापस लेने की आयोग की शविक्त-

        इस आदेश में विकसी बात के होते हुए भी,        यविद आयोग को अपने पास उपलब्ध सू$ना से

       यह संतुविष्ट होती है विक कोई राजनीचितक दल,        सिजसे इस आदेश के प्रावधानों के अंतग,त

          राष्ट्र ीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है,       अपने आ$रण से या अन्यथा (क)

जनवरी, 1991      में आयोग द्वारा जारी या समय-    ‘   समय पर संशोचिधत राजनीचितक दलों और

       ’      उर्म्समीदवारों के माग,दश,न के लिलए आदश, आ$ार संविहता के प्रावधानों का पालन करने में

विवफल रहा है या इनकार कर रहा है या अवज्ञा प्रदर्शिशत कर रहा है, या (l) स्वतंत्र,

               विनष्पक्ष और शांचितपूण, $ुनावों के सं$ालन को आगे बढ़ाने या आम जनता और विवशे7 रूप से

         मतदाताओं के विहतों की रक्षा करने के उद्देश्य से समय-       समय पर विदए गए आयोग के वैध

           विनदfशों और विनदfशों का पालन या काया,न्वयन करने में विवफल रहा है,    तो आयोग मामले के

               सभी उपलब्ध तथ्यों और परिरस्थिस्थचितयों को ध्यान में रlने के बाद और उस दल को उसके

             विवरुद्ध प्रस्ताविवत कार,वाई के संबंध में कारण बताने का उचि$त अवसर देने के बाद,  ऐसी

  शतk के अधीन,           जो आयोग उचि$त समझे अथवा ऐसे दल की राष्ट्र ीय दल अथवा,  जैसा भी

 मामला हो,         ”राज्य दल के रूप में मान्यता वापस ले सकता ह।ै

(   जोर विदया गया)

171.    अभिभराम सिंसह बनाम सी.डी.   कॉमा$ेन (मृत)    विवचिधक प्रचितविनचिध एवं अन्य59
 में,  इस

            न्यायालय के सात विवद्वान न्यायाधीशों की पीp को जनप्रचितविनचिधत्व अचिधविनयम की धारा 123 में

‘ ’      उसका शब्द की व्याख्या करनी थी। 4:3  बहुमत से,      इस न्यायालय ने माना विक जनप्रचितविनचिधत्व

अचिधविनयम, 1951 की धारा 123(3) ‘ ’में उसका शब्द को $ुनावी प्रविक्रया की शुद्धता बनाए रlने

              के उद्देश्य से एक व्यापक और उदे्दश्यपूण, व्याख्या दी जानी $ाविहए ताविक विकसी उर्म्समीदवार या उसके

                एजेंट या उर्म्समीदवार या उसके $ुनाव एजेंट की सहमचित से विकसी अन्य व्यविक्त द्वारा मतदाता से धम,

59 (2017) 2 एस.सी.सी. 629
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                और जाचित के आधार पर मतदान करने या मतदान न करने की अपील एक भ्रष्ट आ$रण माना

 जाएगा। डॉ.  टी.एस.  pाकुर,  सी.जे.           ने एक सहमचितपूण, विनण,य लिलlा और हम उनके विनण,य से

       विनर्म्सनलिललिlत अंश पर ध्यान देना उचि$त समझते हैं,       सिजसमें भारत के धम,विनरपेक्ष देश होने के महत्व

              और विकसी विवशे7 धम, को विवशे7 अचिधकार प्रदान करने के बारे में कहा गया है,    जो लोकतंत्र के मूल

   सिसद्धांतों का उल्लंघन है:

“35.   सबसे पहले,            हम यह उल्लेl कर सकते हैं विक अचिधविनयम की धारा 123   के lंड

(2), (3)  और (3-ए)         द्वारा दबाए जाने वाले उपद्रव पर विव$ार करते हुए,  इस न्यायालय

        ने सिजयाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुlारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा [  सिजयाउद्दीन बुरहानुद्दीन

    बुlारी बनाम बृजमोहन रामदास मेहरा, (1976) 2  एससीसी 17,   तीन विवद्वान न्यायाधीशों

   की पीp द्वारा तय]        में देlा विक हमारे लोकतांवित्रक ढां$े की ऐचितहासिसक,   राजनीचितक और

          संवैधाविनक पृष्ठभूविम पर ध्यान देने की आवश्यकता ह।ै इस संदभ, में,     यह कहा गया था विक

          हमारे संविवधान विनमा,ताओं का इरादा एक धम,विनरपेक्ष लोकतांवित्रक गणराज्य का था,  जहाँ

          मतभेदों का फायदा उpाने की अनुमचित नहीं दी जानी $ाविहए। ...

62. ...   प्रसिसद्ध राजनेता/  दाश,विनक डॉ.         राधाकृष्णन ने भारत के धम,विनरपेक्ष राज्य होने के

      बारे में विनर्म्सनलिललिlत अंश में कहा था:

"जब भारत को धम,विनरपेक्ष राज्य कहा जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है विक हम

             अदृश्य भावना की वास्तविवकता को अस्वीकार करते हैं या धम, की जीवन से प्रासंविगकता को

              अस्वीकार करते हैं या हम अधम, को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है विक

           धम,विनरपेक्षता स्वयं एक सकारात्मक धम, बन जाती है या राज्य ईश्वरीय विवशे7ाचिधकार मान

          लेता ह।ै यद्यविप सवšच्च में विवश्वास भारतीय परपंरा का मूल सिसद्धांत है,   भारतीय राज्य विकसी

विवशे7 धम, के साथ अपनी पह$ान नहीं बनाएगा या उसके द्वारा विनयवंित्रत नहीं होगा। हमारा

              मानना है विक विकसी भी धम, को अचिधमान्य दजा, या अविद्वतीय विवभिशष्टता नहीं दी जानी

$ाविहए,            विकसी भी धम, को राष्ट्र ीय जीवन या अंतरा,ष्ट्रीय संबंधों में विवशे7 विवशे7ाचिधकार नहीं

              विदए जाने $ाविहए क्योंविक यह लोकतंत्र के मूल सिसद्धांतों का उल्लंघन होगा और धम, और

        सरकार के सवšत्तम विहतों के विवपरीत होगा। धार्दिमक विनष्पक्षता,    समझ और सहनशीलता के

           इस दृविष्टकोण की राष्ट्र ीय और अंतरा,ष्ट्रीय जीवन में एक भविवष्यसू$क भूविमका ह।ै नागरिरकों
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           का कोई भी समूह अपने लिलए ऐसे अचिधकार और विवशे7ाचिधकार नहीं लेगा,    जो वह दसूरों को

               नहीं देता। विकसी भी व्यविक्त को उसके धम, के कारण विकसी भी प्रकार की अक्षमता या

     भेदभाव का सामना नहीं करना $ाविहए,          बस्थिल्क सभी को समान जीवन में पूण, रूप से विहस्सा

               ”लेने की स्वतंत्रता होनी $ाविहए। यह $$, और राज्य के पृथक्करण में शाविमल मूल सिसद्धांत ह।ै

(   जोर विदया गया)

172.   आदश, आ$ार संविहता,           धम, के प्रचित अपील के बारे में इस न्यायालय के विव$ार,  जो

   एक भ्रष्ट आ$रण है,     तथा प्रतीक आदेश का अनुच्छेद-16 ए,        जो आयोग को अवज्ञा के मामले में

     कार,वाई करने का अचिधकार देता ह,ै           स्वतंत्र एवं विनष्पक्ष $ुनाव आयोग के हाथों में एक शविक्तशाली

                हभिथयार ह।ै विनयवुिक्त करने का विवशे7 अचिधकार काय,पालिलका के पास रlने से शायद ही कोई मदद

विमले।

173.      प्रतीक आदेश के संबंध में,          इस न्यायालय ने श्री साविदक अली और अन्य बनाम

 भारत विनवा,$न आयोग,    नई विदल्ली और अन्य60
         में प्रतीक आदेश की वैधता को बरकरार रlा। इस

 न्यायालय ने,    अन्य बातों के साथ-साथ,     विनर्म्सनलिललिlत रूप में विनण,य विदया:

“40 ...            आयोग संविवधान द्वारा बनाया गया एक प्राचिधकरण है और अनुच्छेद 324  के

अनुसार,             संसद और प्रत्येक राज्य के विवधानमंडल के लिलए $ुनाव और राष्ट्रपचित और

           उपराष्ट्रपचित के पद के लिलए $ुनाव के लिलए मतदाता सूचि$यों का अधीक्षण,  विनदfशन और

     विनयंत्रण आयोग में विनविहत होगा।           यह तथ्य विक एक राजनीचितक दल के प्रतीक के आवंटन के

               लिलए दो प्रचितदं्वद्वी समूहों के बी$ विववाद को हल करने की शविक्त इतने उच्च प्राचिधकारी में

विनविहत है  ,         यह एक अनुमान को जन्म देगा ,      हालांविक lंडन योग्य  ,       और एक गारटंी प्रदान  

करगेा  ,         हालांविक पूण, नहीं लेविकन काफी हद तक  ,         विक शविक्त का दरुुपयोग नहीं विकया जाएगा  

        ”और विनष्पक्ष और उचि$त तरीके से प्रयोग विकया जाएगा।

174.           यह भी पाया गया विक जब आयोग विनदfश जारी करता है,      तो वह ऐसा अपनी ओर से

 करता है,            विकसी अन्य प्राचिधकरण के प्रचितविनचिध के रूप में नहीं। यह अनुच्छेद 324(1)  के विनमा,ण

  पर था।

60 (1972) 4 एस.सी.सी. 664
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175.                इस न्यायालय ने भारत के $ुनाव आयोग की शविक्त को बरकरार रlा है विक वह

             विकसी राजनीचितक दल को मान्यता देने के अपने आदेश को रद्द कर सकता है,    भले ही देश के सभी

      राज्यों में $ुनाव न हुए हों [    देlें जनता दल (समाजवादी)     बनाम भारत का $ुनाव आयोग61]।

176.    भारतीय राष्ट्र ीय कांगे्रस (आई)      बनाम सामासिजक कल्याण ससं्थान और अन्य62
 में,

विनस्संदेह,            इस न्यायालय ने यह विव$ार विकया विक $ुनाव आयोग को धारा 29    ए के तहत पंजीकृत

                 विकसी राजनीचितक दल का पंजीकरण रद्द करने की स्पष्ट शविक्त इस आधार पर नहीं दी गई है विक

               उसने संविवधान या पंजीकरण के समय $ुनाव आयोग को विदए गए विकसी व$न का उल्लंघन विकया ह।ै

        इस न्यायालय ने यह भी माना विक धारा 29         ए के तहत राजनीचितक दल को पंजीकृत करने की

       अपनी शविक्त का प्रयोग करते समय आयोग अध,-         न्याचियक रूप से काय, करता ह।ै न्यायालय ने तीन

    अपवादात्मक मामले भी विनधा,रिरत विकए हैं,         जहां आयोग राजनीचितक दल को पजंीकृत करने के अपने

             आदेश की समीक्षा कर सकता ह।ै इसमें धोlाधड़ी या जालसाजी करके पंजीकरण प्राप्त करना

          शाविमल ह।ै हम देl सकते हैं विक प्रतीक आदेश के पैराग्राफ-16      ए के तहत आयोग को उचि$त

                  अवसर देने के बाद विकसी दल की राष्ट्र ीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता को विनलंविबत या

                  वापस लेने का अचिधकार विदया गया ह।ै ऐसा करने के लिलए एक आधार यह भी है विक आदश, आ$ार

        संविहता के प्रावधानों का पालन करने में विवफलता के अलावा,     इनकार या अवज्ञा की जाए। इसलिलए,

1994  के बाद,          $ुनाव आयोग को राजनीचितक दलों के माग,दश,न के लिलए 1991    में जारी या समय-

समय पर इसके द्वारा संशोचिधत आदश, आ$ार संविहता का अनुपालन सुविनचिiत करने के लिलए बहुत

                 अचिधक शविक्तयाँ प्रदान की गई हैं। आयोग द्वारा विदए गए वैध विनदfशों और विनदfशों का पालन करने में

       विवफलता या अवज्ञा के संबंध में भी अनुच्छेद-16          ए के तहत शविक्त का प्रयोग विकया जा सकता ह।ै

177.            सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत के $ुनाव आयोग के सचि$व के माध्यम से63
  मामले में,

               इस न्यायालय ने माना विक प्रतीक आदेश बनाने का उदे्दश्य $ुनावों की शुद्धता बनाए रlना था।

  न्यायालय ने स्वतंत्र,             विनष्पक्ष और स्वच्छ $ुनाव कराने के लिलए $ुनाव आयोग के कत,व्य पर प्रकाश

डाला।

178.   प्रतीक आदेश का पैराग्राफ-18   इस प्रकार है:

61 (1996) 1 एस.सी.सी. 235

62 (2002) 5 एस.सी.सी. 685

63 (2008) 14 एस सी सी 318
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“18.        आयोग की अनुदेश और विनदfश जारी करने की शविक्त:     आयोग विनर्म्सन पर अनुदेश और

    विनदfश जारी कर सकता है-

(क)          इस आदेश के विकसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिलए;

(l)               विकसी भी कविpनाई को दरू करने के लिलए जो विकसी भी ऐसे प्रावधान के काया,न्वयन

      के संबंध में उत्पन्न हो सकती है; और

(ग)              राजनीचितक दलों के प्रतीकों के आरक्षण और आवंटन और मान्यता के संबंध में विकसी

    भी मामले के संबंध में,           सिजसके लिलए यह आदेश कोई प्रावधान नहीं करता है या अपया,प्त

  प्रावधान करता है,

            और आयोग की राय में $ुनाव के सु$ारू और व्यवस्थिस्थत सं$ालन के लिलए प्रावधान

 ”आवश्यक ह।ै

179. पैराग्राफ-18 के दायरे से विनपटते हुए, इस न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-

साथ, एडप्पाडी के. पलानीस्वामी बनाम टी.टी.वी. विदनाकरन एवं अन्य64 में, विनर्म्सनानुसार विनण,य

विदया:

“24.  वास्तव में,            $ुनाव चि$न्ह का आवंटन मौलिलक अचिधकार के रूप में दावा नहीं विकया जा

 सकता है,       सिजतना विक $ुनाव लड़ना नहीं है,        जैसा विक ज्योचित बसु बनाम देबी घो7ाल

[     ज्योचित बसु बनाम देबी घो7ाल, (1982) 1  एससीसी 691]       में कहा गया ह।ै यह एक

               वैधाविनक अचिधकार ह।ै यह भी अच्छी तरह से स्थाविपत है विक $ुनाव आयोग के पास पूण,

              शविक्तयां हैं और वह स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव सुविनचिiत करने के लिलए इसका प्रयोग कर

      सकता ह।ै प्रतीक आदेश का lंड 18         $ुनाव आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी पूण,

         शविक्त के पहलू को पूव, विनधा,रिरत करता ह।ै lंड 18   इस प्रकार है:

“18.              विनदfश और विनदfश जारी करने की आयोग की शविक्त। आयोग विनदfश और विनदfश जारी

  कर सकता है-

(क) इस आदेश के विकसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के लिलए;

(l) विकसी भी कविpनाई को दरू करने के लिलए जो विकसी भी ऐसे प्रावधान के काया,न्वयन

      के संबंध में उत्पन्न हो सकती है;  और

64 (2019) 18 एस.सी.सी. 219
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(ग)             राजनीचितक दलों के प्रतीकों के आरक्षण और आवंटन तथा मान्यता से संबंचिधत विकसी

    भी मामले के संबंध में,            सिजसके लिलए इस आदेश में कोई प्रावधान नहीं है या अपया,प्त

 प्रावधान ह,ै             और आयोग की राय में यह प्रावधान $ुनावों के सु$ारू और व्यवस्थिस्थत

     सं$ालन के लिलए आवश्यक ह।ै

25.       $ुनाव आयोग ने अतीत में पैरा 18         के तहत पूण, शविक्तयों का प्रयोग करते हुए दोनों

             गुटों को सामान्य प्रतीकों के आवंटन के संबंध में अंतरिरम विनदfश जारी विकए हैं,  जब प्रतीक

               आदेश के तहत विववाद अभी भी उसके समक्ष लंविबत था। यह तक, विदया गया विक $ुनाव

     आयोग ऐसा नहीं कर सकता है,          एक बार जब उसने विववाद का अंचितम रूप से फैसला कर

                 लिलया हो। इस प्रस्ताव से सहमत होने में कोई कविpनाई नहीं है विक एक बार जब विववाद का

         अंचितम रूप से ईसीआई द्वारा फैसला कर लिलया गया है,   तो उसके (ईसीआई)  द्वारा पैरा

18             के तहत शविक्तयों को लागू करने का सवाल ही नहीं उpता। हालांविक,   यविद विववाद

            ईसीआई के समक्ष जां$ हेतु लंविबत है या ईसीआई का अंचितम विनण,य संवैधाविनक न्यायालय

     के समक्ष काय,वाही में विव$ाराधीन है,        तो स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों के विहत में न्यायसंगत

             व्यवस्था प्रदान करना और सभी संबंचिधतों को समान स्तर का lेल मैदान प्रदान करना

एक न्यायसंगत और विनष्पक्ष व्यवस्था होगी।

180.            उपरोक्त विटप्पभिणयां $ुनाव आयोग को उपलब्ध शविक्तयों की व्यापकता को दशा,ती हैं।

181.          पस्थिब्लक इटंरसे्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य65
 में, संविवधान

     पीp को आमंवित्रत विकया गया था,          लेविकन संविवधान और संसद द्वारा विनधा,रिरत विकए गए $ुनाव लड़ने

                के लिलए अयोग्यता को जोड़ने या विनधा,रिरत करने से इनकार कर विदया गया था। इस संबंध में,

 अनुच्छेद 324                के तहत पूण, शविक्त के अस्थिस्तत्व के लिलए की गई अपील को मंजूरी नहीं विमली।

                 न्यायालय को यह समझाने का प्रयास विकया गया था विक $ुनाव आयोग को यह विनदfश विदया जाए विक

                वह विकसी उर्म्समीदवार को इस आधार पर $ुनाव लड़ने से रोक दे विक उस पर जघन्य और/  या गंभीर

                 अपराधों के लिलए आरोप तय विकए गए हैं। यह पाया गया विक संसद के पास विवधान मंडल की

           सदस्यता के लिलए अयोग्यता विनधा,रिरत करने की विवशे7 विवधायी शविक्त थी। हालाँविक,    यह उचि$त है विक

हम विनर्म्सनलिललिlत पर ध्यान दें:

65 (2019) 3 एस सी सी 224
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“28.              संवैधाविनक लोकतंत्र का एक अविनवाय, घटक यह है विक वह अपने नागरिरकों को

             स्वतंत्र और विनष्पक्ष रूप से विनवा,चि$त प्रचितविनचिध सरकार प्रदान करे और उसे सुरचिक्षत करे,

             तथा ऐसी राजनीचित का विनमा,ण करे सिजसके सदस्य उच्च विनष्ठा और नचैितकता वाले पुरु7

              और मविहलाएँ हों। इसे विकसी भी स्वतंत्र और विनष्पक्ष लोकतंत्र की पह$ान कहा जा सकता

”ह।ै

182. इसके बाद, इस न्यायालय ने $ुनाव सधुारों पर गोस्वामी सविमचित से उद्धरण विदया,

              सिजसमें सविमचित ने $ुनावों में धन और बाहुबल की भूविमका और राजनीचित के तेजी से उपहासीकरण

 पर दlु जताया,    सिजससे बूथ कैप्$रिंरग,          धांधली और हिंहसा जैसी बुराइयों को बढ़ावा विमला। यह

    महत्वपूण, है विक हम पैराग्राफ-30   पर ध्यान दें:

“30.          भारतीय राजनीचितक व्यवस्था में राजनीचित का अपराधीकरण कभी भी कोई अनजानी

  घटना नहीं रही,   लेविकन 1993         के मुंबई बम विवस्फोटों के दौरान इसकी उपस्थिस्थचित अपने

      सबसे प्रबल रूप में महसूस की गई,    जो आपराचिधक विगरोहों,    पुलिलस और सीमा शुल्क

            अचिधकारिरयों और उनके राजनीचितक सरंक्षकों के एक विबlरे हुए नेटवक, के सहयोग का

              परिरणाम था। उक्त हमलों के झटकों ने परूे देश को विहलाकर रl विदया और आक्रोश के

परिरणामस्वरूप, राजनीचित के अपराधीकरण की समस्या और भारत में अपराचिधयों,

             राजनेताओं और नौकरशाहों के बी$ सांpगांp का अध्ययन करने के लिलए एक आयोग का

     गpन विकया गया। सविमचित की रिरपोट,,     वोहरा सविमचित की रिरपोट,,    सिजसे कें द्रीय गृह सचि$व,

एन.एन.     वोहरा ने अक्टूबर 1993   में प्रस्तुत विकया,    में कें द्रीय जां$ ब्यूरो,   lवुिफया ब्यूरो,

            अनुसधंान और विवश्ले7ण हिंवग सविहत आचिधकारिरक एजेंसिसयों द्वारा की गई कई विटप्पभिणयों का

  उल्लेl विकया गया,           सिजन्होंने एकमत से आपराचिधक नेटवक, पर अपनी राय व्यक्त की,  जो

             वस्तुतः एक समानांतर सरकार $ला रहा था। सविमचित ने उन आपराचिधक विगरोहों पर भी

ध्यान विदया, जो विवभिभन्न राजनीचितक दलों और सरकारी पदाचिधकारिरयों के तत्वावधान में

               अपनी गचितविवचिधयाँ $लाते थे। सविमचित ने इस तथ्य पर भी गहरी चिं$ता व्यक्त की विक विपछले

    कुछ व7k में स्थानीय विनकायों,        राज्य विवधानसभाओं और संसद में कई अपराधी विनवा,चि$त

      हुए हैं। रिरपोट, में कहा गया ह:ै
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"3.2. ...             बडे़ शहरों में आय का मुख्य स्रोत रिरयल एस्टेट से संबंचिधत है - भूविम/  भवनों पर

  जबरन कब्जा करना,   मौजूदा विनवासिसयों/       विकराएदारों को बाहर विनकालकर सस्ते दामों पर

      ऐसी संपलित्तयां lरीदना आविद। समय के साथ,        इस प्रकार अर्जिजत धन शविक्त का उपयोग

            नौकरशाहों और राजनेताओं के साथ संपक, बनाने और दडं के विबना गचितविवचिधयों के विवस्तार

               के लिलए विकया जाता ह।ै धन शविक्त का उपयोग बाहुबल का एक नेटवक, विवकसिसत करने के

            लिलए विकया जाता है सिजसका उपयोग राजनेता $ुनावों के दौरान भी करते हैं।"

 और विफर:

“3.3. ...      देश के विवभिभन्न भागों में आपराचिधक विगरोहों, पुलिलस,   नौकरशाही और राजनेताओं

            के बी$ गpजोड़ स्पष्ट रूप से सामने आया ह।ै मौजूदा आपराचिधक न्याय प्रणाली,  सिजसे

    मुख्य रूप से व्यविक्तगत अपराधों/         अपराधों से विनपटने के लिलए चिडज़ाइन विकया गया था,

माविफया की गचितविवचिधयों से विनपटने में असमथ, है; आर्शिथक अपराधों के संबंध में कानून के

प्रावधान कमज़ोर हैं...”

183.    हम श्री सी.    राजगोपाला$ारी द्वारा 1922       में की गई विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयों को

   उद्धतृ करना $ाहते हैं,      सिजसका उल्लlे पस्थिब्लक इटंरसे्ट फाउंडेशन (सुप्रा)    में संविवधान पीp द्वारा

  विकया गया ह:ै

“40. ...

“... ‘    $ुनाव और उनका भ्रष्टा$ार,      अन्याय और धन का अत्या$ार,    और प्रशासन की

अकुशलता,     जैसे ही हमें आज़ादी विमलेगी,     जीवन को नरक बना देंगे....’””

184.      न्यायालय ने पस्थिब्लक इटंरसे्ट फाउंडेशन (सपु्रा)      में $ुनावी अयोग्यता पर भारत के

               विवचिध आयोग की दो सौ $ौवालीसवीं रिरपोट, से विवस्तृत रूप से उद्धरण विदया। इस न्यायालय ने

               $ुनाव आयोग की भूविमका और उसके बाद उसकी शविक्तयों को भी दोहराया। न्यायालय ने आगे कहा

विक:

"115. ...लोकतांवित्रक व्यवस्था की अपेक्षा के अनुसार, सव,शे्रष्ठ उपलब्ध व्यविक्तयों का

आपराचिधक इचितहास नहीं होना $ाविहए तथा मतदाताओं को उनके इचितहास, संपलित्त तथा

               अन्य पहलुओं के बारे में जानने का अचिधकार ह।ै हम ऐसा कहने के लिलए इच्छुक हैं, क्योंविक
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          संवैधाविनक लोकतंत्र में राजनीचित का अपराधीकरण एक अत्यंत विवनाशकारी तथा शो$नीय

             स्थिस्थचित ह।ै लोकतंत्र में नागरिरकों को lदु को असहाय बताकर भ्रष्टा$ार के प्रचित मूक, बहरे

               तथा मूक दश,क बने रहने के लिलए बाध्य नहीं विकया जा सकता। मतदाताओं को उनके भाग्य

               पर विनभ,र नहीं रहने विदया जा सकता। उर्म्समीदवार द्वारा दी गई जानकारी में वह सब कुछ

होना $ाविहए जो $ुनाव आयोग द्वारा कानून के अनुसार अपेचिक्षत ह।ै इचितहास का lलुासा

              $ुनाव को विनष्पक्ष बनाता है तथा मतदाताओं द्वारा मतदान के अचिधकार का प्रयोग भी पविवत्र

   हो जाता ह।ै ..."

185.       इसके बाद संविवधान पीp ने विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया:

“116.      उपयु,क्त को ध्यान में रlते हुए,       हम विनर्म्सनलिललिlत विनदfश जारी करना उचि$त समझते

        हैं जो इस न्यायालय के विनण,यों के अनुरूप हैं: 

116.1.             $ुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उर्म्समीदवार को $ुनाव आयोग द्वारा प्रदान विकए गए फॉम,

           को भरना होगा और फॉम, में सभी आवश्यक विववरण होने $ाविहए।

116.2.             इसमें उर्म्समीदवार के लिlलाफ लंविबत आपराचिधक मामलों के बारे में मोटे अक्षरों में

    उल्लेl विकया जाना $ाविहए।

116.3.             यविद कोई उर्म्समीदवार विकसी विवशे7 पाटb के विटकट पर $ुनाव लड़ रहा है,  तो उसे

              अपने लिlलाफ लंविबत आपराचिधक मामलों के बारे में पाटb को सूचि$त करना आवश्यक ह।ै

116.4.           संबंचिधत राजनीचितक दल को अपनी वेबसाइट पर आपराचिधक पृष्ठभूविम वाले

        उर्म्समीदवारों से संबंचिधत उपरोक्त जानकारी डालना अविनवाय, होगा।

116.5.   उर्म्समीदवार के साथ-         साथ संबंचिधत राजनीचितक दल उर्म्समीदवार के इचितहास के बारे

              में इलाके में व्यापक रूप से प्रसारिरत समा$ार पत्रों में एक घो7णा जारी करगेा और

              इलेक्ट्र ॉविनक मीचिडया में भी व्यापक प्र$ार करगेा। जब हम व्यापक प्र$ार की बात करते हैं

                 तो हमारा तात्पय, यह है विक नामांकन पत्र दालिlल करने के बाद कम से कम तीन बार ऐसा

 विकया जाएगा।

117. लोकतांवित्रक व्यवस्था को मजबूत करने के लिलए इन विनदfशों को सच्ची भावना और

             ईमानदारी से लागू विकया जाना $ाविहए। विकसी कानून या विवधायी अचिधविनयम में कुछ lाविमयां

  हो सकती हैं,            सिजन्हें विवधाचियका द्वारा विनचिiत रूप से संबोचिधत विकया जा सकता है,  यविद
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      स्थिस्थचित को सुधारने के लिलए उचि$त इरादे,         दृढ़ संकल्प और सही सो$ वाले लोगों की दृढ़

             इच्छाशविक्त हो। यह भी ध्यान में रlना $ाविहए विक संबंचिधत अचिधकारिरयों द्वारा इसके सख्त

             काया,न्वयन की कमी के कारण हमेशा कानून में दो7 नहीं पाया जा सकता ह।ै इसलिलए,

            राजनीचित और लोकतंत्र में शुद्धता की ससं्कृचित को बढ़ावा देने और एक जागरूक नागरिरक

           को बढ़ावा देने और उसका पो7ण करने के लिलए कानून के साथ-    साथ इस न्यायालय द्वारा

समय-              समय पर विदए गए विनदfशों को लागू करना सभी संबंचिधत लोगों की गंभीर सिजर्म्समेदारी

ह,ै                क्योंविक अंततः यह नागरिरक ही होते हैं जो विकसी राष्ट्र में राजनीचित के भाग्य और विदशा

            का फैसला करते हैं और इस तरह यह सुविनचिiत करते हैं विक "     हम पर उससे बेहतर शासन

  नहीं विकया जाएगा,    सिजसके हम हकदार हैं",    और इस प्रकार,    उर्म्समीदवारों के आपराचिधक

             इचितहास के बारे में परूी जानकारी नागरिरकों द्वारा बुचिद्धमानी से विनण,य लेने और सूचि$त

              विवकल्प का आधार बनती ह।ै यह स्पष्ट रूप से कहा जाना $ाविहए विक सूचि$त विवकल्प एक

      शुद्ध और मजबूत लोकतंत्र की आधारभिशला ह।ै

118.          हमने उपरोक्त विनदfश बहुत पीड़ा के साथ जारी विकए हैं,    क्योंविक $ुनाव आयोग विकसी

               उर्म्समीदवार को विकसी पाटb के प्रतीक पर $ुनाव लड़ने से मना नहीं कर सकता। अब समय

              आ गया है विक संसद को यह सुविनचिiत करने के लिलए कानून बनाना $ाविहए विक गंभीर

             आपराचिधक मामलों का सामना करने वाले व्यविक्त राजनीचित में प्रवेश न करें। आरोपी की

         विनदš7ता की धारणा के तहत कवर करना एक बात है,       लेविकन यह भी उतना ही जरूरी है

               विक जो लोग साव,जविनक जीवन में प्रवेश करते हैं और कानून बनाने में भाग लेते हैं,  वे विकसी

               भी तरह के गंभीर आपराचिधक आरोप से ऊपर हों। यह स$ है विक सभंाविवत उर्म्समीदवारों पर

    झूpे मामले थोपे जाते हैं,         लेविकन संसद द्वारा उचि$त कानून बनाकर इसका समाधान विकया

           जा सकता ह।ै राष्ट्र ऐसे कानून का बेसब्री से इतंजार करता है,   क्योंविक समाज को उचि$त

           संवैधाविनक शासन द्वारा शासिसत होने की वैध उर्म्समीद ह।ै मतदाता संवैधाविनकता के

              व्यवस्थिस्थत पो7ण के लिलए रोते हैं। देश तब पीड़ा महसूस करता है जब धन और बाहुबल

              सवšच्च शविक्त बन जाते हैं। राजनीचित की प्रदवूि7त धारा को साफ करने के लिलए आपराचिधक

              पृष्ठभूविम वाले लोगों पर प्रचितबंध लगाने के लिलए pोस प्रयास विकए जाने $ाविहए ताविक वे

               राजनीचित में प्रवेश करने के बारे में सो$ भी न सकें । उन्हें दरू रlा जाना $ाविहए।
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               ऐसा प्रतीत होता है विक राहत देने के परिरणामस्वरूप प्रावधान को विफर से लिलlा गया होगा।

Z. स्वतंत्रता;     एक महत्वपूण, और अपरिरहाय, गुण

     पारस्परिरकता की वधै शविक्त की अवधारणा

186.   स्वतंत्रता क्या है?    स्वतंत्रता एक मूल्य है,       जो एक व्यविक्त में विनविहत गुणों के विमश्रण

                 का एक तत्व मात्र ह।ै विकसी व्यविक्त की योग्यता को उग्र स्वतंत्रता के साथ नहीं जोड़ा जाना $ाविहए।

                 एक व्यविक्त अपने $ुने हुए व्यवसाय में उत्कृष्ट हो सकता ह।ै वह एक बेहतरीन प्रशासक हो सकता ह।ै

    वह ईमानदार हो सकता है,            लेविकन स्वतंत्रता का गुण पेशेवर उत्कृष्टता के गुणों की सीमाओं से परे

ह,ै                  साथ ही ईमानदारी के विनदfशों से भी परे ह।ै हम विनस्संदेह यह स्पष्ट कर सकते हैं विक,

सामान्यतः,         ईमानदारी में दृढ़ विवश्वास का गुण शाविमल होता है,       जो सही और गलत की धारणा से

         प्रवाविहत होता ह।ै व्यविक्त के लिलए परिरणामों की परवाह विकए विबना,   एक ईमानदार व्यविक्त, सामान्यतः,

                 उच्च और शविक्तशाली का सामना करने और धम, के माग, पर दृढ़ रहने के लिलए अथक प्रयास करगेा।

                एक $ुनाव आयकु्त राष्ट्र के प्रचित उत्तरदायी होता ह।ै देश के लोग उससे आशा करते हैं विक लोकतंत्र

हमेशा संरचिक्षत और पोवि7त रहे। हम उपरोक्त विटप्पभिणयों को यह कहकर स्पष्ट कर सकते हैं विक

              व्यविक्तयों के एक विनकाय की सच्ची स्वतंत्रता को सरासर एकपक्षीयता से भ्रविमत नहीं विकया जाना

               $ाविहए। इसका मतलब है विक $ुनाव आयोग को संवैधाविनक ढां$े और कानूनों के भीतर काम करना

                  $ाविहए। यह दोनों में से विकसी के भी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता और विफर भी स्वतंत्र होने

          का दावा नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के घोडे़ पर सवार होकर,       यह अनुचि$त तरीके से काम भी नहीं

     कर सकता। स्वतंत्रता को अंततः '      क्या सही है और क्या गलत'      के सवाल से जोड़ा जाना $ाविहए।

एक व्यविक्त, जो सत्ता के सामने कमजोर है, उसे $ुनाव आयकु्त के रूप में विनयकु्त नहीं विकया जा

सकता। एक व्यविक्त, जो दाचियत्व की स्थिस्थचित में है या उसे विनयकु्त करने वाले के प्रचित ऋणी महसूस

 करता है,                 वह राष्ट्र को विवफल करता है और लोकतंत्र की नींव रlने वाले $ुनावों के सं$ालन में

              उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। एक स्वतंत्र व्यविक्त पक्षपाती नहीं हो सकता। सबसे तूफानी समय

     में भी तराजू को सातवाँ रlना,       शविक्तशाली लोगों की गुलामी न करना,    बस्थिल्क कमजोरों और

  अन्याचिययों की मदद करना,    जो अन्यथा सही हैं,        सच्ची स्वतंत्रता के रूप में योग्य होगा। संवधैाविनक

   मूल्यों को बनाए रlना,         जो वास्तव में मूल संर$ना का एक विहस्सा हैं,   और सिजसमें लोकतंत्र, कानून

 का शासन,    समानता का अचिधकार,        धम,विनरपेक्षता और अन्यथा $ुनावों की शुद्धता शाविमल है,
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               वास्तव में स्वतंत्रता की उपस्थिस्थचित की घो7णा करगेा। स्वतंत्रता में दृढ़ रहने की क्षमता शाविमल होनी

$ाविहए,          भले ही वह सवšच्च के लिlलाफ हो। स्वाभाविवक रूप से,     समझौता न करने वाली विनडरता

                   एक स्वतंत्र व्यविक्त को उन लोगों से अलग करती है जो अपने कम, से पहले अपने लिलए सब कुछ विप्रय

           रlते हैं। यह इस संदभ, में है विक हम सपु्रीम कोट, एडवोकेट्स-ऑन-    रिरकॉड, एसोसिसएशन और अन्य

  बनाम भारत संघ66
         में विनर्म्सनलिललिlत $$ा, का संदभ, लेने की सलाह देते हैं: 

"310.        थोडे़ से व्यविक्तगत शोध के परिरणामस्वरूप "   पारस्परिरकता की वैध शविक्त"  की

   अवधारणा का पता $ला,         सिजस पर बट्र ा,म रवेेन ने अपने लेl - "    शविक्त के आधार और

   पारस्परिरक प्रभाव का शविक्त/  अंतःविक्रया मॉडल"     में बहस की थी (   यह लेl सामासिजक मुद्दों

    और साव,जविनक नीचित के विवश्ले7ण,   lंड 8,   संख्या 1, 2008,   पृष्ठ 1-22  में प्रकाभिशत

 हुआ था)            । विकसी व्यविक्त के व्यविक्तत्व को प्रभाविवत करने वाले विवभिभन्न मनोवैज्ञाविनक कारणों

  से विनपटने के अलावा, "    पारस्परिरकता की वैध शविक्त"        का भी संदभ, विदया गया था। यह

              बताया गया विक पारस्परिरकता मानदडं की परिरकल्पना की गई है विक यविद कोई व्यविक्त विकसी

      दसूरे के लिलए कुछ लाभकारी करता है,       तो प्राप्तकता, पारस्परिरकता के लिलए बाध्य महसूस

 करगेा ("         मैंने आपकी मदद की जब आपको इसकी आवश्यकता थी,   इसलिलए आपको मेरे

       लिलए ऐसा करने के लिलए बाध्य महसूस करना $ाविहए।"  -    गोरानसन और बकšविवत्ज़,

1966; गोल्डनर, 1960)        । लेlक द्वारा व्यक्त विकए गए दृविष्टकोण में,   शविक्त की अंतर्दिनविहत

            आवश्यकता व्यविक्त के अव$ेतन में साव,भौविमक रूप से उपलब्ध ह।ै इस्थिच्छत शविक्त की

   संतुविष्ट और प्राविप्त पर,            ”उपकार का प्रचितदान करने की भी ऐसी ही अ$ेतन इच्छा होती ह।ै

               यह महत्वपूण, है विक विनयवुिक्त को इस धारणा से भी प्रभाविवत नहीं होना $ाविहए विक लोकतंत्र

       ‘     ’      और उसके सभी वादों का भाग्य एक हां में हां विमलाने वाला व्यविक्त तय करगेा। रिरपोट, और अन्य

        सामविग्रयों द्वारा समर्शिथत संस्थापक विपताओं की सबसे गहरी आशंकाएं,     विनचिiत रूप से कार,वाई की

      अविनवाय, आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं।

एए.     श्री अरुण गोयल की विनयवुिक्त:      एक विट्रगर या मात्र एक अपवाद?

 187.    याचि$काकता, ने डब्ल्यू.पी.   सखं्या 569/2021     में एक आवेदन दायर कर $ुनाव

              आयकु्त के रिरक्त पद को भरने के लिलए विनयवुिक्त के लिलए अंतरिरम राहत मांगी थी,  जो 15.05.2022
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         को एक सविमचित द्वारा उत्पन्न हुई थी। पीp ने 17.11.2022       को इन मामलों की सुनवाई शुरू की।

 मामला 22.11.2022            के लिलए स्थविगत कर विदया गया। ऐसा प्रतीत होता है विक 18.11.2022 को

                $ुनाव आयकु्त का रिरक्त पद श्री अरुण गोयल की विनयवुिक्त से भरा गया। याचि$काकता, की ओर से

                उपस्थिस्थत विवद्वान वकील श्री प्रशांत भू7ण ने इस विनयवुिक्त पर यह तक, देकर हमला विकया विक जब

               याचि$काकता, ने विनयवुिक्त से संबंचिधत अंतरिरम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर विकया था,

 तो प्रचितवादी-               संघ के लिलए विनयवुिक्त करना lलुा नहीं था। इस पर इस न्यायालय ने प्रचितवादी को

             विनयवुिक्त से संबंचिधत फाइलें पेश करने के लिलए कहा। इसमें अन्य बातों के साथ-    साथ यह भी कहा

   गया है विक 15.05.2022              से श्री राजीव कुमार की मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में विनयवुिक्त के बाद

         $ुनाव आयकु्त के पद में रिरविक्त उत्पन्न हुई। अनुच्छेद 324       के तहत कोई विवभिशष्ट कानून नहीं बनाया

      गया ह।ै एक परिरपाटी सामने रlी गई है,     सिजसमें सिसविवल सेवा के वरिरष्ठ सदस्यों,   भारत सरकार के

सचि$व/राज्य सरकार के मुख्य सचि$व के स्तर के अन्य सेवारत या सेवाविनवृत्त अचिधकारिरयों को

                विनयकु्त करना शाविमल ह।ै इस परिरपाटी में अब तक के सबसे वरिरष्ठ $ुनाव आयकु्त को मुख्य $ुनाव

                 आयकु्त के रूप में विनयकु्त करना भी शाविमल ह।ै फाइलों के अवलोकन से हमें विनस्संदेह पता $ला विक

         प्रचितवादी को अन्य रिरट याचि$काओं के अलावा रिरट याचि$का (सिसविवल)   सखं्या 104/2015  के

                  लंविबत होने की जानकारी थी। विनयवुिक्त स्पष्ट रूप से इस आधार पर की गई है विक विनयवुिक्त करने में

           कोई बाधा नहीं थी। एक $ुनाव आयकु्त की विनयवुिक्त के लिलए 18.11.2022    को अनुमोदन मांगा गया

 था। उसी विदन,            भारत सरकार के सचि$व के पद पर काय,रत और सेवाविनवृत्त आईएएस अचिधकारिरयों

     के डेटाबेस का उपयोग करते हुए,        इसे एक्सेस विकया गया। हमें $ार नाम विमले,    सिजनमें सू$ी में सबसे

                ऊपर वत,मान विनयकु्त व्यविक्त शाविमल था। कानून और न्याय मंत्री द्वारा तीन अन्य नामों पर भी विव$ार

           विकया गया। अचिधकारिरयों में से एक आंध्र प्रदेश से था और 1983      ब$ै का था। पैनल में शाविमल

        तीसरा अचिधकारी तेलंगाना राज्य से था और वह 1983       ब$ै का था और $ौथा अचिधकारी

     तविमलनाडु कैडर का था और 1985           ब$ै का था। वत,मान विनयकु्त व्यविक्त पंजाब कैडर का था और

1985     ब$ै का था। उसी विदन,  यानी 18.11.2022      को एक नोट लगाया गया था,  सिजसमें कानून

                  मंत्री ने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपचित के विव$ार के लिलए $ार नामों के पैनल का सुझाव विदया था। हमने

                 यह भी पाया विक उसिल्ललिlत अचिधकारिरयों में से तीन विपछले दो व7k के दौरान सेवाविनवृत्त हुए हैं। यह

     देlा गया विक विनयकु्त व्यविक्त विदसंबर, 2022         में सेवाविनवृत्त होने वाला था और उसने स्वैस्थिच्छक
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   सेवाविनवृलित्त ले ली थी,              वह पैनल के $ार सदस्यों में सबसे कम उम्र का पाया गया। प्रधानमंत्री को

       यह सिसफारिरश की गई थी विक उसके अनुभव, उम्र,       प्रोफाइल और उपयकु्तता को देlते हुए वत,मान

                विनयकु्त व्यविक्त पर विव$ार विकया जा सकता ह।ै उसी विदन विफर से प्रधानमंत्री ने वत,मान विनयकु्त व्यविक्त

                के नाम की सिसफारिरश की। हमने आगे देlा विक उसी विदन विफर से विनयकु्त व्यविक्त द्वारा स्वैस्थिच्छक

            सेवाविनवृलित्त के संबंध में एक आवेदन देlा गया और इसे विफर से 18.11.2022   से स्वीकार करते

              हुए और स्वैस्थिच्छक सेवाविनवृलित्त के अनरुोध पर कार,वाई करने के लिलए आवश्यक तीन महीने की

अवचिध को माफ करते हुए, अचिधकारी के स्वैस्थिच्छक सेवाविनवृलित्त के अनुरोध को सक्षम प्राचिधकारी

                  द्वारा स्वीकार कर लिलया गया। आiय, की बात नहीं है विक उसी विदन $ुनाव आयकु्त के रूप में उनकी

                 विनयवुिक्त भी अचिधसूचि$त की गई। हम इस बात से थोडे़ हरैान हैं विक अगर अचिधकारी को विनयवुिक्त के

         प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी तो उसने 18.11.2022     को स्वैस्थिच्छक सेवाविनवृलित्त के लिलए

       आवेदन कैसे विकया। $ाहे वह कोई भी हो,    हमने देlा विक 8.11.2022     शुक्रवार था और अगले ही

विदन,        न्यायालय ने मामले को विव$ार के लिलए 22.11.2022      को सू$ीबद्ध करने का विनदfश विदया था।

188.      इस विनयवुिक्त के संबंध में,         मुख्य विवशे7ताएं ध्यान दी जा सकती हैं। रिरविक्त

15.05.2022       से विवद्यमान थी। संविवधान पीp ने 17.11.2022     को प्रारभंिभक सुनवाई की। अगले

विदन,  यानी 18.11.2022 को,       जब एक अंतरिरम आवेदन भी विव$ाराधीन था,    प्रस्ताव से शुरू होने

  वाली सभी प्रविक्रयाएं,        कानून मंत्री के हाथों उसी की प्रविक्रया,      संबंचिधत अचिधकारिरयों की आगे की

सिसफारिरशें,    प्रधान मंत्री की सिसफारिरश,         स्वैस्थिच्छक सेवाविनवृलित्त की मांग करने वाले विनयकु्त व्यविक्त के

  आवेदन की स्वीकृचित,           तीन महीने की अवचिध को माफ करना और अनुच्छेद 324 (2)  के तहत

राष्ट्रपचित द्वारा विनयवुिक्त, सिजसे अचिधसूचि$त विकया गया, एक ही विदन में हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है,

ऐसी विनयवुिक्त को रोकने वाला कोई अंतरिरम आदेश नहीं था, लेविकन साथ ही, आई.ए. रिरट याचि$का

(सिसविवल)   सखं्या 569/2021    में संख्या 63145/2021,       सिजसमें रिरक्त पद पर स्वतंत्र विनकाय

          द्वारा विनयवुिक्त करने का विनदfश देने की मांग की गई थी,       विव$ाराधीन थी। श्री प्रशांत भू7ण उक्त

         आधार पर विनयवुिक्त को ही अमान्य करने की मांग करेंगे।

189.              $ूंविक मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त की एक अलग पद्धचित की

            आवश्यकता पर विव$ार करने के लिलए संविवधान पीp का गpन विकया गया है,    इसलिलए विनयवुिक्त में
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         शाविमल प्रविक्रया का पालन कुछ प्रासंविगक प्रश्न उpाता ह।ै विनयवुिक्त, विनस्संदेह,   वरिरष्ठ सिसविवल सेवकों

      के एक पैनल से की जाती है,           जो सेवाविनवृत्त और सेवारत दोनों हैं। विवद्वान अटॉनb जनरल का तक,

              होगा विक विनयवुिक्त अचिधकारिरयों के एक पैनल से की गई ह।ै वत,मान विनयकु्त व्यविक्त 31.12.2022 को

               सेवाविनवृत्त होने वाला था। पैनल का गpन करने वाले अन्य तीन व्यविक्तयों की जन्म चितभिथ से, हम

           पाते हैं विक उनमें से एक व्यविक्त स्पष्ट रूप से व7, 2020       में सेवाविनवृत्त हुआ था। एक अन्य

अचिधकारी,      सिजसका नाम पैनल में था,     वह भी व7, 2020      में सेवाविनवृत्त हुआ था। एकमात्र अन्य

अचिधकारी,         सिजसे विनयकु्त व्यविक्त के साथ विव$ार विकया गया था,    वह भी व7, 2020   में सेवाविनवृत्त हुआ

    था। ऐसा इसलिलए है क्योंविक 1991     के अचिधविनयम की धारा 4       के तहत $ुनाव आयकु्त छह साल के

    काय,काल के लिलए हकदार है, हालांविक,       इस शत, के अधीन विक अचिधकारी को 65    व7, की आयु तक

     पहु$ंने पर काया,लय छोड़ना होगा। वास्तव में,   विनयकु्त अचिधकारी भी 31.12.2022    को साp व7, की

      आयु में सेवाविनवृत्त होने वाला था। 18.11.2022         को की गई विनयवुिक्त के आधार पर उनका

                काय,काल पाँ$ साल से थोड़ा अचिधक होगा। उन्हें मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में नहीं बस्थिल्क $ुनाव

       आयकु्त के रूप में विनयकु्त विकया जाएगा। 1991     के अचिधविनयम की धारा 4  के अनुसार,  मुख्य $ुनाव

               आयकु्त और $ुनाव आयकु्त दोनों को छह साल की अवचिध के लिलए विनयकु्त विकया जाना ह।ै

190.   इससे धारा 4   का प्रश्न उpा,         सिजसमें मखु्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्त के लिलए

              पदभार ग्रहण करने की चितभिथ से छह व7, का विनचिiत काय,काल घोवि7त विकया गया था,  सिजसका

               उल्लंघन विकया गया। विवद्वान अटॉनb जनरल ने इस प्रकार उत्तर विदया। उन्होंने बताया विक जब से

  $ुनाव आयोग बहु-     सदस्यीय टीम बन गया है,          तब से व्यविक्तयों की विनयवुिक्त शुरू में $ुनाव आयकु्त के

             रूप में करने की परपंरा बन गई है और सबसे वरिरष्ठ $ुनाव आयकु्त को,      जब तक विक वह अयोग्य न

समझे,              मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में विनयकु्त विकया जाता ह।ै जहां तक धारा 4   की बात है, सिजसमें

                  यह घोवि7त विकया गया है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्त को छह व7, की अवचिध के लिलए

विनयकु्त विकया जाना है और विनयवुिक्तयां उक्त अचिधदेश के उल्लंघन में हैं, विवद्वान अटॉनb जनरल ने

बताया विक $ुनाव आयकु्त का काय,काल और मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में काय,काल, उन लोगों के

           लिलए जो मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में विनयकु्त विकए जाते हैं,   संयकु्त ह।ै 1991   के अचिधविनयम की

धारा 4     के पहले प्रावधान के मदे्दनजर,            छह व7, के काय,काल के संदभ, में कमी हो सकती ह।ै लेविकन
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        यह बताया गया है विक जहाँ तक संभव हो,        विनयवुिक्तयाँ कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के

          लिलए की जा रही हैं। प्रावधान के सं$ालन को देlते हुए,   सिजसके परिरणामस्वरूप 65   व7, की आयु

              प्राप्त करने पर पदधारी द्वारा अविनवाय, और समय से पहले पद lाली करना पड़ता है,  दो विनयवुिक्तयों

            के संयोजन पर भी काय,काल परूे छह साल तक नहीं $ल सकता है,     अथा,त पहले $ुनाव आयकु्त के

                 रूप में और बाद में मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में। विवद्वान अटॉनb जनरल ने कहा विक इस

        न्यायालय को उक्त पहलू से नहीं रोका जाना $ाविहए,   जब वह प्रश्न,    सिजससे यह न्यायालय संबंचिधत

ह,ै                अलग ह।ै जहां तक श्री प्रशांत भू7ण और श्री गोपाल शंकरनारायणन द्वारा की गई आलो$ना का

        सवाल है विक सिजस पैनल पर विव$ार विकया गया,       उसने सरासर मनमानी की और रिरट

             याचि$काकता,ओं की भिशकायत को मजबूत विकया विक इस न्यायालय के लिलए हस्तके्षप करने और

                राहत प्रदान करने के लिलए एक विनर्दिववाद मामला बनता है ताविक $यन और विनयवुिक्त के लिलए एक

     विनष्पक्ष प्रविक्रया विनधा,रिरत की जा सके,          जब तक विक संसद द्वारा कानून नहीं बनाया जाता है, विवद्वान

              अटॉनb जनरल यह इवंिगत करेंगे विक सिसविवल सेवक या आईएएस अचिधकारी अपने करिरयर के दौरान

                प्राप्त अनभुव के आधार पर $ुनाव आयकु्त और मखु्य $ुनाव आयकु्त के रूप में विनयवुिक्त के लिलए

                आदश, रूप से उपयकु्त हैं। उनके पास अपने करिरयर के विवभिभन्न $रणों में $ुनावों के सं$ालन के

                मामले में अनुभव ह।ै वे अपने कैडर राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में पय,वेक्षक के रूप में काम

               करते हैं। $ुनाव आयोग को मखु्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के साथ नहीं जोड़ा जाना

                  $ाविहए। आयोग एक बड़ी टीम के रूप में काम करता ह।ै यह इस संबंध में है विक सिसविवल सेवा के

  अचिधकारी अनुच्छेद 324(2)            के तहत विव$ार विकए जाने के लिलए पूरी तरह से तयैार हैं,  यह इवंिगत

  विकया गया ह।ै

191.             विवद्वान अटॉनb जनरल ने बताया विक अचिधकारिरयों का पैनल भारत सरकार के सचि$वों

           के पद पर काय,रत और सेवाविनवृत्त आईएएस अचिधकारिरयों के डेटाबेस से बना ह।ै

192.                जब यह बताया गया विक न्यायालय के लिलए यह रहस्य बना हुआ है विक 1991

   अचिधविनयम की धारा 4     के स्पष्ट अचिधदेश के विवपरीत,       सभी पैनलिलस्ट या तो सेवाविनवृत्त थे (  $ार में

 से 3)            और अंचितम रूप से विनयकु्त व्यविक्त स्वयं तब विनयकु्त विकया गया था,   जब उसके 60  वें जन्मविदन

        में एक महीने से भी कम समय ब$ा था,           तो यह प्रस्तुत विकया गया विक न्यायालय को यह ध्यान में

                रlना $ाविहए विक पैनल भारत सरकार के सचि$वों के पद के अचिधकारिरयों के डेटाबेस से तयैार विकया
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 गया था,      जो सेवारत और सेवाविनवृत्त दोनों हैं,         और विवचिध एवं न्याय मंत्रालय द्वारा तैयार विकया गया

                 था। जब यह आगे पूछा गया विक प्रचितवादी ने यह पता लगाने के लिलए कोई उत्सुकता क्यों नहीं

     विदlाई विक क्या ऐसे अचिधकारी हैं,     सिजन्हें विनयकु्त विकया जा सकता है,     सिजन्हें कानून के अचिधदेश के

        अनुसार छह व7, की पूण, अवचिध सुविनचिiत की जाएगी,        तो यह प्रस्तुत विकया गया विक ऐसे

  अचिधकारिरयों की कमी ह।ै

193.  इसके बाद,            श्री प्रशांत भू7ण और श्री गोपाल शंकरनारायण दोनों ने तक, विदया विक

          ऐसा नहीं हो सकता ह।ै श्री प्रशांत भू7ण ने बताया विक 160   अचिधकारी ऐसे हैं,  जो 1985   ब$ै के हैं

और उनमें से कुछ श्री अरुण गोयल से भी कम उम्र के हैं।

194.              हमने पाया है विक पैनल में शाविमल तीन अचिधकारिरयों को सेवाविनवृलित्त के तथ्य को

           ध्यान में रlते हुए बाहर कर विदया गया था। इस आधार पर,       यह पाया गया विक विनयकु्त व्यविक्त सबसे

    कम उम्र का था। इसके बाद,  उसके अनुभव,      आयु और उपयकु्तता के आधार पर,   विनयकु्त व्यविक्त की

        सिसफारिरश की गई और अंततः उसे विनयकु्त विकया गया।

195.            यविद पैनल के गpन से ही कोई विनयचित तय हो जाती है,  तो विफर,   यह पूरी प्रविक्रया

                 एक पूव, विनष्क7, पर आकर lत्म हो जाएगी विक आलिlर में विकसे विनयकु्त विकया जाएगा। इस पद्धचित के

     बारे में हम जो पाते हैं,    वह यह है विक,           इस आधार पर भी विक सरकार को विनयकु्त व्यविक्त को सिसविवल

सेवकों तक सीविमत रlने का अचिधकार है, यह स्पष्ट रूप से उस अचिधदेश का उल्लंघन है सिजसके

अनुसार, $ाहे वह $ुनाव आयकु्त हो या मुख्य $ुनाव आयकु्त, विनयकु्त व्यविक्त के पास छह व7, की

               अवचिध होनी $ाविहए। $ुनाव आयकु्त या मखु्य $ुनाव आयकु्त के पद पर विनयकु्त व्यविक्त को यथोचि$त

                 रूप से लंबा काय,काल देने के पीछे दश,न यह है विक इससे अचिधकारी को काया,लय की जरूरतों के

                अनुसार lदु को तयैार करने और अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में सक्षम होने के लिलए पया,प्त

           समय विमल सकेगा। एक सुविनचिiत काय,काल विनयकु्त व्यविक्त में विकसी भी सधुार,   परिरवत,न को लागू

      करने की प्रेरणा और इच्छाशविक्त पैदा करगेा,          साथ ही अपना सव,शे्रष्ठ प्रदश,न करने की प्ररेणा भी

              दगेा। अल्पकालिलक काय,काल $ुनाव आयकु्त या मुख्य $ुनाव आयकु्त के उच्च पद के उदात्त उदे्दश्यों

       को पूरा करने के लिलए समय के साथ-          साथ बहुत जरूरी इच्छा को भी समाप्त कर सकता ह।ै

        सत्ताधारिरयों को lशु करने की कोई भी प्रवृलित्त बढे़गी,        साथ ही साथ उनकी स्वतंत्रता को व्यक्त

        करने की शविक्त और इच्छा भी कम हो सकती है,          यह ध्यान में रlते हुए विक काय,काल छोटा ह।ै यह
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           स्पष्ट रूप से संसद द्वारा बनाए गए कानून का अंतर्दिनविहत दश,न है,      जो छह साल की अवचिध सुविनचिiत

               करता ह।ै छह साल की अवचिध $ुनाव आयकु्त और मुख्य $ुनाव आयकु्त दोनों के लिलए अलग-अलग

      सुविनचिiत की जाती ह।ै दसूरे शब्दों में,          कानून का उदे्दश्य और उसका आदेश विवफल हो जाएगा और

               यह प्रथा याचि$काकता,ओं की भिशकायत को बल प्रदान करती ह।ै हमें यह स्पष्ट करना $ाविहए विक

         विटप्पभिणयों का उदे्दश्य विनयकु्त व्यविक्त का व्यविक्तगत मूल्यांकन नहीं है,    सिजसके पास उत्कृष्ट शकै्षभिणक

                योग्यता ह।ै लेविकन जैसा विक हमने देlा है विक सिसविवल सेवा के सदस्यों के पास जो शकै्षभिणक

   उत्कृष्टता हो सकती है,            वह स्वतंत्रता और राजनीचितक संबद्धता से पूवा,ग्रह से मुविक्त जैसे मूल्यों का

         विवकल्प नहीं हो सकती ह।ै हम विनर्म्सनलिललिlत विनष्क7, विनकालते हैं:

          संसद ने मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्त के लिलए अलग-    अलग छह साल का

      काय,काल सुविनचिiत विकया ह।ै यह विनयम है,   यह धारा 4(1)       में पाया जाता ह।ै कोई प्रावधान मुख्य

प्रावधान की स्थिस्थचित में नहीं आ सकता। अपवाद विनयम नहीं बन सकता। विफर भी, विनयवुिक्तयों को

                 इस स्तर तक कम कर विदया गया ह।ै यह $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर करता ह।ै कानून

    की नीचित परासिजत होती ह।ै

बी.बी.   क्या अनुच्छेद 324    में कोई रिरक्तता है?      क्या न्यायालय को हस्तके्षप करना $ाविहए,

  यविद कोई है?

196.   जब अनुच्छेद 324(2)           में यह प्रावधान है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव

  आयकु्तों की विनयवुिक्त,              संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए विकसी कानून के प्रावधानों के अधीन,

   राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी,    तो अनुच्छेद 74   के मद्देनजर,       विनस्संदेह इसका मतलब यह होगा विक

             राष्ट्रपचित मंवित्रपरिर7द की सलाह के अनुसार विनयवुिक्तयां करने के लिलए बाध्य ह।ै अनुच्छेद 77  को भी

          ध्यान में रlते हुए और बनाए गए काय, विनयमों के मद्देनजर,     सिजसका हमने इस विनण,य के परैाग्राफ

51    में उल्लेl विकया है,      संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक,      राष्ट्रपचित द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह के

अनुसार विनयवुिक्त की जाएगी। यह वास्तव में ऐसी विनयवुिक्त थी, जो संविवधान सभा के सदस्यों के लिलए

सव,सर्म्समत चिं$ता का कारण थी, सिजसका हम पहले ही उल्लेl कर $ुके हैं।
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197.           याचि$काकता,ओं ने विवनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य67
   में विदए गए

                इस न्यायालय के विनण,य पर काफी भरोसा विकया। इसमें कोई संदेह नहीं विक यह ऐसा मामला है

     सिजसमें न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-     साथ विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया ह:ै

“49. अनुच्छेद 32    के साथ अनुच्छेद 142        द्वारा आदेश देने की पया,प्त शविक्तयाँ प्रदान की

 गई हैं,   जो अनुच्छेद 141           के आधार पर कानून के प्रभाव वाले हैं और सभी अचिधकारिरयों

            को इस न्यायालय के आदेशों की सहायता में काय, करने का आदेश है,   जैसा विक संविवधान

 के अनुच्छेद 144          में प्रावधान ह।ै इस न्यायालय के विनण,यों की श्रृंlला में,   इस शविक्त को

       मान्यता दी गई है और यविद आवश्यक हो,       तो आवश्यक विनदfश जारी करके शून्य को भरने

                 के लिलए तब तक प्रयोग विकया जाता है जब तक विक विवधाचियका इस कमी को पूरा करने के

             लिलए कदम नहीं उpाती या काय,पालिलका अपनी भूविमका का विनव,हन नहीं करती। इस कत,व्य

              के विनव,हन में भारत सरकार द्वारा आईआरसी का गpन विकया गया था ताविक समस्या का

              गहन अध्ययन करने के बाद इसकी सिसफारिरशें प्राप्त की जा सकें ताविक उचि$त कानून बनने

            तक उपयकु्त काय,कारी विनदfशों द्वारा उन्हें लागू विकया जा सके। आईआरसी की रिरपोट,

      भारत सरकार को दे दी गई है,        लेविकन वत,मान संदभ, में कुछ कविpनाइयों के कारण,

             काय,पालिलका द्वारा आगे कोई कार,वाई संभव नहीं ह।ै भारत सरकार द्वारा स्वयं एक विवशे7ज्ञ

             विनकाय के रूप में मानी जाने वाली सविमचित द्वारा अध्ययन विकए जाने के बाद,  इस

             न्यायालय के विनदfशों को तयैार करने के लिलए आईआरसी की सिसफारिरशों पर काय, करना

 सरुचिक्षत है,         जहाँ तक वे सहायक हैं। शे7 के्षत्र में,      आईआरसी के अध्ययन और उसकी

   सिसफारिरशों के आधार पर,            संपूण, शून्य को भरने के लिलए उपयकु्त विनदfश तयैार विकए जा

                सकते हैं। यह वह अभ्यास है सिजसे हम वत,मान मामले में करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंविक

इस अभ्यास में अब और दरेी नहीं की जा सकती ह।ै इस संबंध में आवश्यक विनदfश जारी

            करना उपरोक्त प्रावधानों के तहत इस न्यायालय का आवश्यक और वास्तव में संवैधाविनक

              दाचियत्व ह।ै अब हम इस दाचियत्व के विनष्पादन में आवश्यक विनदfशों के विनमा,ण पर विव$ार

                करते हैं। सख्त अनुपालन के लिलए यहां जारी विकए गए विनदfश तब तक लागू रहेंगे जब तक

”विक उन्हें इस संबंध में उपयकु्त कानून द्वारा प्रचितस्थाविपत नहीं विकया जाता ह।ै

67 (1998) 1 एस.सी.सी 226
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198. हालाँविक,            हमें तुरतं ध्यान देना $ाविहए विक इस न्यायालय ने भी विनर्म्सनलिललिlत विनण,य

 विदया है:

“51.  अनुच्छेद 32    के साथ अनुच्छेद 142        के तहत इस न्यायालय की शविक्तयों का प्रयोग

 करते हुए,      बड़ी सखं्या में मामलों में विदशा-         विनदfश और विनदfश जारी विकए गए हैं और उनमें

             से कुछ का संचिक्षप्त संदभ, पया,प्त ह।ै एरा$ सैम कांगा बनाम भारत संघ [  डब्ल्यूपी संख्या

2632/1978  विदनांक 20-3-1979  को तय]       में संविवधान पीp ने उत्प्रवास अचिधविनयम से

  संबंचिधत कुछ विदशा-          विनदfश विनधा,रिरत विकए थे। लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ

[(1984) 2  एससीसी 244] (      विवदेशी दत्तक ग्रहण के संबंध में)    में विवदेभिशयों द्वारा नाबालिलग

      बच्चों को गोद लेने के लिलए विदशा-          विनदfश विनधा,रिरत विकए गए थे। इसी तरह पचिiम बंगाल राज्य

     में भी। बनाम संपत लाल [(1985) 1   एससीसी 317:  1985  एससीसी (विक्र) 62:

(1985) 2   एससीआर 256],  के.      वीरास्वामी बनाम भारत संघ [(1991) 3  एससीसी

655:  1991   एससीसी (विक्र)  734],       यूविनयन काबा,इड कॉपšरशेन बनाम भारत संघ

[(1991)  4   एससीसी 584],        विदल्ली न्याचियक सेवा एसोसिसएशन बनाम गजुरात राज्य

[(1991) 4  एससीसी 406] (  नाचिडयाड मामला),     विदल्ली विवकास प्राचिधकरण बनाम स्थिस्कपर

  कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रा)  लिलविमटेड [(1996) 4  एससीसी 622]   और विदनेश वित्रवेदी, एम.पी.

  बनाम भारत संघ [(1997) 4   एससीसी 306]       में कानून के प्रभाव वाले विदशाविनदfश

   विनधा,रिरत विकए गए थे,        सिजनका कpोर अनुपालन आवश्यक था। सुप्रीम कोट, एडवोकेट्स-

ऑन-      रिरकॉड, एसोसिसएशन बनाम भारत सघं [(1993)  4   एससीसी 441]  (विद्वतीय

न्यायाधीश मामला) में नौ न्यायाधीशों की पीp ने न्यायाधीशों की विनयवुिक्त और स्थानांतरण

के लिलए विदशा-विनदfश और मानदंड विनधा,रिरत विकए थे, सिजनका उच्च न्यायालय और सवšच्च

            न्यायालय के न्यायाधीशों की विनयवुिक्त और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के

               मामले में सख्ती से पालन विकया जा रहा ह।ै हाल ही में विवशाlा बनाम राजस्थान राज्य

[(1997) 6   एससीसी 241: 1997   एससीसी (विक्र) 932]     में कामकाजी मविहलाओं के

          यौन उत्पीड़न से संबंचिधत काय,स्थलों में पालन के लिलए विवस्तृत विदशा-  विनदfश विनधा,रिरत विकए
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   गए हैं। विवशाlा [(1997) 6  एससीसी 241: 1997  एससीसी (विक्र) 932]   में कहा गया

था: (   एससीसी पृष्ठ 249-50,  पैरा 11) 

“11.              कानून के अभाव में इन मौलिलक अचिधकारों के प्रवत,न के लिलए संविवधान के अनुच्छेद

32              के तहत इस न्यायालय के दाचियत्व को लॉएभिशया के्षत्र में न्यायपालिलका की स्वतंत्रता के

            सिसद्धांतों के बीसिंजग वक्तव्य में परिरकस्थिल्पत न्यायपालिलका की भूविमका के साथ देlा जाना

            $ाविहए। इन सिसद्धांतों को एभिशया और प्रशांत के्षत्र के मुख्य न्यायाधीशों ने 1995  में बीसिंजग

    में स्वीकार विकया था (*) (     जैसा विक मनीला में 28 अगस्त, 1997    को संशोचिधत विकया

गया)            न्यायपालिलका की स्वतंत्रता और प्रभावी कामकाज को बनाए रlने के लिलए पालन

           विकए जाने वाले न्यूनतम मानकों का प्रचितविनचिधत्व करते हैं। बीसिंजग वक्तव्य में उसिल्ललिlत

  न्यायपालिलका के उदे्दश्य हैं:

न्यायपालिलका के उदे्दश्य:

10. न्यायपालिलका के उदे्दश्यों और कायk में विनर्म्सनलिललिlत शाविमल हैं:

(क)               यह सुविनचिiत करना विक सभी व्यविक्त कानून के शासन के तहत सुरचिक्षत रूप से रह

सकें ; 

(l)       न्याचियक काय, की उचि$त सीमाओं के भीतर,      मानवाचिधकारों के पालन और प्राविप्त को

 बढ़ावा देना;  और

(ग)               व्यविक्तयों के बी$ और व्यविक्तयों और राज्य के बी$ विनष्पक्ष रूप से कानून का प्रशासन

 करना।

 इस प्रकार,             न्यायालय द्वारा इस तरह का अभ्यास अब एक ससु्थाविपत अभ्यास बन गया है

               सिजसने हमारे संवैधाविनक न्यायशास्त्र में मजबूत जड़ें जमा ली हैं। इस के्षत्र को कवर करने के

              लिलए उपयकु्त कानून की अनुपस्थिस्थचित में शून्य को भरने के लिलए यह अभ्यास आवश्यक ह।ै

199. इसलिलए,              हमारे लिलए यह आवश्यक हो जाता है विक हम इस न्यायालय द्वारा लिलए गए

         विव$ारों को पुनः समझने के लिलए समय में पीछे जाएं,   सिजसका उल्लेl पैराग्राफ-51    में विकया गया ह।ै

    लक्ष्मी कांत पांडे बनाम भारत संघ68
 में,         यह न्यायालय विवदेश में रहने वाले विवदेभिशयों द्वारा भारतीय

                 बच्चों को गोद लेने के संबंध में बच्चों की तस्करी में कदा$ार के लिlलाफ दायर एक जनविहत याचि$का

68 (1984) 2 एस सी सी 244
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              पर विव$ार कर रहा था। न्यायालय ने विवधायी इचितहास से नोट विकया विक यद्यविप 1972   में पहले के

  विवधेयक के अलावा,     बच्चों को गोद लेने संबंधी विवधेयक, 1980      सविहत कई विवधेयक पेश विकए गए

थे,              लेविकन वे विवधायी प्रभाव प्राप्त नहीं कर पाए थे। न्यायालय ने पाया विक अंतर-   देशीय गोद लेने

    का समथ,न विकया जाना $ाविहए,   लेविकन विवदेशी माता-          विपता को बच्चों को गोद देने के मामले में बहुत

        सावधानी बरतनी $ाविहए। न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ,    सामासिजक विवकास आयोग द्वारा

             अपने छब्बीसवें सत्र में मसौदा घो7णा के अलावा विदशाविनदfशों और मसौदा विदशाविनदfशों का भी

 उल्लेl विकया,   सिजन्हें 04.09.1982          को मंजूरी दी गई थी। न्यायालय ने अनुच्छेद 10   में विवदेशी

माता-                  विपता द्वारा भारतीय बच्चे को गोद लेने के लिलए कोई कानून न होने की बात कही। इसके बाद,

              न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री पर विवस्तार से $$ा, की और अंत में कुछ सिसद्धांत और मानदडं

 विनधा,रिरत विकए,    सिजनका पालन विवदेशी माता-           विपता को बच्चा गोद देने के मामले में विकया जाना था।

200. यूविनयन काबा,इड कॉपšरशेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य69 में, विव$ारणीय

प्रश्नों में से एक यह था विक क्या सुप्रीम कोट, को अनुच्छेद 142 के तहत भोपाल के सिजला न्यायालय

               में लंविबत मूल मुकदमों को अपने पास वापस लेने और समझौते के अनुसार उनका विनपटारा करने

    का अचिधकार ह।ै इसी तरह,           न्यायालय को इस तक, से विनपटना पड़ा विक उसके पास आपराचिधक

           काय,वाही वापस लेने का कोई अचिधकार नहीं ह।ै अन्य बातों के साथ-साथ,    न्यायालय ने यह माना:

“58.             इस न्यायालय को यह इंविगत करने का अवसर विमला विक अनुच्छेद 136  को

              यथासंभव व्यापक शब्दों में लिलlा गया ह।ै यह सवšच्च न्यायालय को विकसी भी मामले या

              मामले में न्यायालय या न्यायाचिधकरण द्वारा विदए गए विकसी भी प्रकार के विनण,य या आदेश

             के विवरुद्ध विवशे7 अनुमचित प्रदान करके अपीलों पर विव$ार करने और उनकी सुनवाई करने

              के मामले में पूण, अचिधकारिरता प्रदान करता है और संविवधान या अन्य कानूनों में विनविहत

              अपील के लिलए विवभिशष्ट प्रावधानों के तहत सीमाओं के बावजूद शविक्तयों का प्रयोग विकया जा

  सकता ह।ै हालाँविक,   अनुच्छेद 136         द्वारा दी गई शविक्तयाँ विवशे7 या अवभिशष्ट शविक्तयों की

  प्रकृचित की हैं,               जो सामान्य कानूनों के दायरे से बाहर उन मामलों में प्रयोग की जा सकती हैं

            जहाँ न्याय की आवश्यकता सवšच्च न्यायालय द्वारा हस्तके्षप की माँग करती ह।ै (  दगुा, शंकर

69 (1991) 4 एस सी सी 584
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     मेहता बनाम pाकुर रघुराज सिंसह [(1955) 1  एससीआर 267: एआईआर 1954 एससी

520: 9  ईएलआर 494] देlें)।

XXXX XXXX XXXX XXXX

61.    न्यायालय की राय में, अनुच्छेद 136  और 142(1)      के उच्च उदे्दश्य को प्रभावी करने

             के लिलए मामलों को वापस लेने और सवšच्च न्यायालय में स्थानांतरिरत करने की शविक्त

 आवश्यक है,    इसलिलए अनुच्छेद 139-        ए के तहत शविक्त को वापसी और स्थानांतरण की

              शविक्त को समाप्त नहीं माना जाना $ाविहए। यहां यह उल्लेl करना प्रासंविगक है विक अनुच्छेद

139-               ए को संविवधान के बयालीसवें संशोधन की योजना के विहस्से के रूप में पेश विकया

      गया था। उस संशोधन में अनुच्छेद 131-ए, 139-   ए और 144-    ए को सस्थिर्म्समलिलत करके

            कें द्रीय कानूनों की संवधैाविनक वैधता विनधा,रिरत करने के लिलए सवšच्च न्यायालय को विवशे7

        अचिधकारिरता प्रदान करने का प्रस्ताव था। लेविकन अनुच्छेद 131-   ए और 144-  ए को

  तैंतालीसवें संशोधन अचिधविनयम, 1977     द्वारा हटा विदया गया,    सिजससे अनुच्छेद 139-ए

         बरकरार रहा। वह अनुच्छेद मुकदमेबाजों को काय,वाही के हस्तांतरण के लिलए सवšच्च

       न्यायालय का दरवाजा lटlटाने में सक्षम बनाता है,      यविद उस अनुच्छेद में परिरकस्थिल्पत

     शत̃ पूरी होती हैं। अनुच्छेद 139-       ए का उदे्दश्य संविवधान के अनुच्छेद 136  और 142 के

        तहत विवद्यमान व्यापक शविक्तयों को कम करना नहीं है,     न ही यह ऐसा करता ह।ै"

201.   विदल्ली न्याचियक सेवा संघ,   तीस हजारी कोट,,      विदल्ली बनाम गुजरात राज्य और अन्य70

में,      प्रश्न विनर्म्सनलिललिlत तथ्यात्मक संदभ, में उpा:

            पुलिलस अचिधकारिरयों ने एक मुख्य न्याचियक मसिजस्ट्र ेट पर हमला विकया और उसे बेबुविनयाद

            आधार पर विगरफ्तार विकया तथा हथकड़ी लगाकर रस्सी से बांध विदया। आपराचिधक अवमानना

               के्षत्राचिधकार का दायरा विव$ार के लिलए आता ह।ै यह न्यायालय ऐसे मामलों की पुनरावृलित्त के विवरुद्ध

             प्रावधान करना $ाहता था। न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिलस विवविनयमों की समीक्षा और

             संशोधन के लिलए तत्काल कदम उpाने का विनदfश विदया। विनयकु्त आयोग के आलोक में, न्यायालय ने

   अन्य बातों के साथ-    साथ विनर्म्सनलिललिlत विनण,य विदया:

70 (1991) 4 एस.सी.सी 406
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“49.             गजुरात राज्य और पुलिलस अचिधकारिरयों की ओर से उपस्थिस्थत विवद्वान वकील ने

          आग्रह विकया विक वत,मान काय,वाही में इस न्यायालय के पास एन.एल. पटेल, सी.जे.एम. के

             विवरुद्ध लंविबत आपराचिधक काय,वाही को रद्द करने का कोई अचिधकार के्षत्र या शविक्त नहीं ह।ै

     अपने तक, को विवस्तृत करते हुए,          विवद्वान वकील ने प्रस्तुत विकया विक एक बार विकसी व्यविक्त

              के विवरुद्ध आपराचिधक मामला दज, हो जाने पर कानून के अनुसार न्यायालय को मामले को

             उसके सामान्य विनष्क7, तक पहु$ंने देना $ाविहए और मुकदमे की प्रविक्रया में कोई हस्तके्षप

              नहीं होना $ाविहए। उन्होंने आगे आग्रह विकया विक इस न्यायालय के पास दडं प्रविक्रया संविहता

              या संविवधान के तहत आपराचिधक न्यायालय के समक्ष लंविबत मुकदमे को रद्द करने का कोई

  अचिधकार नहीं है,           इसलिलए पटेल के विवरुद्ध लंविबत आपराचिधक काय,वाही को जारी रlने की

             अनुमचित दी जानी $ाविहए। विवद्वान अटॉनb जनरल ने प्रस्तुत विकया विक $ूंविक इस न्यायालय

             ने घटना से उत्पन्न अवमानना मामले का संज्ञान लिलया है जो आपराचिधक न्यायालय के

समक्ष मुकदमे का विव7य ह,ै इसलिलए इस न्यायालय के पास संविवधान के अनुच्छेद 142 के

            तहत न्याय करने और न्यायालय की प्रविक्रया के दरुुपयोग को रोकने के लिलए आवश्यक

              कोई भी आदेश पारिरत करने की पया,प्त शविक्त ह।ै विवद्वान अटॉनb जनरल ने विवस्तार से

            बताया विक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समाप्त होने वाली आपराचिधक काय,वाही को रद्द

   करने में अनुच्छेद 142           के तहत इस न्यायालय की शविक्त पर कोई सीमा नहीं ह।ै इससे

      पहले विक हम संविवधान के अनुच्छेद 142         के तहत इस न्यायालय की शविक्त की $ौड़ाई और

   विवस्तार पर विव$ार करें,            हमें lदु को यह याद विदलाना आवश्यक है विक हालांविक दडं

प्रविक्रया संविहता की धारा 482 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस न्यायालय को न्यायालय

             की प्रविक्रया के दरुुपयोग को रोकने के लिलए आपराचिधक न्यायालय के समक्ष लंविबत विकसी

             भी आपराचिधक काय,वाही को रद्द करने या अलग रlने का स्पष्ट अचिधकार प्रदान करता है,

       लेविकन इस न्यायालय को संविवधान के अनुच्छेद 136      के तहत अपनी पूण, और अवभिशष्ट

              शविक्त का प्रयोग करते हुए ऐसी विकसी भी काय,वाही को रद्द करने का अचिधकार है,  यविद

               स्वीकार विकए गए तथ्यों के आधार पर अभिभयकु्त के लिlलाफ कोई आरोप नहीं बनता है या

        यविद काय,वाही मनगढं़त तथ्यों पर शुरू की गई है,      या यविद काय,वाही अप्रत्यक्ष उदे्दश्यों के

               लिलए शुरू की गई ह।ै एक बार जब यह न्यायालय संतुष्ट हो जाता है विक आपराचिधक
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           काय,वाही न्यायालय की प्रविक्रया का दरुुपयोग है बनाम स्वप्न कुमार गुहा [(1982) 1

 एससीसी 561: 1982   एससीसी (विक्र) 283: (1982) 3   एससीआर 121]  में,  इस

              न्यायालय ने प्रथम सू$ना रिरपोट, को रद्द कर विदया और एफआईआर में विनविहत आरोपों की

              जां$ पर रोक लगाने का विनदfश जारी विकया क्योंविक न्यायालय संतुष्ट था विक स्वीकार विकए

             गए तथ्यों पर एफआईआर में नाविमत व्यविक्तयों के लिlलाफ कोई अपराध नहीं विकया गया

        था। माधवराव जीवाजीराव सिंसचिधया बनाम संभाजीराव $ंद्रोजीराव आंग्रे [(1988)  1

एससीसी 692: 1988 एससीसी (विक्र) 234] में, आपराचिधक काय,वाही को रद्द कर विदया

गया क्योंविक यह न्यायालय संतुष्ट था विक मामला झूpे तथ्यों पर आधारिरत था, और परीक्षण

         की काय,वाही अप्रत्यक्ष उदे्दश्यों के लिलए शुरू की गई थी।

50.    संविवधान के अनुच्छेद 142(1)       में प्रावधान है विक सवšच्च न्यायालय अपने अचिधकार

                 के्षत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारिरत कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो

     उसके समक्ष लंविबत विकसी भी 'कारण'  या 'मामले'       में पूण, न्याय करने के लिलए आवश्यक हो।

'कारण'  या 'मामला'            शब्द में न्यायालय में लंविबत कोई भी काय,वाही शाविमल होगी और इसमें

           न्यायालय में सिसविवल या आपराचिधक सविहत लगभग हर तरह की काय,वाही शाविमल होगी।

अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की अंतर्दिनविहत शविक्त, अनुच्छेद 32 और 136 के

              तहत पूण, और अवभिशष्ट शविक्तयों के साथ विमलकर इस न्यायालय के समक्ष मामले में पूण,

             न्याय करने के लिलए विकसी भी न्यायालय के समक्ष लंविबत आपराचिधक काय,वाही को रद्द

               करने की शविक्त को शाविमल करती ह।ै यविद न्यायालय को लगता है विक आपराचिधक मामले में

काय,वाही का उपयोग अप्रत्यक्ष उदे्दश्यों के लिलए विकया जा रहा है या यविद इसे गढे़ गए और

                 झूpे साक्ष्यों के आधार पर जारी रlा जा रहा है या यविद स्वीकार विकए गए तथ्यों के आधार

     पर कोई मामला नहीं बनता है,         तो आपराचिधक काय,वाही को रद्द करना या रद्द करना न्याय

                के उद्देश्य से होगा। यह सुझाव देना बेकार है विक ऐसी स्थिस्थचित में इस न्यायालय को असहाय

   दश,क बने रहना $ाविहए।

51.        श्री नरीमन ने आग्रह विकया विक अनुच्छेद 142(1)     वैधाविनक प्रावधानों के विवपरीत कोई

आदेश नहीं देता ह।ै उन्होंने प्रेम $ंद गग, बनाम आबकारी आयकु्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

[1963 सप 1 एससीआर 885, 899: एआईआर 1963 एससी 996] और ए.आर.
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  अंतुले बनाम आर.एस.  नायक [(1988) 2  एससीसी 602: 1988  एससीसी (विक्र) 372]

      में न्यायालय की विटप्पभिणयों पर भरोसा विकया,      जहां न्यायालय ने कहा विक यद्यविप अनुच्छेद

142(1)          के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शविक्तयां बहुत व्यापक हैं,    लेविकन उस शविक्त का

              प्रयोग करते हुए न्यायालय मूल कानून के स्पष्ट वैधाविनक प्रावधानों के साथ स्पष्ट रूप से

                असगंत कोई आदेश नहीं दे सकता ह।ै यह ध्यान विदया जा सकता है विक प्रेम $ंद गग,

[1963  सप 1 एससीआर 885, 899: एआईआर 1963  एससी 996]   और अंतुले केस

[(1988) 2   एससीसी 602: 1988   एससीसी (विक्र) 372]    में अनुच्छेद 142(1)  के

तहत इस न्यायालय की शविक्त की सीमा के संबंध में विटप्पभिणयां मौलिलक अचिधकारों के संदभ,

                में की गई थीं। उन विटप्पभिणयों का विववाविदत प्रश्न पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंविक विकसी

             भी मूल कानून में इस न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंविबत काय,वाही को

             रद्द करने की शविक्त को प्रचितबंचिधत करने का कोई प्रावधान नहीं ह।ै अनुच्छेद 142(1) के

 तहत "  पूण, न्याय"             करने की इस न्यायालय की शविक्त पूरी तरह से अलग स्तर और अलग

              गुणवत्ता की ह।ै सामान्य कानूनों में विनविहत कोई भी विन7ेध या प्रचितबंध इस न्यायालय की

               संवैधाविनक शविक्त पर एक सीमा के रूप में काय, नहीं कर सकता ह।ै सवšच्च न्यायालय की

           यह संवैधाविनक शविक्त वधैाविनक कानून में विनविहत प्रावधानों द्वारा सीविमत या प्रचितबंचिधत नहीं

         की जा सकती। हरबंस सिंसह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1982) 2  एससीसी 101: 1982

 एससीसी (सीआरआइ) 361: (1982) 3  एससीआर 235, 243] में, ए.एन. सेन, जे. ने

     अपनी सहमचित व्यक्त करते हुए कहा: (एससीसी पृ. 107-08,  पैरा 20)

“               न्याय के समुचि$त प्रशासन के लिलए इस न्यायालय को बहुत व्यापक शविक्तयाँ प्रदान की गई

    हैं। संविवधान के अनुच्छेद 32  और 136         के तहत इस न्यायालय को विदए गए अचिधकार के्षत्र

   और शविक्तयों के अलावा,    मेरा मानना         है विक इस न्यायालय के पास न्याय प्रशासन के

               व्यापक विहतों में विकसी भी असाधारण स्थिस्थचित से विनपटने और विकए जा रहे स्पष्ट अन्याय को

              रोकने के लिलए एक अंतर्दिनविहत शविक्त और अचिधकार के्षत्र है और उसे इसे बनाए रlना

              $ाविहए। न्याय के उदे्दश्यों को आगे बढ़ाने के लिलए इस शविक्त का उपयोग केवल असाधारण

    ”परिरस्थिस्थचितयों में ही विकया जाना $ाविहए।
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            कें द्रीय या राज्य विवधाचियका द्वारा बनाया गया कोई भी अचिधविनयम संविवधान के अनुच्छेद

142               के तहत इस न्यायालय की शविक्त को सीविमत या प्रचितबंचिधत नहीं कर सकता है,

    हालांविक संविवधान के अनुच्छेद 142         के तहत शविक्त का प्रयोग करते समय न्यायालय को

            विववाविदत मामले को विवविनयविमत करने वाले वैधाविनक प्रावधानों को ध्यान में रlना $ाविहए।

  विकसी मामले में "  पूण, न्याय"          की क्या आवश्यकता होगी यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और

            परिरस्थिस्थचितयों पर विनभ,र करगेा और उस शविक्त का प्रयोग करते समय न्यायालय विकसी pोस

              कानून के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रlेगा। एक बार जब यह न्यायालय विकसी मामले,

                 मामले या मामले को अपने विनयंत्रण में ले लेता है तो उसके पास मामले में पूण, न्याय करने

               के लिलए आवश्यक कोई भी आदेश पारिरत करने या विनदfश जारी करने की शविक्त होती ह।ै

              यह इस न्यायालय का सुसंगत दृविष्टकोण रहा है जैसा विक उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पूसू

[(1976) 3  एससीसी 1: 1976  एससीसी (विक्र) 368: (1976) 3  एससीआर 1005]

        में इस न्यायालय के विनण,यों से स्पष्ट होता है;     गंगा विबशन बनाम जय नारायण [(1986) 1

 एससीसी 75] ; नवनीत आर.   कामानी बनाम आर.आर.  कामानी [(1988) 4 एससीसी

387] ; बी.एन.     नागराजन बनाम मैसूर राज्य [(1966) 3  एससीआर 682 : एआईआर

1966   एससी 1942 : (1967) 1   एलएलजे 698] ;     विवशे7 संदभ, सखं्या 1/1964

[(1965) 1 एससीआर 413, 499 : एआईआर 1965 एससी 745] और हरबंस सिंसह

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1982) 2 एससीसी 101: 1982 एससीसी (सीआरआई)

361: (1982) 3  एससीआर 235, 243]  $ूंविक एन.एल.     पटेल के आपराचिधक मुकदमे की

             नींव उन तथ्यों पर आधारिरत है जो पहले से ही झूpे पाए गए हैं,    इसलिलए न्याय के उदे्दश्य

              से और मामले में पूण, न्याय करने के लिलए आपराचिधक काय,वाही को रद्द करना उचि$त होगा।

    हम तदनुसार मुख्य न्याचियक मसिजस्ट्र ेट,       नाचिडयाड के समक्ष लंविबत आपराचिधक काय,वाही

    को आपराचिधक मामलों संख्या 1998/1990  और 1999/1990    में रद्द करते हैं।

202.             इसने अधीनस्थ न्यायपालिलका के सदस्यों की सुरक्षा के लिलए भी विवभिभन्न विदशा-

     विनदfश जारी विकए। सुप्रीम कोट, एडवोकेट्स-ऑन-      रिरकॉड, एसोसिसएशन और अन्य बनाम भारत

संघ71
               में विदया गया विनण,य सपु्रीम कोट, और हाई कोट, में न्यायाधीशों की विनयवुिक्त और न्यायाधीशों

71 (1993) 4 एस सी सी 441
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         और मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंचिधत था। न्यायमूर्तित जे.एस.     वमा, की बहुमत की राय

में,       हम विनर्म्सनलिललिlत पर ध्यान दे सकते हैं:

“447.         जब संविवधान का मसौदा तैयार विकया जा रहा था,      तो इस बात पर आम सहमचित

             थी विक उच्च न्यायपालिलका में न्यायाधीशों की विनयवुिक्तयों को काय,पालिलका के पूण, विववेक पर

   नहीं छोड़ा जाना $ाविहए,           और यही कारण था विक संविवधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश

            और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामश, करने की बाध्यता लागू करने का

              प्रावधान विकया गया। ऐसा केवल विनयवुिक्त के बाद काय,काल की सरुक्षा और सेवा की अन्य

शतk के प्रावधान तक सीविमत रlने के बजाय, उनकी विनयवुिक्त के समय भी उच्च

             न्यायपालिलका के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिलए विकया गया था। यह महसूस

             विकया गया विक न्यायपालिलका की स्वतंत्रता को विनयवुिक्त के बाद केवल काय,काल और सेवा

            की अन्य शतk की सरुक्षा प्रदान करके ही सरुचिक्षत नहीं विकया जाना $ाविहए,  बस्थिल्क विनयवुिक्त

            करने में राजनीचितक विव$ारों के प्रभाव को रोककर भी सरुचिक्षत विकया जाना $ाविहए,  यविद

              विनयवुिक्त प्राचिधकारी के रूप में काय,पालिलका के पूण, विववेक पर छोड़ विदया जाए। यही कारण है

  सिजसने अनुच्छेद 124(2)  और 217(1)        में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय

              के मुख्य न्यायाधीश से परामश, करने की बाध्यता को शाविमल करने के लिलए प्रेरिरत विकया।

                संविवधान सभा की बहस में इस तरह के परामश, के लिलए विनदfश देने में इस उदे्दश्य का

   lलुासा विकया गया ह,ै       ”भले ही विनयवुिक्त अंततः एक काय,कारी काय, ह।ै

(   जोर विदया गया)

203.       हम तुरन्त विनर्म्सनलिललिlत विटप्पणी कर सकते हैं:

       हमने संविवधान सभा की बहसों के संदभ, में,   तथा उप-       सविमचित की रिरपोटk के रूप में जो

     कुछ भी इससे पहले हुआ था,             देlा है विक इस बात पर आम सहमचित थी विक ससंद द्वारा कानून

      बनाया जाना $ाविहए और संशोचिधत मसौदा अनुच्छेद 289     को तदनुसार संशोचिधत और अनुमोविदत

विकया गया,    सिजसके परिरणामस्वरूप अनुच्छेद 324(2)  ‘       में संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून के

’      अधीन शब्द जोडे़ गए। दसूरे शब्दों में,        सिजस उदे्दश्य के लिलए प्रावधान विकया गया था,   तथा इस तरह

     के कानून बनाने की अविनवाय, आवश्यकता,          संविवधान सभा के सदस्यों के विव$ारों में स्पष्ट रूप से

             व्यक्त की गई ह।ै संविवधान से पहले भारत सरकार अचिधविनयम के तहत सुपीरिरयर न्यायपालिलका के
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                न्यायाधीशों की विनयवुिक्त क्राउन के पूण, विववेक पर की जा रही थी। इस न्यायालय ने इस तथ्य पर

                ध्यान विदया विक यविद विनयवुिक्त प्राचिधकारी के रूप में काय,पालिलका के पूण, विववेक पर छोड़ विदया जाता

ह,ै               तो विनयवुिक्त करने में राजनीचितक विव$ार हो सकते हैं। सवšच्च न्यायालय में विनयवुिक्तयों से संबंचिधत

अनुच्छेद 124(2)          और उच्च न्यायालयों में विनयवुिक्तयों से संबंचिधत अनुच्छेद 217(1)   को इन

   अनुच्छेदों में वर्शिणत 'परामश, '               के आधार पर बनाया जाना था। यह विफर से ध्यान देने योग्य है विक

 अनुच्छेद 324(2)               विकसी से परामश, करने का प्रावधान नहीं करता है और ऐसा प्रतीत होता है विक

          विनयवुिक्तयाँ करने की शविक्त विवशे7 रूप से काय,पालिलका के पास है,     क्योंविक राष्ट्रपचित प्रधानमंत्री की

    सलाह से बंधे हैं। हालाँविक,            यह काय,पालिलका के पास विनविहत विवशे7 शविक्त के दरुुपयोग से ब$ने के

        लिलए ही है विक परामश, प्रविक्रया प्रदान करने के बजाय,         संसद को कानून बनाना था। यह स्पष्ट रूप से

          ससं्थापक विपताओं का चिं$तन था। इस न्यायालय ने विकसी विवभिशष्ट विदशा-    विनदfश के अभाव में

         मानदडं विनधा,रिरत करना शुरू कर विदया। हम इस संबंध में, पैराग्राफ-477     पर ध्यान दे सकते हैं:

"477. अचिधविनयविमत प्रावधानों में विवभिशष्ट विदशा-विनदfशों का अभाव जानबूझ कर विकया गया

प्रतीत होता है, क्योंविक शविक्त उच्च संवैधाविनक पदाचिधकारिरयों में विनविहत है और उनसे यह

             अपेक्षा की गई थी विक वे वास्तविवक काय, में परपंरा द्वारा अपेचिक्षत मानदंड विवकसिसत करें

             जैसा विक संविवधान सभा के अध्यक्ष के समापन भा7ण में परिरकस्थिल्पत विकया गया था।

            वास्तविवक अभ्यास से उभरने वाले और परपंराओं में विक्रस्टलीकृत विकए गए नी$े उसिल्ललिlत

 मानदडं -   संपूण, नहीं -         विनयवुिक्तयों और स्थानांतरणों के मामलों में अपने विववेकाधीन शविक्त

के प्रयोग को विवविनयविमत करने के लिलए पदाचिधकारिरयों द्वारा पालन विकए जाने की अपेक्षा की

जाती ह।ै"

204.                 हम यह भी संकेत दे सकते हैं विक यह विनण,य एक ऐसी स्थिस्थचित प्रदान करता है जहां

          इस न्यायालय ने संवैधाविनक के्षत्र में भी मानदडं विनधा,रिरत विकए हैं।

205.                यह और भी महत्वपूण, है विक इस न्यायालय ने यह नोट विकया विक यह महसूस विकया

               गया विक न्यायपालिलका की स्वतंत्रता की रक्षा केवल विनयवुिक्त के बाद ही नहीं बस्थिल्क विनयवुिक्त की

प्रविक्रया द्वारा की जानी $ाविहए। मुख्य $ुनाव आयकु्त को भी सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह

                ही हटाया जा सकता ह।ै उनकी सेवा की शतk को उनके नुकसान के लिलए नहीं बदला जा सकता।

      लेविकन विनयंत्रक एवं महालेlा परीक्षक के विवपरीत,         सिजन्हें विनयवुिक्त के बाद भी संरक्षण प्राप्त है,
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                ससं्थापक विपता स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र $ुनाव आयोग की व्यवस्था करना $ाहते थे जो विनयवुिक्त को

                कानून द्वारा विवविनयविमत करता हो। यह न्यायाधीशों के लिलए प्रदान विकए गए परामश, के स्थान पर ह।ै

206.        विवशाlा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य72
 में,  अनुच्छेद 14, 19 और

21               के तहत कामकाजी मविहलाओं के मौलिलक अचिधकारों को लागू करने के लिलए एक रिरट याचि$का

              दायर की गई थी। रिरट याचि$का में भिशकायत काय,स्थल पर कामकाजी मविहलाओं के यौन उत्पीड़न

           की थी। एक सामासिजक काय,कता, के साथ कभिथत कू्रर सामूविहक बलात्कार ने,  सिजसे तत्काल विट्रगर

के रूप में वर्शिणत विकया जा सकता है, प्रदान विकया। इस न्यायालय ने पाया विक यौन उत्पीड़न की

एक घटना ने अनुच्छेद 14 और 15 के तहत सामान्य समानता के मौलिलक अचिधकारों और अनुच्छेद

21                के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अचिधकार का उल्लंघन विकया। न्यायालय ने एभिशया के्षत्र में

             न्यायपालिलका की स्वतंत्रता के सिसद्धांतों के बीसिंजग वक्तव्य में न्यायपालिलका की भूविमका से समथ,न

         प्राप्त विकया। हम उन उदे्दश्यों को विनधा,रिरत कर सकते हैं,        सिजन पर न्यायालय ने अन्य बातों के

साथ-   साथ ध्यान विदया:

 न्यायपालिलका के उद्देश्य: 

10.        न्यायपालिलका के उदे्दश्यों और कायk में विनर्म्सनलिललिlत शाविमल हैं:

(क)               यह सुविनचिiत करना विक सभी व्यविक्त कानून के शासन के तहत सुरचिक्षत रूप से रह

सकें ; 

(l)       न्याचियक काय, की उचि$त सीमाओं के भीतर,      मानवाचिधकारों के पालन और प्राविप्त को

 बढ़ावा देना;  और

(ग)               व्यविक्तयों के बी$ और व्यविक्तयों और राज्य के बी$ विनष्पक्ष रूप से कानून का प्रशासन

करना।

207.              न्यायालय ने मविहलाओं के लिlलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिलए

        एक अंतरा,ष्ट्रीय सर्म्समेलन का भी हवाला विदया। अंत में,        इस सिसद्धांत के आधार पर विक जब सर्म्समेलन

                 और घरलूे कानून के बी$ कोई असंगचित नहीं होती है और घरलूे कानून में कोई शून्यता होती है,

           और मौलिलक अचिधकारों के अथ, और सामग्री को ध्यान में रlते हुए,    न्यायालय ने विवस्तृत विदशा-

          विनदfश और मानदंड विनधा,रिरत विकए। मानदडंों में अन्य बातों के साथ-    साथ यौन उत्पीड़न की

72 (1997) 6 एस.सी.सी 241
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             परिरभा7ा भी शाविमल थी। इस न्यायालय ने अनुशासनात्मक कार,वाई शुरू करने और भिशकायत तंत्र

     के लिलए भी प्रावधान विकया। हालाँविक, विदशा-         विनदfशों को कानून में बाध्यकारी और लागू करने योग्य

  बनाया गया था,             जब तक विक उपयकु्त कानून नहीं बन जाता। इस न्यायालय द्वारा प्रचितपाविदत

मानदडं,       जो प्रकृचित में विवधायी हो सकते हैं,          विदल$स्प बात यह है विक संसद द्वारा कानून बनाए जाने

        के बाद पंद्रह साल से अचिधक समय तक लागू रहे।

208. विवशे7 संदभ,  संख्या 1, 1998, रे73 (थड,  जजेज केस) में, जो विनस्संदेह संविवधान के

अनुच्छेद 143(1) के तहत विकए गए संदभ,  में विदया गया विनण,य था, एक विववाद यह था विक क्या

अनुच्छेद  217(1)  और  222(1)  दोनों में  अभिभव्यविक्त,  अथा,त  (भारत के  मुख्य न्यायाधीश से

परामश,  के लिलए न्यायाधीशों की बहुलता से परामश,  की आवश्यकता है या मखु्य न्यायाधीश की

एकमात्र राय पया,प्त है), इस न्यायालय ने इस प्रश्न का उत्तर विदया विक मखु्य न्यायाधीश की एकमात्र

व्यविक्तगत राय 'परामश, ' नहीं होगी। यह भी विनधा,रिरत विकया गया था विक भारत के मुख्य न्यायाधीश

को सवšच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विनयवुिक्त करने से पहले $ार वरिरष्ठतम अवर न्यायाधीशों

से परामश,  करना $ाविहए। विनस्संदेह,  यह कहा जा सकता है विक विनण,य  [न्यायाधीशों के मामले]

प्रासंविगक अनुच्छेदों में प्रयकु्त शब्दों और विवशे7 रूप से 'परामश, ' शब्द के विनमा,ण से विनकले हैं। इसके

अलावा, यह भी स$ ह ैविक अनुच्छेद 124(2) उस समय इस प्रकार था:

“124(2).उच्चतम न्यायालय प्रत्येक न्यायाधीश की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा उच्चतम न्यायालय

और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के साथ परामश,  करने के पiात अपने

हाथ और मुहर के तहत वारटं द्वारा की जाएगी सिजन्हें राष्ट्रपचित इस उदे्दश्य के लिलए आवश्यक

समझे और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करगेा जब तक वह पैंसp व7, की आयु प्राप्त

नहीं कर लेता 

बशतf  विक मुख्य न्यायाचिधपचित के अलावा विकसी अन्य न्यायाधीश की विनयवुिक्त के प्रकरण

में,भारत के मुख्य न्यायाचिधपचित से हमेशा परामश,  विकया जाएगाः

आगे यह प्रावधान ह ैविक - 

73 (1998) 7 एस.सी.सी 739
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(क) एक न्यायाधीश,राष्ट्रपचित को संबोचिधत अपने हस्ताक्षर सविहत लेl द्वारा अपना पद त्याग

सकेगा ;                                                                        

(l) विकसी न्यायाधीश को lंड (4) में प्रदत्त तरीके से उसके पद से हटाया जा सकता

ह।ै''

(जोर विदया गया)

209. हालाँविक,  प्रासंविगकता  यह  है  विक  परामश,  के  संबंध  में  प्रविक्रया  का  विवस्तार  मानदडंों  का

विनधा,रण विकया गया ह ैजो उच्च न्यायपालिलका में विनयवुिक्त करने के लिलए थे। $ार लोगों से परामश,  करने

का आदेश एक ऐसे आंकडे़ को स्पष्ट करता प्रतीत हो सकता ह ैजो संविवधान में नहीं पाया जाता ह।ै 

210.  वास्तव में,  हम देl सकते हैं विक शविक्तयों के पथृक्करण के सिसद्धांत ने इस न्यायालय के

विनण,यों को मखु्य रुप से मुकदमेबाजी के संदभ,  में जन्म विदया है, जहाँ $ुनौचितयों के कारण विवधायी

अगं द्वारा कभिथत रूप से इसके लिलए विनधा,रिरत सीमाओं का उल्लंघन करते हुए कार,वाई की गई।

इसका मतलब यह नहीं है विक हम यह मान रहे हैं विक न्यायालयों के लिलए यह lलुा होगा विक वे उस

वास्तविवक भूविमका से अनजान रहें सिजसे विनभाने के लिलए उन्हें बुलाया गया है और जो उनके द्वारा

विकए जाने वाले न्याचियक काय,  से विनकलती ह।ै सिजसे वह विनव,हन करता ह।ै हालाँविक,जैसा विक इस

न्यायालय ने देlा है, कोई जादईू सतू्र नहीं है और इसका मतलब है विक एक नाजुक संतुलन बनाए

रlने की आवश्यकता ह।ैजबविक,  यह स$ है विक,  आम तौर पर,  न्यायालय संविवधान के संदभ,  में

विवशुद्ध रूप से एक विवधायी शविक्त या काय, को हड़प नहीं सकता है, जो नागरिरकों को मौलिलक

अचिधकारों देता है और संवधैाविनक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिलए प्रावधान करता है और विवधायी

विवभाग की विनस्थिष्क्रयता एक स्पष्ट स्थिस्थचित पैदा करती है,  जहां वास्तविवक अंतराल या शून्य मौजूद

ह,ैन्यायालय अपने न्याचियक काय,  का अविनवाय,  रूप से विहस्सा होने से पीछे नहीं हट सकता ह।ै 

   

211.  संविवधान के अनुच्छेद  32 के तहत एक रिरट याचि$का दायर की गई थी सिजसमें गंभीर और

जघन्य अपराधों में शाविमल होने के बावजूद कुछ मंवित्रयों की विनयवुिक्त का आरोप लगाया गया था। इस
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न्यायालय  की संविवधान पीp ने मनोज नरूला बनाम भारत संघ  74    मे राजनीचित के अपराधीकरण को

लोकतंत्र की पविवत्रता के लिलए अभिभशाप के रूप में बताया था। इस न्यायालय के लिलए तत्काल विहत

की विनर्म्सनलिललिlत विटप्पभिणयाँ हैं:

“संवैधाविनक मौन या स्थगन का सिसद्धांत

65. अगला  सिसद्धांत  सिजसके  बारे  में  सो$ा  जा  सकता  है  वह  है  संवैधाविनक  मौन  या  

संविवधान का मौन या संवैधाविनक स्थगन। उक्त सिसद्धांत प्रगचितशील है और इसे मान्यता प्राप्त 

उन्नत संवैधाविनक अभ्यास के रूप में लागू विकया जाता ह।ै न्यायालय द्वारा इसे न्याय और 

व्यापक जनविहत के विहत में कुछ के्षत्रों के संबंध में अंतराल को भरने के लिलए मान्यता दी गई

ह।ै वंचि$तों के अचिधकारों को स्थाविपत करने या नुकसान को रोकने और पया,वरण की रक्षा करने के

लिलए जनविहत याचि$का के विवकास के उदे्दश्य से लोकस स्टैंडी की अवधारणा का उदारीकरण ऐसी

ही एक विवशे7ता ह।ै इसी तरह, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ [(1987)1 एस.सी.सी. 66

में विवदेभिशयों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के मामले में प्रविक्रयात्मक सरुक्षा उपायों के रूप में

विदशा-विनदfश  विनधा,रिरत  करनाः1987  एससीसी  (सीआरआई)33:  ए.आई.आर.1987  

एस.सी.232] या डी. के. बसु बनाम पचिiम बंगाल राज्य [(1997) 1 एस. सी. सी. 416 में

विगरफ्तारी  से  संबंचिधत  विदशाविनदfश  जारी  करनाः1997  एससीसी  (सीआरआई)  92:  

ए.आई.आर.1997 एस.सी.610]  या विवशाlा बनाम राजस्थान राज्य  [(1997) 6  एस.  

सी. सी. 241 में जारी विकए गए विनदfशः 1997 एस. सी.सी. (सी. आर. आई.) 932] कुछ

उदाहरण हैं।''

212. भानुमती और अन्य बनाम यू. पी. राज्य अपने प्रमुl सचि$व एवं अन्य के माध्यम

से,75 अविवश्वास प्रस्ताव का प्रावधान वाले राज्य कानून को वैध घोवि7त करते हुए, इस न्यायालय

की एक पीp ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विनर्म्सनानुसार विनण,य विदया:

747474 (2014) 9 एससीसी 1

757575 (2010) 12 एससीसी 1
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"50.  विवद्वान  लेlक  ने  इस  अवधारणा  को  और  विवस्तार  से  बताते  हुए  कहा,"विकसी  भी

दस्तावेजी या भौचितक रूप की अनुपस्थिस्थचित के बावजूद, ये स्थगन वास्तविवक हैं और विकसी

भी संविवधान का अभिभन्न अंग हैं। जो अलिललिlत और अविनचिiत रहता है,  वह संविवधान के

सं$ालन $रिरत्र और संयविमत गुणवत्ता के लिलए उतना ही सिजर्म्समेदार हो सकता है सिजतना विक

इसके अचिधक मूत,  और संविहताबद्ध घटक।" (पृष्ठ 82) 

51.  हमारे संवैधाविनक  न्यायशास्त्र  में  कई  मुदे्द  मौन  के  इस  सिसद्धांत  से विवकसिसत हुए हैं।

बुविनयादी ढां$े का सिसद्धांत बनाम संविवधान का अनुच्छेद  368  संविवधान में मौन की इसी

अवधारणा से विनकला ह।ैएक ऐसा संविवधान जो लोकतांवित्रक और गणतंत्रवादी होने का दावा

करता है और जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के सिसद्धांत पर लोकतांवित्रक विवकें द्रीकरण और

स्वशासन के लिलए विवस्तृत प्रावधान करके चितहत्तरवें संविवधान संशोधन द्वारा एक क्रांचितकारी

बदलाव लाता है, उसकी व्याख्या पं$ायत के अध्यक्ष के पद के संबंध में अविवश्वास प्रस्ताव

के प्रावधान को सिसफ,  इसलिलए बाहर करने के लिलए नहीं की जा सकती क्योंविक उस पहलू पर

इसकी $ुप्पी ह।ै''

213. कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत सघं और  अन्य76,  इस न्यायालय की एक

संविवधान पीp ने अन्य बातों के साथ-साथ विनर्म्सनानुसार अभिभविनधा,रिरत विकयाः

“51. संविवधान एक जैविवक दस्तावेज है, इसलिलए इसकी विनरतंर व्याख्या स्वीकाय,  ह।ै समय

बीतने के साथ विवकसिसत राष्ट्र ीय राजनीचित में सामासिजक परिरवत,न लाने के लिलए संविवधान की

सवšच्चता  आवश्यक  ह।ै  संविवधान  की  व्याख्या  एक  कविpन  काय,  ह।ै  ऐसा  करते  समय,

संवैधाविनक न्यायालयों को न केवल समय के साथ अपने स्वयं के अनुभव, अंतरा,ष्ट्रीय

संचिधयों और वा$ाओं को ध्यान में रlना आवश्यक है, बस्थिल्क ल$ीलेपन के सिसद्धांत को भी

767676 (2018) 7 एससीसी 1
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ध्यान में रlना $ाविहए। भारत संघ बनाम नवीन सिंजदल (2004) 2 एससीसी 510] में ऐसा

कहा गया ह।ै 

53. हम में से एक (डॉ डी वाई $ंद्र$ूड़, जे.) ने राय दी है विक संवैधाविनक विवकास हुआ है

क्योंविक संविवधान के शब्दों की व्याख्या नई आवश्यकताओ  ंसे विनपटने के लिलए की गई है,

सिजसमें कानून के शासन के तहत मानवाचिधकारों को सरंचिक्षत करने के लिलए स्वतंत्रता और

आजादी की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता ह।ै यह आगे देlा गया है विक संविवधान की

व्याख्या को इसकी मूल समझ से स्थिस्थर नहीं विकया जा सकता है, क्योंविक संविवधान विवकसिसत

हुआ है और वत,मान और भविवष्य की आकांक्षाओ ंऔर $ुनौचितयों को पूरा करने के लिलए इसे

लगातार विवकसिसत होना $ाविहए। संविवधान की व्याख्या करने के लिलए संवैधाविनक न्यायालयों

के कत,व्य ने आने वाली पीविढ़यों के लिलए $ुनौचितयों का सामना करने का माग,  lोल विदया।

यह कहा जा सकता है विक, न्यायालय मौलिलक अचिधकार के रूप में गोपनीयता से विनपट रहा

था। (जोर विदया गया) अनुच्छेद 324 (2) के प्रकरण में, यह मूल समझ ही थी विक कानून

बनाया जाए। इस समझ को वस्तुविनष्ठ रिरपोटk सविहत बाद के विवकास द्वारा सुदृढ़ीकरण प्राप्त

हुआ ह।ै 

214.  समान रूप से,  हम देl सकते हैं विक इस न्यायालय ने,  मनोज नरूला  (सपु्रा)  मामले में

संवैधाविनक नचैितकता के संबंध में कहा था:

"74. भारत का संविवधान एक जीवंत साधन है सिजसमें अपार गचितशीलता की क्षमता ह।ै यह एक

प्रगचितशील समाज के लिलए बनाया गया संविवधान ह।ै ऐसे संविवधान का काय,  करना मौजूदा माहौल

और  परिरस्थिस्थचितयों पर विनभ,र करता ह।ै डॉ.  अंबेडकर ने पूरी बहस में महसूस विकया था विक

संविवधान संवैधाविनक नचैितकता की नींव पर जीविवत और विवकसिसत हो सकता ह।ै इस पर बोलते

हुए उन्होंने कहा: 
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"संवैधाविनक  नचैितकता  कोई  स्वाभाविवक  भावना  नहीं  ह।ै  इसे  विवकसिसत  करना  होगा।  हमें  यह

समझना होगा विक हमारे लोगों को अभी इसे सीlना ह।ै भारत में लोकतंत्र सिसफ़,  एक शी7,-

स्तरीय लोकतंत्र ह।ै भारतीय धरती पर रहना, जो विक मूलतः अलोकतांवित्रक ह।ै” [संविवधान सभा

की बहसें, 1948, lंड VII, 38.]” 

215.  हमने अनुच्छेद  324  के विवधायी इचितहास को विनधा,रिरत विकया है  ,  सिजसमें जो कुछ  हुआ

उसका संदभ,  शाविमल है,  सिजसमें उप-सविमचितयों के सदस्यों और संविवधान सभा के सदस्यों द्वारा

बनाए गए विव$ार शाविमल हैं। वे विनचिiत रूप से एक विनष्क7, की ओर इशारा करते हैं। विनवा,$न आयोग

के सदस्यों की विनयवुिक्त की शविक्त,  सिजसे सवšच्च कत,व्यों और लगभग असीविमत शविक्तयों के साथ

आरोविपत विकया गया था, और इससे भी अचिधक, न केवल कें द्रीय विवधानमंडल बस्थिल्क सभी राज्य

विवधानमंडलों के लिलए $ुनाव कराने की शविक्त,  विवशे7 रूप से काय,पालिलका के पास नहीं थी। यह

तदनुसार है विक  'संसद द्वारा बनाए जाने वाले विकसी भी कानून के अधीन'  शब्द विनस्संदेह शाविमल

विकए गए थे।

216. हालांविक, संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया। हमने शोरगुल और आवाजों का विवस्तृत

उल्लेl विकया है और विबना विकसी असंगत स्वर के,  जो एक जबरदस्त सिसर्म्सफनी की ओर इशारा

करता है, जो ससं्थापको की मंशा को पूरा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है, सिजसकी

शुरुआत तीन दशक से भी पहले व7,  1990  में गोस्वामी सविमचित से होती है, 2015  में दो सौ

प$ासवीं कें द्रीय विवचिध आयोग की रिरपोट,  और प्रेस और अन्य सामविग्रयों में रिरपोट̃।

217. यह स$ हो सकता है विक भारत का विनवा,$न आयोग कुछ देशों को अपनी सेवाएं प्रदान करता

ह।ै हालाँविक, यह इस न्यायालय को उन बातों को प्रदान करने से नहीं रोक सकता है, जो संस्थापक

विपताओं ने भी सो$ी थीं और विवभिभन्न रिरपोटk में वकालत की थीं।
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218. यह स$ हो सकता है विक गणतंत्र के पहले $ार दशकों के लिलए केवल मुख्य $ुनाव आयकु्तों की

विनयवुिक्त की गई थी और तत्पiात व7, 1993  से,  विनवा,$न आयोग  एक टीम बन गया ह,ै  सिजसमें

मुख्य $ुनाव आयकु्त और दो $ुनाव आयकु्त शाविमल हैं। यह स$ हो सकता है विक इस मायने में विक

राष्ट्रपचित, प्रधानमंत्री की सलाह पर काय,  करते हुए, काय,  के संबंचिधत विनयमों के अनुसार विनयवुिक्तयां

कर रहे हैं।

219. तथाविप यह स्पष्ट है विक अनुच्छेद 324 की एक अनूpी पृष्ठभूविम ह।ै संस्थापको ने स्पष्ट रूप से

संसद द्वारा कानून बनाने की कल्पना की थी और उनका इरादा $ुनाव आयोग में विनयवुिक्तयों के

मामले में विवशे7 रूप से काय,पालिलका को विनण,य लेने का नहीं था। सात दशक बीत $ुके हैं। सत्ता की

बागडोर संभालने वाले विवभिभन्न रगंों के राजनीचितक दलों ने स्वाभाविवक रूप से कानून पेश नहीं विकया

ह।ै एक कानून ऐसा नहीं हो सकता जो पहले से ही अनुमचित प्राप्त व्यवस्था को कायम रlे, यानी

काय,पालिलका के पूण,  और एकमात्र विववेक पर विनयवुिक्त। गोपाल शंकरनारायणन बताते हैं विक एक

कानून को अविनवाय,  रूप से अलग होना होगा। ऐसे कानून की अनुपस्थिस्थचित एक शून्य या शून्यता पैदा

करती ह।ै यह राजनीचितक विवभाजन को पार करते हुए भी एक स्वर के बावजूद है जो काय,पालिलका से

विनयवुिक्त के विवशे7 अचिधकार को छीनने का आग्रह करता ह।ै

220. हमने देlा है विक कानून बनाना सामान्यतः विवधाचियका की शविक्त है और एक शविक्त होने के

नाते,  इसे  न्यायालय   द्वारा  बाध्य  नहीं  विकया  जा  सकता  है,  कानून  बनाना  एक  संवैधाविनक

अविनवाय,ता हो सकती ह।ै अनुच्छेद 326 के संदभ, में, अनुच्छेद 326 में विव$ार के अनुसार कानून

बनाना एक अपरिरहाय, आवश्यकता थी।यह महसूस करते हुए विक अनुच्छेद 326 में जीवन देने के

लिलए वैधाविनक ढां$ा आवश्यक था और जो इस आदेश के साथ असगंत नहीं था, संसद ने 1950

अचिधविनयम और  1951 अचिधविनयम को अचिधविनयविमत विकया। इसके बाद पहला आम $ुनाव हुआ।

संसद द्वारा कानून बनाना, जैसा विक अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 229 में क्रमशः सवšच्च न्यायालय

और उच्च न्यायालय के कम,$ारिरयों की सेवा की शतk से संबंचिधत प्रावधान है, एक विवशुद्ध शविक्त और

सक्षम प्रावधान था और ह।ै संदभ,  और उद्देश्य विकसी अविनवाय,  आवश्यकता का संकेत नहीं देते हैं।
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वास्तव में कानून के लिलए अविनवाय,  रूप से प्रावधान करने का कोई इरादा नहीं है, जैसा विक भारत के

$ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के मामले में देlा जा सकता ह।ै अनुच्छेद  324 (2)  के

मामले में शून्यता उस कानून की अनुपस्थिस्थचित ह ैसिजसे संसद द्वारा अचिधविनयविमत विकया जाना था।

221.  राजनीचितक  दल  विनस्संदेह  कानून  के  साथ  आगे  नहीं  आने  में  एक  विवशे7 रुचि$ के  साथ

विवश्वासघात करते विदlाई देंगे।कारण lोजना बहुत कविpन नहीं हैं।  विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता

और सत्ता की lोज, इसके समेकन और विनरतंरता के बी$ एक महत्वपूण,  कड़ी ह।ै

222. जब तक सत्ता में आने वाली पाटb का सवाल है, तब तक सत्ता में बने रहने की $ाहत हमेशा

बनी रहती ह।ै एक ल$ीला  विनवा,$न आयोग,  वयस्क मताचिधकार  के मूलभूत अभ्यास  का एक

अनुचि$त और पक्षपाती पय,वेक्षक, जो लोकतंत्र के कें द्र में है, जो उन शविक्तयों को बाध्य करता है जो

शायद सत्ता के अचिधग्रहण और प्रचितधारण के लिलए विनचिiत प्रवेश द्वार प्रदान करती हैं।

223.  स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरिरत करने वाले मूल्यों को मौलिलक कत,व्यों से संबंचिधत प्रावधानों को

शाविमल करके एक नई पीढ़ी के सामने लाया जाना था।राजनीचित का अपराधीकरण,  धन शविक्त के

प्रभाव में भारी वृचिद्ध, मीचिडया के कुछ वगk की भूविमका जहां वे अपनी अमूल्य भूविमका को भूल गए हैं

और विनल,ज्ज रूप से पक्षपातपूण,  हो गए हैं, रिरक्तता को अपरिरहाय,  और अप्रचितरोध्य रूप से भरने का

आह्वान करते हैं।जैसे की यह कहा जाता है विक न्याय न केवल विकया जाना $ाविहए,  बस्थिल्क विकया

जाता हुआ विदlना भी $ाविहए, सदस्यों की विनयवुिक्त के एक विनष्पक्ष तरीके की मांगों के प्रसार के

लिलए, कम से कम, इस धारणा को दरू करने की आवश्यकता है विक विनवा,$न आयोग की विनयवुिक्त

कम से कम विनष्पक्ष तरीकों से की जाती ह।ै

224.  हम  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रlते  हैं  विक   विनवा,$न  आयोग  में  विनयवुिक्त  करने  के  लिलए

काय,पालिलका के पास विनविहत विवशे7 शविक्त के हाविनकारक प्रभावों को समाप्त करने के लिलए सुरक्षा

उपाय करने की मांग सभी राजनीचितक दलों की मांग रही ह।ैएक बार सत्ता ग्रहण करने के बाद,
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तथाविप  इस मामले का तथ्य यह है विक, संस्थापक विपताओ ंकी चिं$ताओ ंऔर सत्ता की उपलब्धता

के बावजूद, लगातार सरकारें, अपने रगं की परवाह विकए विबना, उपक्रम करने से कतराती रही हैं,

जो हमें विफर से लगता ह ैविक संसद द्वारा, संस्थापक विपता द्वारा विकया जाएगा।

225. देश में $ुनावी परिरदृश्य वैसा नहीं है जैसा देश के गणतंत्र बनने के तुरतं बाद के व7k  में था।

राजनीचित का अपराधीकरण, इसकी सभी सहायक बुराइयों के साथ, एक भयावह वास्तविवकता बन

गई ह।ैउसी प्रविक्रया में मतदाताओ ंका विवश्वास, जो स्वयं लोकतंत्र का आधार है, विहल गया ह।ै'बडे़

धन'  का प्रभाव और $ुनावों को प्रभाविवत करने की इसकी शविक्त, मीचिडया के कुछ वगk का प्रभाव,

यह भी विबल्कुल अविनवाय, बनाता है विक  विनवा,$न आयोग की विनयवुिक्त,  सिजसे इस न्यायालय ने

नागरिरकों और उनके मौलिलक अचिधकारों का संरक्षक घोवि7त विकया है, एक ऐसा मामला बन जाता है,

सिजसे अब और टाला नहीं जा सकता । 

226.  यद्यविप इस न्यायालय को न तो आमंवित्रत विकया गया है और न ही यविद इसे आमंवित्रत विकया

जाता है,  तो यह विवधानमंडल को कानून बनाने के लिलए परमादेश जारी करगेा,जैसा विक अनुच्छेद

324 (2) में परिरकस्थिल्पत ह,ै यह प्रश्नगत प्रावधान के संदभ,  में इस न्यायालय के कत,व्य का अंत नहीं

हो सकता ह।ै हम पहले ही विवस्तार से बता $ुके हैं और पाया है विक लोकतंत्र और कानून के शासन

सविहत संविवधान के मूल मूल्यों को कम विकया जा रहा ह।ै हम पहले ही विवस्तार से बता $ुके हैं और

पाया ह ैविक लोकतंत्र और कानून के शासन सविहत संविवधान के मूल मूल्यों को कमजोर विकया जा रहा

ह।ै यह अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के साथ भी जविटल रूप से जुड़ा हुआ ह।ै डॉ. अर्म्सबेडकर

के शब्दों में, हर बार, एक 'धूत, ' या, 'काय,पालिलका के अंगूpे के नी$े का एक व्यविक्त' $ुनाव कराने के

मामले में फैसले लेता है, जो लोकतंत्र का मूल है, यहां तक विक औप$ारिरक लोकतंत्र, जो 'लोकतंत्र'

शब्द के विववरण का जवाब देने के लिलए एक विनकाय राजनीचित के लिलए अपरिरहाय,  है, को साकार नहीं

विकया जाता ह।ै
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227. प्रावधान की अनूpी प्रकृचित में, हम मौलिलक मूल्यों और मौलिलक अचिधकारों पर विनयवुिक्तयों को

पूरी तरह से काय,पालिलका के हाथों में छोड़ने के विवनाशकारी प्रभाव से चिं$चितत हैं, हमारा विव$ार ह ैविक

न्यायालय के लिलए मानदंड विनधा,रिरत करने का समय आ गया ह।ै दसूर ेशब्दों में, शून्यता इस आधार

पर  मौजूद  है  विक  अन्य  विनयवुिक्तयों  के  विवपरीत,  यह  हमेशा  से  ही  इरादा  था  विक  विवशे7 रूप  से

काय,पालिलका द्वारा की जाने वाली विनयवुिक्त एक क्षभिणक या अस्थायी व्यवस्था होगी और इसे संसद

द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रचितस्थाविपत विकया जाएगा,जो काय,पालिलका की विवशे7 शविक्त को छीन

लेगा। यह विनष्क7, स्पष्ट और अपरिरहाय,  ह ैऔर सात दशकों के बाद भी कानून का अभाव शून्यता की

ओर इशारा करता ह।ै

228. भारत के विनयंत्रक और महालेlा परीक्षक की विनयवुिक्त से संबंचिधत संविवधान के अनुच्छेद 148

में प्रावधान है विक यह राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी ।यह अनुच्छेद  324 (2)  में विनवा,$न आयोग के

सदस्यों की विनयवुिक्त से की जानी $ाविहए। दोनों अनुच्छेदों की तुलना करने पर, अंतर स्पष्ट है और

याचि$काकता,ओ ंके इस तक,  को उचि$त pहराता है विक $ुनाव आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के संबंध

में, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूण,  पहलू अथा,त स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के संबंध में उनके

पास अत्यचिधक महत्व और लगभग असीविमत पूण,  शविक्तयों को ध्यान में रlते हुए,  ससं्थापको ने

संबंचिधत  पदों  की  आवश्यकताओं के अनुकूल  विनयवुिक्त  की  अनूpी  पद्धचित  का  प्रावधान  विकया  ह।ै

ससं्थापको द्वारा विव$ार विकए जाने के बावजूद संसद का इनकार, और उससे भी बढ़कर, बड़ी सखं्या

में रिरपोट,  की उपलब्धता, सभी एक स्वर में बोलते हुए, हमें आश्वस्त करती ह ैविक न्याचियक शाlा को

उपलब्ध अचिधकार की सीमाओं के भीतर काय, करते हुए भी, हमें मानदडं विनधा,रिरत करने $ाविहए, जो

विनस्संदेह, संसद के हस्तके्षप तक ही सीविमत रहेंगे। हमारी विपछली $$ा, में हमने पाया है विक

विनयवुिक्तयाँ कैसे की जा रही हैं। हम इस बात मे दृढ़ है विक न्यायालय को हस्तके्षप करने की अत्यंत

आवश्यकता ह।ै

229.  जहां तक सटीक मानदडं का सवाल है,  सिजसे लागू विकया जाना $ाविहए,  हम विनर्म्सनलिललिlत

बातों को ध्यान में रlते हैं:
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हमार ेसामने विवभिभन्न रिरपोट,  हैं, सिजनका हमने उल्लेl विकया ह।ै हम सो$ते हैं विक, जो विनधा,रिरत

विकया जाना $ाविहए,  वह विनष्पक्ष और तक, संगत होना $ाविहए,  लेविकन यह ऐसा होना $ाविहए जो

संसद विनधा,रिरत करगेी या कर सकती है, यविद वह कानून बनाती ह।ै अनुच्छेद 77 के तहत बनाए

गए काय,  विनयमों के तहत,  यह स्वीकार विकया जाता है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त और  $ुनाव

आयकु्तों की विनयवुिक्त मंवित्रमंडल को शाविमल नहीं करती ह।ै हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं विक

कें द्रीय जां$ ब्यूरो के विनदेशक की विनयवुिक्त के लिलए [जो एक संवैधाविनक पद नहीं है], विदल्ली विवशे7

पुलिलस स्थापना अचिधविनयम, 1946 की धारा 4 ए में यह प्रावधान ह ैविक विनयवुिक्त कें द्र सरकार द्वारा

एक सविमचित की सिसफारिरश के आधार पर की जाएगी,  सिजसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री,

लोकसभा में मान्यता प्राप्त विवपक्ष के नेता, या जहां विवपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है, तो सदन में

सबसे बडे़ विवपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाविमत सवšच्च

न्यायालय के न्यायाधीश शाविमल होंगे। इसी तरह,  हम पाते हैं विक लोकपाल और लोकायकु्ता

अचिधविनयम, 2013 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की विनयवुिक्त के संबंध में , मुख्य

न्यायाधीश विनयवुिक्त के मामले में $यन सविमचित के पां$ सदस्यों में से एक हैं। हम लोकपाल और

लोकायकु्ता अचिधविनयम, 2013 की धारा 4 पर ध्यान देना उचि$त समझते हैं, जो इस प्रकार हःै

“4. (1) अध्यक्ष और सदस्यों की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा एक $यन सविमचित की सिसफारिरशें प्राप्त

करने के बाद की जाएगी, सिजसमें विनर्म्सनलिललिlत शाविमल होंगे- 

(क) प्रधान मंत्री - अध्यक्ष; 

(l) लोक सभा का अध्यक्ष - सदस्य; 

(ग) लोक सभा में विवपक्ष का नेता - सदस्य; 

(घ)  भारत का मुख्य न्यायमूर्तित या उसके द्वारा नाविमत उच्चतम न्यायालय का कोई  

न्यायाधीश - सदस्य; 
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(ई) ऊपर lंड (क) से (घ) मे विनर्दिदष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई सिसफारिरश

के अनुसार राष्ट्रपचित द्वारा नाम विनर्दिदष्ट विकए जाने वाला एक विवख्यात विवचिधवेत्ता - सदस्य। 

(2) अध्यक्ष या विकसी सदस्य की कोई विनयवुिक्त, केवल इस कारण अविवचिधमान्य नही

होगी विक $यन सविमचित में कोई रिरविक्त ह ै। 

(3) $यन सविमचित लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का $यन करने के प्रयोजनों के

लिलए तथा इस रूप में विनयवुिक्त के लिलए विव$ार विकए जाने वाले व्यविक्तयों का पैनल तयैार

करने के लिलए, कम से कम सात प्रचितविष्ठत व्यविक्तयों से विमलकर एक पैनल गविpत करगेी,

सिजन्हें भ्रष्टा$ार विवरोधी नीचित, लोक प्रशासन, सतक, ता, नीचित विनमा,ण, बीमा और बैंहिंकग

सविहत विवत्त,  विवचिध और प्रबंधन से संबंचिधत विव7यों में या विकसी अन्य विव7य में विवशे7

ज्ञान और विवशे7ज्ञता होगी,  जो $यन सविमचित की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और

सदस्यों का $यन करने में उपयोगी हो सकता है: 

परतंु विक lोजबीन सविमचित के सदस्यों में से कम से कम प$ास प्रचितशत अनुसूचि$त

जाचितयों,  अनुसूचि$त  जनजाचितयों,  अन्य  विपछडे़  वगk,  अल्पसंख्यक  वगk  से  संबद्घ

व्यविक्तयों और मविहलाओ ंमें से होंगे: 

परतंु यह और विक $यन सविमचित, lोजबीन सविमचित द्वारा सिसफारिरश विकए गए व्यविक्तयों के

अलावा विकसी अन्य व्यविक्त पर भी विव$ार कर सकेगी। 

(4) $यन सविमचित, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के $यन के लिलए पारदशb तरीके

से अपनी प्रविक्रया को विवविनयविमत करगेी। 

(5)  उपधारा  (3)  में विनर्दिदष्ट lोजबीन सविमचित का काय,काल,  उसके सदस्यों को देय

फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के $यन की रीचित ऐसी होगी,  जैसी विवविहत की

जाए।" 
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हम गोस्वामी सविमचित की रिरपोट,  और, इससे भी अचिधक, दो सौ प$पनवीं विवचिध आयोग

की रिरपोट,   को ध्यान में रlते हैं और विनर्म्सनलिललिlत विनधा,रिरत करते हैं। 

230. मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा एक सविमचित की सलाह पर

की जाएगी, सिजसमें प्रधान मंत्री, लोक सभा में विवपक्ष के नेता और यविद विवपक्ष का कोई नेता उपलब्ध

न हो तो सखं्या बल की दृविष्ट से लोक सभा में सबसे बडे़ विवपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य

न्यायाधीश शाविमल होंगे।

231. हम यह स्पष्ट करते हैं विक यह संसद द्वारा बनाए जाने वाले विकसी भी कानून के अधीन होगा।

सी सी. क्या $ ुनाव आयकु्त को मुख्य $ ुनाव आयकु्त के समान संरक्षण प्राप्त है?

232. याचि$काकता,ओ ंद्वारा उpाए गए तकk में से एक यह है विक इस न्यायालय को $ुनाव आयकु्तों

को भी वही सुरक्षा प्रदान करनी $ाविहए जो मुख्य $ुनाव आयकु्तों को उपलब्ध ह।ै यहां तक विक

विनवा,$न आयोग की रिरपोट,  भी उक्त दृविष्टकोण और भिशकायत का समथ,न करती प्रतीत होती ह।ै हम

विवस्तार से बताते हैं विक याचि$काकता,ओं का तक,  यह है विक जब संविवधान बनाया गया था,  तब

ससं्थापक  ने  यह  सो$ा  था  विक  $ुनाव  आयकु्तों  की  विनयवुिक्त  पूण,कालिलक  मामला  न  होते  हुए

आवश्यकता के आधार पर होनी $ाविहए। हालांविक, उक्त दृविष्टकोण के विवपरीत, वास्तव में 1993 से

भारत का $ुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय टीम बन गया है, यह यहीं रहने वाला है । 1991 के

अचिधविनयम में लाए गए संशोधनों द्वारा मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के बी$ का अंतर

काफी कम हो गया ह।ै  हालांविक, जब संवैधाविनक सरुक्षा की बात आती है, तो यह दशा,या जाता है

विक अनुच्छेद 324 (5) का दसूरा प्रावधान केवल यह सरुक्षा प्रदान करता है विक $ुनाव आयकु्त या

के्षत्रीय आयकु्त को मखु्य $ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा। वास्तव

में, इस न्यायालय को यह मानने के लिलए प्रयास विकया गया है विक, एक अचितरिरक्त परतंुक की प्रकृचित

में होने के कारण, जैसा विक दसूरे परतंुक के शब्द 'अचितरिरक्त प्रावधान' से शुरू होते हैं, यह $ुनाव

आयकु्त या के्षत्रीय आयकु्त को केवल एक अचितरिरक्त सरंक्षण ह।ै इस प्रकार, यह इवंिगत विकया गया है
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विक न्यायालय को विनर्म्सनलिललिlत व्याख्या को अपनाना $ाविहए। विनवा,$न आयकु्त या के्षत्रीय आयकु्त को

भारत के सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर ही हटाया जा

सकता ह।ै हालांविक, $ुनाव आयकु्त को एक और सरुक्षा प्रदान की जाती ह।ै, विक उन्हें केवल मुख्य

$ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश पर ही पद से हटाया जा सकता ह।ै इस तक,  की विववे$ना करने के

लिलए, हम अनुच्छेद 324 (5) को विफर से देlते हैं। यह इस प्रकार है

“324(5) संसद द्वारा बनाई गई विकसी विवचिध के उपबंध के अधीन रहते हुए, विनवा$,न आयकु्तो

और  प्रदेभिशका  आयकु्तो  की  सेवा  की  शत,  और  पदावचिध  ऐसी  होगी  जो  राष्ट्रपचित  विनयम  द्वारा

अवधारिरत कर:े

परन्तु मुख्य विनवा$,न आयकु्त को उसके पद से उसी रिरचित से और उन्हीं आधारों पर हटाया

जाएगा, सिजस रिरचित से और सिजन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है

अन्यथा नहीं और मुख्य विनवा$,न आयकु्त की सेवा की शतk में उसकी विनयवुिक्त के पiात् उसके

लिलए अलाभकारी परिरवत,न नहीं विकया जाएगा: 

परतंु यह और विक विकसी अन्य $ुनाव आयकु्त या प्रादेभिशक आयकु्त को मुख्य $ुनाव आयकु्त की

सिसफारिरश के विबना पद से नहीं हटाया जाएगा।" 

233. हम उक्त प्रावधान का विनर्म्सनानुसार विवश्ले7ण करते हैंः

$ुनाव आयकु्तों और के्षत्रीय आयकु्तों की सेवा और काय,काल की शत̃ विनयम के अनसुार होनी

$ाविहए। हालाँविक, विनयम संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी कानून के अनुसार होने $ाविहए। संसद ने

गोस्वामी सविमचित के तरुतं बाद 1991 का अचिधविनयम पारिरत विकया। हम पहले ही अचिधविनयम की

शतk को देl $ुके हैं, सिजन्हें बाद में संशोचिधत विकया गया। इसमें न केवल $ुनाव आयकु्त को बस्थिल्क

मुख्य  $ुनाव  आयकु्तों  को  भी  वेतन  देने  का  प्रावधान  है,  जो  भारत  के  सवšच्च  न्यायालय  के

न्यायाधीश के वेतन के बराबर ह।ै जैसा विक हम पहले ही देl $ुके हैं, मुख्य $ुनाव आयकु्त और
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$ुनाव आयकु्त दोनों का काय,काल छह साल का होना था, जो विक उस प्रावधान के अधीन था,

सिजस पर हमने ध्यान विकया ह।ै यह सेवा की शतk से संबंचिधत अन्य पहलुओ ंके संबंध में भी है ।

जबविक सदस्यों के बी$ विव$ारों की एकमतता को धारा 10(1) में एक वांछनीय लक्ष्य के रूप में

वैधाविनक रूप से परिरकस्थिल्पत विकया गया है, लेविकन अपरिरहाय,  मतभेदों पर विव$ार विकया गया था

और धारा 10(3) ने घोवि7त विकया है विक ऐसी स्थिस्थचित में, यह सदस्यों के बहुमत की राय है, जो

प्रबल होगी। हम पहले ही देl $ुके हैं विक कैसे टी०एन०सेशन (सपु्रा) में पाया गया है विक यह

मुख्य $ुनाव आयकु्त को आयोग के अध्यक्ष के रूप में काय,  करने की शविक्त विदए जाने के लिlलाफ

नहीं ह।ै यह स$ हो सकता है विक अन्यथा समानता है,  जो अचिधविनयम के तहत विनपटाए गए

विवभिभन्न मामलों में मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों के बी$ मौजूद ह।ै हालांविक, हमें यह

ध्यान में रlना $ाविहए विक कानून में, मुख्य $ुनाव आयकु्त के विबना अनुच्छेद 324 अप्रभावी है

टी०एन०सेशन (सपु्रा) देlें]। कानून में, संसद के लिलए $ुनाव आयकु्त के पद को lत्म करने का

फैसला करने के लिलए एक अजेय बाधा नहीं हो सकती ह।ै वास्तव में,  ऐसा हुआ,  जैसा विक

धनोआ के फैसले में देlा जा सकता है सिजसमें यह पाया गया विक पदों के उन्मूलन के बाद $ुनाव

आयकु्तों की सेवा की समाविप्त इससे भी महत्वपूण,  बात यह है विक अनुच्छेद 324(5) को सरलता

से पढ़ने पर भी हमारा मानना है विक $ुनाव आयकु्त को मुख्य $ुनाव आयकु्त के समान संरक्षण विदए

जाने की प्राथ,ना के संबंध में यह तक,  अस्वीकाय,  प्रतीत होता ह।ै वास्तव में,  टी०एन०सेशन

(सपु्रा) में इस प्राथ,ना को अस्वीकार कर विदया गया था । यह स्पष्ट है विक प्रथमपरतंुक केवल

मुख्य $ुनाव आयकु्त को भारत के सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाने वाली सरुक्षा प्रदान

करके हटाए जाने से ब$ाता ह।ै यह ध्यान रlना और भी अचिधक महत्वपूण, है विक पहला परतंुक

विनयवुिक्त के बाद मुख्य $ुनाव आयकु्त की सेवा की शतk में उसके लिलए अविहतकर परिरवत,न करने

पर रोक लगाता ह।ै इसके बाद दसूरा परतंुक आता ह।ै दसूरा परतंुक अन्य बातों के साथ-साथ

विवशे7 रूप से विकसी अन्य $ुनाव आयकु्त से संबंचिधत ह।ै 'विकसी अन्य $ुनाव आयकु्त'  शब्द उसे

मुख्य $ुनाव आयकु्त से अलग करने के लिलए प्रदान विकया गया ह।ै इसलिलए मुख्य $ुनाव आयकु्त के

अलावा  अन्य  $ुनाव  आयकु्तों  के  लिलए  उनके  हटाए  जाने  के  विवरुद्ध  जो  सुरक्षा  स्पष्ट  रूप  से

परिरकस्थिल्पत की गई ह,ै वह केवल यह है विक यह मुख्य $ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश से ही प्रभावी

2023(3) eILR(PAT) SC 60



219

हो सकती ह।ै हमारा विव$ार है विक प्रावधान के संदभ, में  'अचितरिरक्त प्रावधान'  शब्दों को $ुनाव

आयकु्त को अचितरिरक्त सुरक्षा के रूप में नहीं माना जा सकता ह।ै वास्तव में, याचि$काकता,ओ ंके

तक,  को स्वीकार करने से एक और परिरणाम सामने आएगा,  जो हमारे विव$ार से एक असंगत

परिरणाम पेश करगेा। इसे हल्के ढंग से कहें तो, यविद $ुनाव आयकु्त को मुख्य $ुनाव आयकु्त को

पहले प्रावधान के तहत उपलब्ध संरक्षण प्रदान विकया जाता है, तो परिरणाम इस प्रकार होगा। वह

न केवल सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभिभयोग के अलावा हटाए जाने से प्रचितरक्षा

का दावा करने का हकदार होगा, बस्थिल्क महाभिभयोग के बाद या महाभिभयोग शुरू होने से पहले भी

उसे एक और सरंक्षण प्रदान विकया जाएगा, सिजसमें मुख्य $ुनाव आयकु्त को हटाने की सिसफारिरश

भी करनी होगी। हम सो$ते हैं विक इस पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है और हम इस तक,

को lारिरज करते हैं। हालांविक, हम केवल यह विटप्पणी करेंगे विक इस तथ्य के मद्देनजर विक $ुनाव

आयकु्त $ुनाव आयोग का विहस्सा बन गए हैं, शायद काम की मात्रा के आधार पर जो इस तरह की

विनयवुिक्त को उचि$त pहराती है और साथ ही बहु-सदस्यीय टीम की आवश्यकता है, यह संसद के

लिलए है विक वह संविवधान के तहत काम करते हुए इस बात पर विव$ार कर ेविक क्या $ुनाव आयकु्तों

को सरंक्षण देना उचि$त होगा ताविक $ुनाव आयकु्तों की स्वतंत्रता की रक्षा और सुविनचिiतता भी हो

सके। यह विनयवुिक्त के बाद सेवा शतk में बदलाव के संबंध में भी लागू होता ह।ै

डीडी.  स्वतंत्र सचि$वालय/भारत की संचि$त विनचिध पर व्यय प्रभारिरत करने के संबंध में

234. एक तक, और इसलिलए मांगा गया अनुतो7 में से एक यह है विक भारत के विनवा,$न आयोग के

लिलए एक स्वतंत्र सचि$वालय होना $ाविहए और इसका व्यय लोकसभा/राज्यसभा सचि$वालय की तज,

पर भारत की संचि$त विनचिध पर डाला जाना $ाविहए।

235.  इस  संबंध  में,  विद्वतीय  प्रत्यथb  (भारत  विनवा,$न  आयोग)  ने  रिरट  याचि$का  (सी)  संख्या

1043/2017 में प्रचित शपथपत्र दालिlल विकया है, सिजसमें रिरट याचि$का, प्रचितविवरोध और प्राथ,ना को
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शाविमल विकया गया ह।ै विनवा,$न आयोग के प्रचित शपथपत्र में ही, विनवा,$न आयोग का रुl संके्षप में

इस प्रकार बताया जा सकता है:

इसने  एक  प्रस्ताव भेजा है विक आयोग का व्यय भारत की संचि$त विनचिध पर  लगाया जाना

$ाविहए। इसमें $ुनाव आयोग द्वारा भारत की संचि$त विनचिध पर व्यय डाले जाने संबंधी विवधेयक,

1994 का उल्लlे ह,ै सिजसमें व्यय की विवभिभन्न मदों को भारत की संचि$त विनचिध पर डाले जाने का

प्रावधान  ह।ै  इसने  स्वतंत्र  सचि$वालय  के  लिलए  अपने  प्रस्ताव  को  दोहराया  है,  साथ  ही

13.04.2012 के पत्र और विदसंबर, 2016 में भी भारत की संचि$त विनचिध पर व्यय डाले जाने का

प्रस्ताव दोहराया ह।ै इसने विवचिध आयोग की सिसफारिरश को भी ध्यान में रlा है, सिजसने अन्य बातों

के साथ-साथ  अनुच्छेद  324 (2 ए)  को शाविमल करने की सिसफारिरश की है  ,  सिजसमें $ुनाव

आयोग को एक स्वतंत्र और स्थायी सचि$वालय कम,$ारी प्रदान करने की बात कही गई ह।ै 

236. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता विक भारत के विनवा,$न आयोग को काय,पालिलका द्वारा सभी

प्रकार के दमन और हस्तके्षप से दरू रहने का कविpन और अविप्रय काय,  करना ह।ैएक तरीका, सिजसके

द्वारा काय,पालिलका विकसी स्वतंत्र विनकाय को अपने घुटनों पर ला सकती है, वह है उसे भूlा रlना

या उसके कुशल और स्वतंत्र कामकाज के लिलए आवश्यक विवत्तीय साधन और ससंाधन काट देना।

यह अस्वाभाविवक नहीं होगा यविद पया,प्त धन और सुविवधाएं न विमलने की संभावना का सामना करते

हुए, एक कमजोर आयोग काय,पालिलका के दबाव के आगे झुक सकता है और इस प्रकार, यह एक

अन्यथा विवद्रोही और स्वतंत्र आयोग पर कपटपूण, लेविकन वास्तविवक विवजय का परिरणाम होगा। यह

इस तथ्य से अलग है विक बहुत जरूरी धन और संसाधनों को काट देने से इसका कुशल कामकाज

प्रभाविवत होगा।

237.  इसमें कोई संदेह नहीं है विक भारत संघ का रुl यह प्रतीत होता है विक ये सभी नीचितगत

मामले हैं और इसमें विकसी हस्तके्षप की आवश्यकता या औचि$त्य नहीं ह।ै 
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238. हमें यह ध्यान में रlना $ाविहए विक इसे संवैधाविनक प्रावधान और उसके तहत संरक्षण प्रदान

करने के लिलए, शायद यह एक ऐसा मामला हो, सिजस पर संविवधान सभा का ध्यान जाना $ाविहए। यह

विफर से एक ऐसा मामला है सिजसे ससंद द्वारा कानून के माध्यम से भी प्रदान विकया जा सकता ह।ै

हमें इसमें कोई संदेह नहीं है विक याचि$काकता, की भिशकायत में काफी योग्यता है, सिजसका स्पष्ट रूप

से भारत के विनवा,$न आयोग द्वारा ही समथ,न विकया गया ह।ै हम व्यय के संबंध में विववरण की

अभिभव्यविक्त की आवश्यकता से अनभिभज्ञ नहीं हो सकते, जो नीचितगत मामला है, सिजसे हम करने से

ब$ते हैं। हम केवल इस आधार पर अपील करेंगे विक एक स्थायी सचि$वालय के लिलए प्रावधान करने

की तत्काल आवश्यकता है और यह भी प्रावधान करना है विक व्यय भारत की संचि$त विनचिध पर

लगाया जाए और यह भारत संघ पर विनभ,र है विक वह बहुत जरूरी बदलावों को लाने पर गभंीरता से

विव$ार कर।े

ई ई. अंचितम अनुतो7 

239. रिरट याचि$काएं आंभिशक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा उनका  विनराकरण विनर्म्सनानुसार

विकया जाता हःै

I. हम घो7णा करते हैं विक जहां तक मुख्य विनवा$,न आयकु्त और विनवा$,न आयकु्तों के पदों पर

विनयवुिक्त का सवाल है,  यह भारत के राष्ट्रपचित द्वारा भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विवपक्ष के

नेता और यविद ऐसा कोई नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़ी संख्या वाले विवपक्षी दल के

नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से विमलकर बनी एक सविमचित द्वारा दी गई सलाह के आधार

पर विकया जाएगा। यह मानदडं तब तक लागू रहेगा जब तक संसद द्वारा कोई कानून नहीं बना

विदया जाता।

II. जहां तक भारत के विनवा$,न आयोग के लिलए एक स्थायी सचि$वालय स्थाविपत करने और इसके

व्यय को भारत की संचि$त विनचिध से वसूलने से संबंचिधत  अनुतो7 का सवाल है,  न्यायालय यह
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जोरदार अपील करता है विक भारत संघ/संसद आवश्यक परिरवत,न लाने पर विव$ार करे ताविक

भारत का विनवा$,न आयोग वास्तव में स्वतंत्र हो सके। 

रस्तोगी, जे।

1. मुझे अपने भाई के. एम. जोसेफ, जे. द्वारा लिलlे गए विनण,य को पढ़ने का लाभ विमला ह।ै मैं अपने

विवद्वान भाई द्वारा विदये गए विनष्क7k से पूण,तः सहमत हूं, जो मेरे अचितरिरक्त विनष्क7,  के साथ तक, की

उल्लेlनीय प्रविक्रया पर आधारिरत ह।ै मैं कुछ पंविक्तयाँ जोड़ना $ाहता हँू और अपने विव$ारों को व्यक्त

करना $ाहता हँू, इसलिलए नहीं विक विनण,य के लिलए और विवस्तार की आवश्यकता है,बस्थिल्क इसलिलए

विक मैं कानून के उस प्रश्न को देl रहा हँू जो काफी महत्वपूण,  ह।ै

2. विवश्ले7ण के उद्देश्य से विनण,य को विनर्म्सनलिललिlत lंडों में विवभासिजत विकया गया है: 

I. संदभ,

II. भारत का विनवा,$न आयोग

III. स्वतंत्र विनवा,$न आयोग की आवश्यकता क्यों ह ै?

ए. लोकतांवित्रक संविवधान का काया,न्वयन 

बी. मतदान का अचिधकार

C. स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ ुनाव

IV. संवैधाविनक और वैधाविनक ढां$ा: संवैधाविनक शून्यता

V. टी. एन. शे7न में विनण,य

VI. मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त के तरीके पर विवभिभन्न आयोगों की

रिरपोट,

VII. तुलनात्मक ढां$ा-मूलभूत मापदंड

VIII. अन्य संवैधाविनक/वैधाविनक विनकायों के $यन की प्रविक्रया

IX. संवैधाविनक $ुप्पी और शून्यता- न्यायालय की विदशा-विनदfश विनधा,रिरत करने की शविक्त
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X. $ुनाव आयकु्तों की स्वतंत्रता

XI. विदशा-विनदfश

I.   संदभ,  

3. यह  प्रकरण  जनवरी  2015  में  अनूप  बरनवाल  द्वारा  जनविहत  याचि$का  के  रूप  में  दायर

प्रारभंिभक याचि$का के साथ कई रिरट याचि$काओ ंसे उत्पन्न हुआ ह।ै याचि$काकता, ने  विनवा,$न आयोग

के सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलए भारत संघ की प्रथा की संवैधाविनक वैधता का मुद्दा उpाया। याचि$का

में तक,  विदया गया विक  विनवा,$न आयोग के सदस्यों का $यन करने के लिलए एक विनष्पक्ष, न्यायसंगत

और पारदशb तरीका नहीं ह।ै याचि$का में  विनवा,$न आयोग के सदस्यों के $यन में सधुार लाने के मुद्दे

को उजागर करने के लिलए कई रिरपोटk का भी हवाला विदया गया है, सिजन पर हम उचि$त समय पर

$$ा, करेंगे। यह भी रlेांविकत विकया गया विक $ूंविक विनवा,$न आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त पूरी तरह

से संघ की संसदीय काय,कारिरणी की सलाह पर होती है, सिजससे मनमानी होती है और संविवधान के

अनुच्छेद  14 का उल्लंघन होता ह।ै याचि$का में यह भी सझुाव विदया गया है विक  विनवा,$न आयोग

(मुख्य  $ुनाव  आयकु्त/$ुनाव  आयकु्त)  के  सदस्यों  के  $यन  की  प्रविक्रया  पारदशb  और  अचिधक

अन्वे7ण, जवाबदेही और स्थिस्थरता के साथ होनी $ाविहए जैसा विक यह उच्चतम न्यायालय और उच्च

न्यायालयों के न्यायाधीशों,  मुख्य सू$ना आयकु्त,  मानवाचिधकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों,

मुख्य  सतक, ता  आयकु्त,  कें द्रीय  अन्वे7ण  ब्यूरो,  लोकपाल  के  विनदेशक,  भारतीय  पे्रस  परिर7द  के

सदस्यों सविहत अन्य संवैधाविनक और कानूनी प्राचिधकरणों के लिलए ह।ै रिरट याचि$का में मुख्य $ुनाव

आयकु्त/$ुनाव आयकु्तों के नामों की सिसफारिरश करने के लिलए एक तटस्थ और स्वतंत्र सविमचित का

गpन करके $यन की पारदशb प्रविक्रया सुविनचिiत करने के लिलए कानून बनाने के लिलए कें द्र सरकार को

परमादेश जारी करने की प्राथ,ना की गई ह।ै । आदेश विदनांक  23  अक्टूबर,2018 के तहत,  इस

न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीp ने मामले के महत्व पर जोर विदया और संविवधान के अनुच्छेद

145 (3) के तहत मामले को संवधैाविनक पीp को भेज विदया। आदेश को विनर्म्सनानुसार पुनः प्रस्तुत

विकया गया हःै
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“यह मामला याचि$काकता,  द्वारा विनवा,$न आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलए एक पूण,तया

प्रमाभिणत और बेहतर प्रणाली की आवश्यकता समझे जाने से संबंचिधत ह।ै

याचि$काकता, के विवद्वान अचिधवक्ता और भारत के विवद्वान अटॉनb जनरल को सुनने के बाद हमारा

यह विव$ार है विक इस मामले में भारत के संविवधान के अनुच्छेद 324 के प्रावधानों पर बारीकी से

विव$ार और व्याख्या की आवश्यकता ह।ै इस मुदे्द पर इस न्यायालय द्वारा पहले बहस और जवाब

नहीं विदया गया ह।ै इसलिलए,भारत के संविवधान के अनुच्छेद  145 (3)  में न्यायालय  से इस

मामले को संविवधान पीp को भेजने की आवश्यकता ह।ै तदनुसार, हम वत,मान काय,वाही में उpने

वाले प्रश्न को एक आचिधकारिरक घो7णा के लिलए संविवधान पीp को सौंपते हैं। सुनवाई की तारीl

तय करने के लिलए मामले को प्रशासविनक पक्ष में भारत के माननीय मुख्य न्यायाचिधपचित के समक्ष

रlा जावें।''

4. उपरोक्त याचि$का के साथ कुछ ऐसी ही रिरट याचि$काएँ संलग्न की गई थीं। 29 सिसतंबर 2022

को इस संविवधान पीp ने मामले की सुनवाई शुरू की। पीp ने कई विदनों तक याचि$काकता, पक्ष और

प्रचितवाविदयों की ओर से कें द्र सरकार और भारत के  विनवा,$न आयोग की दलीलें सुनी।

5. कें द्र सरकार ने याचि$काओ ंका इस आधार पर विवरोध विकया है विक न्यायालय को राज्य के

विवभिभन्न  अगंों के बी$ शविक्त के पृथक्करण के सिसद्धांत का सर्म्समान करना $ाविहए और अनुच्छेद 324 के

तहत विनवा,$न आयोग की $यन प्रविक्रया में हस्तके्षप करने से ब$ना $ाविहए। संघ द्वारा यह तक, विदया

गया था विक संविवधान का अनुच्छेद 324 केवल संसद को $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त करने की शविक्त

प्रदान  करता  ह।ै  उन्होंने   विनवा,$न  आयोग  ($ुनाव  आयकु्तों  की  सेवा  की  शत̃  और  काय,

सं$ालन)अचिधविनयम, 1991 (सिजसे आगे "अचिधविनयम 1991" के रूप में संदर्शिभत विकया जाएगा) का

संदभ,  देते हुए अपनी बात पर जोर विदया विक संसद ने अपनी सिजर्म्समेदारी के प्रचित सतक,  रहते हुए

मुख्य $ुनाव आयकु्त/$ुनाव आयकु्तों की सेवा की शतk की रक्षा की। 
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6. विवद्वान  महान्यायवादी  श्री  आर.  वेंकटरमानी  ने  सुझाव  विदया  विक  विकसी  भी  कानून  की

अनुपस्थिस्थचित का मतलब यह नहीं है विक एक संवैधाविनक रिरक्तता मौजूद है, सिजसके लिलए न्यायालय के

हस्तके्षप की आवश्यकता ह।ै विवद्वान  महान्यायवादी ने यह भी तक,  विदया विक राष्ट्रपचित द्वारा  विनवा,$न

आयोग के सदस्यों की विनयवुिक्त से स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव की प्रविक्रया को नुकसान नहीं पहु$ंाया

ह।ै

7. विवद्वान  सॉलिलसिसटर  जनरल  श्री तु7ार  मेहता  ने तक,  विदया  विक  यविद   विनवा,$न  आयोग  के

$यन/विनयवुिक्त की प्रविक्रया में lाविमयां हैं, तो इस मुद्दे पर विव$ार करना संसद का काम है, न विक

न्यायालय का।  विवद्वान वकील ने आगे तक,  विदया विक $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा की

जानी है, इसलिलए न्यायपालिलका को काय,पालिलका की शविक्त में हस्तके्षप करने का अचिधकार नहीं ह।ै

श्री मेहता ने आगे तक,  विदया विक  "काय,पालिलका की स्वतंत्रता"  नामक कुछ है सिजसमें हस्तके्षप नहीं

विकया  जाना  $ाविहए।   विनवा,$न  आयोग  के  वकील  ने यह  भी  तक,  विदया  विक  $ूंविक  वोट  देने  का

अचिधकार एक वैधाविनक अचिधकार है और मौलिलक अचिधकार नहीं है, इसलिलए मौलिलक अचिधकारों के

उल्लंघन के लिलए विकसी भी हस्तके्षप की आवश्यकता नहीं ह।ै

8. याचि$काकता,ओं ने कहा विक  विनवा,$न आयोग की विनयवुिक्त का मुद्दा न केवल मतदान के

अचिधकार से जुड़ा है, बस्थिल्क स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव की अवधारणा से भी जुड़ा ह।ै इस बात पर

ज़ोर देने के लिलए अन्य अचिधकार के्षत्रों में $यन प्रविक्रयाओ ंका भी संदभ,  विदया गया विक आयकु्तों की

विनयवुिक्त में कई बडे़ पैरामीटर या कारक महत्वपूण, भूविमका विनभाते हैं। मुख्य $ुनाव आयकु्त/$ुनाव

आयकु्तों के काय,काल और $ुनाव आयकु्तों को हटाने की प्रविक्रया के बारे में भी $$ा, की गई।

याचि$काकता,ओं ने आगे तक,  विदया विक $ुनाव आयकु्तों के काय,काल और काय,काल में संवैधाविनक

सरुक्षा के उपाय होने $ाविहए, ताविक वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें ।

9. यह प्रकरण न केवल संविवधान के अनुच्छेद 324 की व्याख्या के बार ेमें कुछ बुविनयादी सवाल

उpाता है,  बस्थिल्क हमें इस बारे में व्यापक परिरप्रेक्ष्य को देlने के लिलए भी मजबूर करता है विक
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विनवा,$न आयोग के $यन की प्रविक्रया लोकतंत्र के कामकाज, वोट के अचिधकार, स्वतंत्र और विनष्पक्ष

$ुनावों के विव$ार और $ुनावों की विनगरानी के लिलए एक तटस्थ और जवाबदेह विनकाय के महत्व से

कैसे जुड़ी ह।ै इस न्यायालय को हमार ेविव$ार के लिलए उpाए गए इन परस्पर जुडे़ बहस योग्य मुद्दों पर

$$ा, करनी $ाविहए।ये सभी हिंबद ुवास्तव में लोकतंत्र और  विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता को बनाए

रlने के लिलए पविवत्र हैं।

II. भारत का  विनवा,$न आयोग

10. अनुच्छेद  324 (1)  में प्रावधान है विक संविवधान के अंतग,त संसद और प्रत्येक राज्य के

विवधानमंडल के लिलए कराए जाने वाले विनवा,$नों तथा राष्ट्रपचित और उपराष्ट्रपचित के पदों के लिलए

विनवा,$नों के लिलए विनवा,$क नामावलिलयों की तयैारी और उनके सं$ालन के अधीक्षण, विनदfशन और

विनयंत्रण की शविक्त विनवा,$न आयोग में विनविहत ह।ै 

11. विनवा,$न आयोग की संर$ना के बारे में अनुच्छेद  324 (2)  में प्रावधान है विक विनवा,$न

आयोग मुख्य विनवा,$न आयकु्त और उतने अन्य विनवा,$न आयकु्तों की संख्या से, यविद कोई हो,सिजतने

राष्ट्रपचित समय-समय पर विनयत कर,े विमलकर बनेगा और मुख्य विनवा,$न आयकु्त और अन्य विनवा,$न

आयकु्तों की विनयवुिक्त, संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए विकसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन

रहते हुए, राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी।

12. 1  अक्टूबर  1993  के एक आदेश द्वारा राष्ट्रपचित ने अगले आदेश तक $ुनाव आयकु्तों की

सखं्या दो विनधा,रिरत की।  विनवा,$न आयोग की वत,मान संर$ना मुख्य $ुनाव आयकु्त और दो $ुनाव

आयकु्तों की ह।ै
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13. अनुच्छेद 324 (3) में प्रावधान है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त  विनवा,$न आयोग के अध्यक्ष के

रूप में काय,  करगेा।

14. सेवा शतk के संबंध में, अनुच्छेद 324 (5) में प्रावधान ह ैविक संसद द्वारा बनाए गए विकसी भी

कानून  के  प्रावधानों  के  अधीन,  $ुनाव  आयकु्तों  और  प्रादेभिशक  आयकु्तों  की  सेवा  की  शतk  और

काय,काल का विनधा,रण राष्ट्रपचित द्वारा बनाए गए विनयमों द्वारा विकया जाएगा। अनुच्छेद 324 (5) के

तहत अपनी शविक्त का प्रयोग करते हुए संसद ने अचिधविनयम 1991 लागू विकया ह।ै 

15. अनुच्छेद  324 (5) के परन्तु मुख्य $ुनाव आयकु्त,  $ुनाव आयकु्त और प्रादेभिशक आयकु्तों

को हटाने के लिलए व्यवस्था प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 324 (5) के पहले परतंुक में प्रावधान है विक

मुख्य $ुनाव आयकु्त को सवšच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर

ही उनके पद से हटाया जाएगा और मुख्य $ुनाव आयकु्त की सेवा की शतk में उनकी विनयवुिक्त के

पiात  उनके  लिलए अविहतकर परिरवत,न नहीं विकया जाएगा। इसके अलावा,अनुच्छेद 324 (5) के

दसूर ेपरतंुक के अनुसार विकसी अन्य $ुनाव आयकु्त या प्रादेभिशक आयकु्त को मुख्य $ुनाव आयकु्त की

सिसफारिरश के विबना पद से नहीं हटाया जाएगा।

16. विनवा,$न आयोग के सहायक कम,$ारिरयों की सुविवधा को अनुच्छेद 324 (6) के तहत शाविमल

विकया गया है, सिजसमें यह प्रावधान है विक राष्ट्रपचित या विकसी राज्य का राज्यपाल, विनवा,$न आयोग

द्वारा अनुरोध विकए जाने पर, विनवा,$न आयोग या विकसी प्रादेभिशक आयकु्त को ऐसा कम,$ारी उपलब्ध

कराएगा, जो विनवा,$न आयोग को सौंपे गए कायk के विनव,हन के लिलए आवश्यक हो।

17. विव$ारणीय  प्रश्न  यह  है विक  उपरोक्त  $$ा,  विकए  गए प्रावधानों  की  क्या  व्याख्या  की  जानी

$ाविहए, ताविक विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत की जा सके। इस पर विव$ार करने से पहले,

हम स्वतंत्रता की आवश्यकता पर विव$ार करेंगे जो  विनवा,$न आयोग के लिलए अविनवाय, ह।ै  
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III. एक स्वतंत्र  विनवा,$न आयोग क्यों आवश्यक ह ै?

ए. “लोकतांवित्रक सवंिवधान का काया,न्वयन”1

18. लोकतंत्र की मूल धारणा यह है विक यह लोगों द्वारा, लोगों के लिलए और लोगों के लिलए सरकार

ह।ै“जनता" वह कें द्रीय धरुी है सिजस पर लोकतंत्र की अवधारणा घूमती ह।ै लोकतंत्र की स्थापना को

लोगों के कल्याण के विव$ार से जोड़ा गया ह।ै डॉ.  बी.  आर.  अर्म्सबेडकर ने एक बार कहा था विक

लोकतंत्र का मतलब है "सरकार का एक रूप और एक तरीका सिजसके द्वारा लोगों के आर्शिथक और

सामासिजक जीवन में क्रांचितकारी बदलाव विबना विकसी रक्तपात के लाए जाते हैं2। इस प्रकार लोकतंत्र

लोगों की आकांक्षाओ ंकी प्राविप्त से जुड़ा हुआ ह।ै

19. प्रसिसद्ध दाश,विनक जॉन डेवी के अनुसार, "लोकतंत्र केवल और केवल सरकार का एक रूप

नहीं है,बस्थिल्क एक सामासिजक और व्यविक्तगत आदश,  है",  दसूरे शब्दों में,  यह न केवल राजनीचितक

ससं्थानों की संपलित्त है, बस्थिल्क सामासिजक संबंधों की एक विवस्तृत श्रृंlला ह।ै3 इस प्रकार लोकतंत्र

सामूविहक विनण,य लेने के बारे में ह।ैलोकतंत्र के सिसद्धांतों को संविवधान की मूल संर$ना के एक विहस्से

के रूप में माना गया है4।

20. भारतीय संविवधान एक संवैधाविनक लोकतंत्र की स्थापना करता ह।ै संविवधान की प्रस्तावना

स्पष्ट रूप से उस दृविष्टकोण को विनधा,रिरत करती है और लोकतंत्र की संर$ना की एक रूपरेlा तयैार

करती है सिजसकी परिरकल्पना भारत ने स्वतंत्रता के समय की थी। भारतीय संविवधान की प्रस्तावना

"हम,  भारत के लोग"  वाक्यांश से शुरू होती ह।ै यह स्पष्ट रूप से इंविगत करता है विक भारतीय

1 11 क्लासिसक पुस्तक के शी7,क से लिलया गया - गै्रनविवले ऑस्थिस्टन, वर्निंकग ए डेमोके्रविटक कॉस्थिन्स्टटू्यशन: ए विहस्ट्र ी ऑफ द इचंिडयन एक्सपीरिरयंस, 
ऑक्सफोड, यूविनवर्जिसटी पे्रस। 

2 22 बाबासाहेब आंबेडकर: लेlन और भा7ण, l ंड 17 भाग III, पृष्ठ 475

333 //प्लेटो।स्टेनफोड,।भिशक्षा/प्रविवविष्टयाँ/डेवी-राजनीचितक// 

444 परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और दसूरा, (1973) 4 एस. सी. सी. 225
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संविवधान और लोकतंत्र के भविवष्य की नींव भारत के लोगों के साथ शुरू होती ह।ै इस वाक्यांश का

अथ,  यह भी है विक भारत के लोग अपनी पसंद की सरकारों को $ुनने के लिलए विनणा,यक स्थिस्थचित में

होंगे। यह वाक्यांश इस बात पर भी प्रकाश डालता है विक शासन की जो संर$नाएं संविवधान द्वारा

बनाई जा रही थीं, वे लोगों के कल्याण के लिलए काम करती थीं। प्रस्तावना में प्रावधान है विक भारत

के लोगों ने भारत को एक "सपं्रभु समाजवादी धम,विनरपेक्ष लोकतांवित्रक गणराज्य" बनाने का संकल्प

लिलया ह।ै इस वाक्यांश में प्रत्येक शब्द न केवल भारतीय संविवधान के संस्थापकों की सामूविहक दृविष्ट

को परिरभावि7त करता ह,ै बस्थिल्क भारत के लोगों की सामूविहक विनयचित को भी परिरभावि7त करता ह।ै ये

शब्द उस तरह के लोकतांवित्रक ढां$े को भी दशा,ते हैं,  सिजसे हम बनाने जा रहे थे। प्रस्तावना में

“लोकतांवित्रक” शब्द इसके पहले और बाद के शब्दों से जुड़ा हुआ है, जो “संप्रभु”, “समाजवादी”,

“धम,विनरपेक्ष”, “गणतंत्र” हैं। प्रस्तावना यह भी प्रदान करती ह ैविक भारत के लोग अपने नागरिरकों के

लिलए “सामासिजक,  आर्शिथक और राजनीचितक न्याय” सुविनचिiत कर रहे हैं। “न्याय” शब्द भारतीय

धरती पर व्याप्त सैकड़ों व7k के अन्याय को दरू करने की दृविष्ट को प्रकट करता ह।ै न्याय तीन घटकों

पर आधारिरत होना था: सामासिजक, आर्शिथक और राजनीचितक।

21. भारत में लोकतंत्र की स्थापना उन लक्ष्यों को परूा करने के लिलए की गई थी, सिजन्हें संविवधान

की प्रस्तावना में महत्वपूण,  रूप से समाविहत विकया गया ह।ै सिजन ससं्थानों की स्थापना की गई थी,

उन्हें प्रस्तावना और संविवधान में विनविहत काय, को पूरा करने के लिलए एक भूविमका और कत,व्य विदया

गया था। जबविक राज्य के तीन मुख्य स्तंभ विवधाचियका, काय,पालिलका और न्यायपालिलका पर विनभ,र

करते हैं, उनकी अपनी विनधा,रिरत भूविमकाएँ होती हैं, संविवधान विनमा,ता इस अथ, में भी दरूदशb थे विक

उन्होंने अन्य ससं्थानों के विनमा,ण की परिरकल्पना की थी, जो प्रकृचित में स्वतंत्र होंगे और या तो

जवाबदेही की मांग करके या ऐसी भूविमकाएँ विनभाकर जो लोकतंत्र के तीन स्तंभों में लोगों के विवश्वास

को बनाए रlेंगे। भारत का  विनवा,$न आयोग एक ऐसी संस्था है सिजसे संविवधान के माध्यम से बनाया

गया ह।ै यह संवैधाविनक रूप से एक स्वतंत्र विनकाय ह।ै भारत के  विनवा,$न आयोग की भूविमका यह

सुविनचिiत करना है विक भारत में लोकतांवित्रक प्रविक्रया रुक न जाए।  विनवा,$न आयोग को विदया गया

काय,  बहुत बड़ा ह।ैइसे यह सुविनचिiत करना होगा विक समय-समय पर $ुनाव होते रहें।
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22. भारत ने प्रत्यक्ष $ुनाव की प्रणाली को $ुना ह।ै इसका मतलब है विक $ुनाव विनयविमत अंतराल

पर होने $ाविहए जहां भारत के लोग अपने मतदान के अचिधकार का प्रयोग करके सीधे भाग लेते हैं।

संविवधान में ऐसे $ुनावों का भी प्रावधान है जहां लोगों के प्रचितविनचिधयों को अप्रत्यक्ष तरीके से $ुना

जाता ह।ैइनमें राष्ट्रपचित और उपराष्ट्रपचित के पद और राज्य विवधान परिर7दों के सदस्यों के लिलए $ुनाव

शाविमल हैं। $ुनाव की पविवत्रता बनाए रlने का काय,   विनवा,$न आयोग द्वारा विनष्पक्ष, पारदशb और

विनष्पक्ष तरीके से और विबना विकसी पूवा,ग्रह या पक्षपात के विकया जाना $ाविहए।  विनवा,$न आयोग को

इस संविवधान के तहत संसद और हर राज्य के विवधानमंडल के सभी $ुनावों और राष्ट्रपचित और

उपराष्ट्रपचित के पदों के लिलए होने वाले $ुनावों के सं$ालन पर "अधीक्षण, विनदfशन और विनयंत्रण" के

लिलए व्यापक अचिधकार विदए गए हैं। संविवधान में तीन शब्दों "अधीक्षण", "विनदfश" और "विनयंत्रण" को

परिरभावि7त नहीं विकया गया है, लेविकन इनका इस्तेमाल  विनवा,$न आयोग को सबसे बड़ी सिजर्म्समेदारी

देने के लिलए विकया गया ह।ै इस मायने में,  विनवा,$न आयोग भारतीय भूविम पर लोकतांवित्रक प्रविक्रया

और लोकतंत्र की संर$नाओ ंको सरंचिक्षत करने और बढ़ावा देने के लिलए सबसे महत्वपूण,  और कें द्रीय

ससं्थानों में से एक बन जाता ह।ै विनवा,$न आयोग की भूविमका इस तथ्य को देlते हुए और भी

अचिधक प्रासंविगक हो जाती है विक भारतीय समाज और राजनीचित पारपंरिरक रूप से कैसे व्यवहार

करती  थी।संविवधान  के  मुख्य  वास्तुकार  के  रूप  में,  डॉ.  बी.  आर.  अर्म्सबेडकर  ने  एक  बार  कहा

था,"भारत  में  लोकतंत्र  भारतीय  धरती  पर  केवल  एक  ऊपरी  सजावट  है,  जो  अविनवाय,  रूप  से

अलोकतांवित्रक ह।ै"5

23. विनवा,$न आयोग यह सुविनचिiत करने के लिलए अपनी भूविमका विनभाता है विक समाज का प्रत्येक

व्यविक्त सरकार $ुनने के लिलए $ुनाव की प्रविक्रया में भाग लेने में सक्षम हो। इसलिलए,विनवा,$न आयोग

को अपने काम में उच्चतम स्तर की पारदर्शिशता और जवाबदेही का प्रदश,न करने की आवश्यकता ह।ै

विनवा,$न आयोग द्वारा लिलए गए विनण,यों में लोगों का विवश्वास पैदा करने की आवश्यकता है ताविक

लोकतांवित्रक प्रविक्रया की पविवत्रता बनी रहे । यविद विनवा,$न आयोग कोई मनमाना विनण,य लेने लगे, तो

5 55     संविवधान सभा की बहसों में, 4  नवंबर 1948, 

http://164.100.47.194/loksabha/writereaddata/cadebatefiles/C04111948.html
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परिरणामी स्थिस्थचित न केवल  विनवा,$न आयोग के सदस्यों के पक्षपाती होने पर संदेह पैदा करगेी, बस्थिल्क

आम नागरिरकों के मन में भय पैदा करगेी विक लोकतांवित्रक प्रविक्रया से समझौता विकया जा रहा ह।ै

इसलिलए, विनवा,$न आयोग को स्वतंत्र और विकसी भी बाहरी या आंतरिरक विवघटनकारी वातावरण से

पूरी तरह से अछूता रहने की आवश्यकता ह।ै आयोग के कामकाज से लोगों के मन में विवश्वास पैदा

होना $ाविहए। भारत जैसे देश में, जहां लाlों लोग अभी भी अपनी बुविनयादी जरूरतों को पूरा करने

के लिलए संघ7, करते हैं, यह उनका मतदान का अचिधकार है जो उन्हें उर्म्समीद देता है विक वे एक ऐसी

सरकार का $ुनाव करेंगे जो उन्हें अभावों से बाहर विनकलने में मदद करगेी। अगर $ुनाव आयोग के

सदस्यों के एक छोटे से गलत फैसले या पक्षपात के कारण भी इस शविक्त से समझौता विकया जाता है

या उसे छीन लिलया जाता है,  तो यह विनस्संदेह भारतीय लोकतंत्र के मूल ढां$े पर हमला होगा।

भारतीय  लोकतंत्र  लोगों  के  विवश्वास  और  $ुनावी  प्रविक्रया  में  भागीदारी  के  साथ-साथ  ससं्था  के

रोजमरा, के कामों के कारण सफल हुआ ह।ै दवुिनया के सबसे बडे़ लोकतंत्र के संवैधाविनक न्यायालय

के रूप में, हम लोकतांवित्रक संस्थाओ ंमें लोगों के विवश्वास को कम नहीं होने दे सकते। देश ने दशकों

के संघ7, और बलिलदानों के बाद लोकतंत्र प्राप्त विकया और अपनाया, और हमें जो लाभ विमला है, उसे

इसलिलए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंविक संस्थाएँ अभी भी अपारदशb तरीके से काम करना जारी

रlती हैं।

24. के. एस. पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य6 के प्रकरण में इस न्यायालय की

नौ सदस्यों की पीp ने यह अभिभविनधा,रिरत विकया ह ैविक:

"अपारदर्शिशता उन लोगों के लाभ के लिलए होती है जो दलु,भ आर्शिथक संसाधनों पर एकाचिधकार

करते हैं। दसूरी ओर, ऐसी परिरस्थिस्थचितयाँ जहाँ नागरिरक और राजनीचितक स्वतंत्रताएँ पनपती हैं,

यह सुविनचिiत करती हैं विक सरकारी नीचितयों की आलो$ना और मूल्यांकन विकया जाए। यह वह

जाँ$ है जो यह सुविनचिiत करने के उदे्दश्य से काम करती है विक सामासिजक-आर्शिथक लाभ वास्तव

में  उन  वंचि$तों  तक  पहँु$ें  सिजनके  लिलए  वे  हैं।  स्वतंत्रता  की  परिरस्थिस्थचितयाँ  और  नागरिरक  और

राजनीचितक  अचिधकारों  का  जीवंत  दावा  सामासिजक-आर्शिथक  काय,क्रमों  की  न्यायसंगतता  और

6 66(2017) 10 एस सी सी 1
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अभाव और अभाव को दरू करने में उनकी प्रभावशीलता की विनरतंर समीक्षा को बढ़ावा देता ह।ै

साव,जविनक मामलों की जाँ$ स्वतंत्रता के अस्थिस्तत्व पर आधारिरत ह।ै" 

25. भारतीय लोकतंत्र तभी कारगार होगा जब लोकतंत्र को सरंचिक्षत करने की सिजर्म्समेदारी रlने वाले

ससं्थान काम करेंगे।हमारे संविवधान में प्रत्येक ससं्थान की अपनी सीमांविकत भूविमका है, सिजसे तभी

पूरा विकया जा सकता है जब इन ससं्थानों को $लाने वाले लोग सिजर्म्समेदार हों। इन संस्थानों को

$लाने वाले लोगों को लोगों के प्रचित जवाबदेह होने की आवश्यकता है, और इसलिलए उनके $यन की

प्रविक्रया को ससं्थान की स्वतंत्रता सुविनचिiत करनी होगी।

26. लोकतंत्र एक अमूत,  घटना नहीं ह।ैइसे कई प्रविक्रयाओ ंद्वारा प्रभाव मे लाया गया ह।ै संस्थानों

में धारणा और विवश्वास महत्वपूण, मानदडं हैं सिजन पर लोकतंत्र के कामकाज का मूल्यांकन विकया

जाता ह।ै इस प्रकार,  लोकतंत्र की सफलता उन संस्थानों के काम करने पर विनभ,र करती है जो

लोकतंत्र की सरं$ना के स्तंभों का समथ,न करते हैं।

.

27. संस्थानों की जवाबदेही न केवल स्वयं ससं्थानों को, बस्थिल्क लोकतंत्र के विव$ार को भी वैधता

प्रदान करती ह।ैकहने का मतलब है, अगर ससं्थान विनष्पक्ष और पारदशb तरीके से काम कर रहे हैं,

तो नागरिरकों को विवश्वास होगा विक लोकतंत्र काम कर रहा ह।ै इस मायने में, लोकतंत्र काया,लयधारकों

और  प्रशासकों  पर  अंकुश  लगाने  और  उन्हें  जवाबदेह  pहराने  का  एक  साधन  ह।ै इसलिलए,  इन

ससं्थानों को विनयंवित्रत करने वाले मानदडं और विनयम मनमाने नहीं हो सकते हैं या उनमें पारदर्शिशता

की कमी नहीं हो सकती ह।ै

28. लोकतांवित्रक प्रविक्रयाओं को मजबूत करने के लिलए,  विनवा,$न आयोग की संस्था को स्वतंत्र

होने और पारदर्शिशता और जवाबदेही का प्रदश,न करने की आवश्यकता ह।ै यह कारण अपने आप में

भारत के विनवा,$न आयोग के ससं्थागत ढां$े की जां$ करने के लिलए इस न्यायालय के लिलए पया,प्त

ह।ै
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B. मतदान का अचिधकार

29. लोकतंत्र का काम इस बात पर विनभ,र करता है विक जनता विनवा,चि$त सरकार के भाग्य का

फैसला कर सकती है या नहीं। यह उन विवकल्पों पर विनभ,र करता है जो लोग पृथक तरीकों से करते

हैं। लोगों के इस विवकल्प से समझौता नहीं विकया जा सकता है, क्योंविक $ुनावों में उनका जनादेश

सरकार की विनयचित को बदल देता ह।ै भारत लोकतांवित्रक है क्योंविक लोग स्वयं शासन करते हैं। यह

एक गणतंत्र है क्योंविक सरकार की शविक्त उसके लोगों से प्राप्त होती ह।ै $ुनावी प्रविक्रया और मतदान

के माध्यम से, नागरिरक लोकतंत्र में भाग लेते हैं। मतदान करके, नागरिरक देश के साव,जविनक मामलों

में भाग लेते हैं। इस प्रकार,  मतदान करके नागरिरक अपनी सरकार की संर$ना $ुनने के अपने

अचिधकार का आनंद लेते हैं। यह उनकी पसंद है,  और भाग लेने की उनकी क्षमता ह।ै के.  एस.

पुट्टास्वामी (सपु्रा) के प्रकरण  में नौ-न्यायाधीशों की पीp ने विनण,य विदयाः विक

“......यह समझना होगा विक सवाल करने का अचिधकार, जां$ करने का अचिधकार और असहमचित का

अचिधकार ही एक जागरूक नागरिरक को सरकार के कायk की जां$ करने में सक्षम बनाता ह।ै जो लोग

शासिसत हैं, वे सामासिजक-आर्शिथक कल्याण लाभों के प्रावधान सविहत अपने संवैधाविनक कत,व्यों के

विनव,हन के बारे में शासन करने वालों से सवाल करने के हकदार हैं। जां$ करने और तक,  करने की

शविक्त एक लोकतांवित्रक राजनीचित के नागरिरकों को उनके अचिधकारों को विनयंवित्रत करने वाले बुविनयादी

मुद्दों पर सूचि$त विनण,य लेने में सक्षम बनाती ह।ै"

30. मतदान के अचिधकार को अब व्यापक रूप से एक मौलिलक मानव अचिधकार के रूप में मान्यता

प्राप्त ह।ै7 हालाँविक,  हमेशा ऐसा नहीं था। वयस्क मताचिधकार का इचितहास हमें बताता है विक यह

समाज में विवशे7ाचिधकार प्राप्त लोगों तक ही सीविमत था।8 हाभिशए पर पडे़ समुदायों को मतदान का

7 77https://www.ohchr.org/en/elections
8 88 बी.आर. अंबेडकर, "साउथबोरो सविमचित के समक्ष साक्ष्य", बाबासाहेब अंबेडकर लेlन और भा7ण, भारत सरकार द्वारा प्रकाभिशत, l ंड 1, पृष्ठ

243-278 में:
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अचिधकार प्राप्त करने के लिलए कई दशकों तक संघ7,  करना पड़ा। मतदान का अचिधकार लोकतंत्र के

अभ्यास के लिलए बहुत महत्वपूण,  ह।ै

31. भारत के विनवा,$न आयोग के अचिधवक्ता द्वारा यह तक,  विदया गया है विक मतदान का अचिधकार

केवल एक वैधाविनक अचिधकार है,  और $ूंविक विकसी भी मौलिलक अचिधकार का उल्लंघन नहीं विकया

जाता ह,ै इसलिलए यह इस न्यायालय का ध्यान आकर्दि7त नहीं करता है । यह न्यायालय  विनवा,$न

आयोग द्वारा विदए गए तक,  से सहमत नहीं ह।ै इसके अलावा, मतदान के अचिधकार के दायर ेकी जां$

करने के लिलए संविवधान सभा की बहसों को देlना आवश्यक हो जाता ह।ै

32. वयस्क मताचिधकार की मांग कई भारतीय नेताओं द्वारा लगातार उpाई गई थी। संविवधान सभा

के विव$ार के लिलए तयैार विकए गए अपने मसौदों में डॉ. बी. आर. अर्म्सबेडकर9 और के. टी. शाह10 ने

मौलिलक अचिधकारों के विहस्से में मतदान के अचिधकार को शाविमल करने का प्रस्ताव रlा था। इस

प्रस्ताव को शुरू में मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित की प्रारभंिभक मसौदा रिरपोट,  में अनुमोविदत विकया

गया था, जो संविवधान सभा की सलाहकार सविमचित का एक विहस्सा था।11 मसौदा प्रावधान में एक

स्वतंत्र  विनवा,$न आयोग पर एक उपlंड भी शाविमल था। इसे इस प्रकार पुनः प्रस्तुत विकया गया है:

1. “प्रत्येक नागरिरक को, सिजसकी आयु 21 व7, से कम न हो, संघ के विवधानमंडल और

उसकी विकसी इकाई के लिलए, या जहां विवधानमंडल विद्वसदनीय है,  वहां विवधानमंडल के

विन$ले सदन के लिलए विकसी भी $ुनाव में वोट देने का अचिधकार होगा,  बशतf  विक वह

मानसिसक अक्षमता, भ्रष्ट आ$रण या अपराध के आधार पर ऐसी विनरह,ताएं लगाए जा

सकें , और उपयकु्त विनवा,$न के्षत्र में विनवास से संबंचिधत ऐसी योग्यताओं के अधीन हो,

जैसा विक कानून द्वारा या उसके तहत आवश्यक हो। 

999 "राज्य और अल्पसंख्यक", बाबासाहेब अंबेडकर में: लेlन और भा7ण, भारत सरकार द्वारा प्रकाभिशत, lंड 1., पृष्ठ 381-541 

101010 बी भिशव राव, भारत के संविवधान का विनमा,ण, $ुहिंनदा दस्तावेज, lंड 2, पृष्ठ 54 पर (इसके बाद "भिशव राव")

111111 भिशव राव, पृष्ठ 137 और 139 पर (विदनांक 03.04.1947)
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2. कानून में स्वतंत्र और गुप्त मतदान तथा विवधानमंडल के लिलए आवचिधक $ुनावों का

प्रावधान होगा।

3. विवधानमंडल के सभी $ुनावों का अधीक्षण, विनदfशन और विनयंत्रण, $ाहे वह संघ का

हो या इकाई का, सिजसमें $ुनाव न्यायाचिधकरणों की विनयवुिक्त भी शाविमल है, संघ या इकाई

के लिलए  विनवा,$न आयोग में विनविहत होगा, जैसा भी मामला हो, सिजसे सभी मामलों में संघ

के कानून के अनुसार विनयकु्त विकया जाएगा।" 

33. इससे पता $लता है विक संविवधान विनमा,ताओं ने परिरकल्पना की थी विक मतदान के अचिधकार

के साथ विनवा,$न आयोग की स्थापना का प्रावधान होना $ाविहए। मसौदा प्रावधान पर संवैधाविनक

सलाहकार बी.  एन.  राव के नोट में मतदान के अचिधकार को मौलिलक अचिधकार के रूप में शाविमल

करने की व्याख्या की गई हःै“lंड 12. "lंड 12. यह सुविनचिiत करता है विकपर विकसी भी नागरिरक

को मतदान के अचिधकार से वंचि$त नहीं विकया जाएगा जो कुछ शतk को पूरा करता ह।ै सभी $ुनावों

की विनगरानी, विनदfशन और विनयंत्रण के लिलए  विनवा,$न आयोग का विव$ार नया ह।ै”12

34.  के.टी. शाह ने हालांविक कें द्रीकृत  विनवा,$न आयोग के विव$ार पर आपलित्त जताई। उन्होंने तक,

विदया विक, "यविद अपनाया जाता है, तो प्रांतीय स्वायत्तता के अचिधकारों का गंभीर उल्लंघन होगा; और

इस तरह,  मुझे लगता है विक इसे या तो हटा विदया जाना $ाविहए या विफर से लिलlा जाना $ाविहए,

ताविक ऐसे विव7यों पर कानून बनाने के लिलए प्रांतीय विवधानमंडल के अचिधकारों पर पूवा,ग्रह न हो।”13

मौलिलक अचिधकारों के विहस्से के रूप में मतदान के अचिधकार और  विनवा,$न आयोग के विनमा,ण पर

lंड को तब मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित द्वारा बहुमत से स्वीकार कर लिलया गया था।14 इसके

121212 भिशव राव, पृष्ठ 137 और 139 (विदनांक 03.04.1947) 

131313 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 155

141414 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 164
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बाद  इस  lंड  को  16  अप्रैल,  1947  को  "मौलिलक  अचिधकारों  पर  उप-सविमचित की  रिरपोट, "  में

सलाहकार सविमचित को भेज विदया गया।15

35. मौलिलक अचिधकार उप-सविमचित द्वारा तयैार विकए गए मसौदे की अल्पसंख्यक उप-सविमचित

द्वारा यह देlने के लिलए जां$ की गई थी विक क्या अल्पसखं्यक अचिधकारों की रक्षा के लिलए विकसी

प्रस्ताविवत अचिधकार को  "बढ़ाने या संशोचिधत"  करने की आवश्यकता ह।ै16 17  अप्रैल, 1947  को

अल्पसखं्यक उप-सविमचित की बैpक के काय,वृत्त में मतदान के मौलिलक अचिधकार और  विनवा,$न

आयोग पर दो सुझाव विदए गए थे।  एस.पी.  मुlजb ने प्रस्ताव रlा, “संघ और इकाइयों के लिलए

प्रस्ताविवत  $ुनाव  आयोगों  में  अल्पसंख्यकों  को  पया,प्त  प्रचितविनचिधत्व  विदया  जाना  $ाविहए।”17

जयरामदास दौलतराम ने सुझाव विदया विक “ऐसी संस्थाओ ंको विनष्पक्ष बनाया जाना $ाविहए ताविक वे

सभी दलों और समुदायों में विवश्वास पैदा कर सकें । अल्पसखं्यकों के लिलए अलग से प्रचितविनचिधत्व

संभव नहीं हो सकता।”18अल्पसखं्यक उप-सविमचित ने 18 अप्रैल, 1947 को यह भी विनण,य लिलया

विक “अपनी रिरपोट,  में यह उल्लेl विकया जाए विक  विनवा,$न आयोग एक स्वतंत्र अध,-न्याचियक संस्था

होनी $ाविहए।”19

36. मौलिलक  अचिधकार  उप-सविमचित  और  अल्पसंख्यक  उप-सविमचित  द्वारा  पारिरत  मतदान  के

अचिधकार पर धारा सलाहकार सविमचित के समक्ष विव$ाराथ, आने के बाद, इस बात पर गंभीर बहस हुई

विक इस धारा को मौलिलक अचिधकार अध्याय में रlा जाए या नहीं। डॉ.  अंबेडकर ने इसे मौलिलक

अचिधकार के रूप में बनाए रlने का तक, विदया।20उन्होंने कहा:

15 1515 इसके अलावा, विवपरीत विव$ारों का आधार केवल यह था विक अचिधकार राज्यों/इकाइयों तक बढ़ाया जा रहा था। केएम पभिणक्कर द्वारा 17-20 
अपै्रल, 1947 की “रिरपोट,  पर असहमचित के काय,वृत्त” देlें, पृष्ठ 187 ibid, पृष्ठ 199 सविमचित ने 17 अपै्रल, 1947 की तारीl को मतदान के 
मौलिलक अचिधकार और  विनवा,$न आयोग पर दो सुझाव विदए थे।

161616 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 199

171717 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 201

181818 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 201
19 1919       आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 205

202020 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 247
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"...  जहाँ तक इस सविमचित का सवाल है,  मेरा कहना यह है विक हमें इस प्रस्ताव का

समथ,न करना $ाविहए विक सविमचित वयस्क मताचिधकार के पक्ष में ह।ै दसूरी बात जो हमने

इस मौलिलक अचिधकार में गारटंी दी है, वह यह है विक $ुनाव स्वतंत्र होंगे और $ुनाव गुप्त

मतदान द्वारा होंगे। यह आवचिधक $ुनाव होंगे... तीसरा प्रस्ताव जो इस मौलिलक lंड में

प्रचितपाविदत विकया गया ह,ै  वह यह है विक $ुनाव शब्द के वास्तविवक अथ, में स्वतंत्र हो

सकें , इसके लिलए उन्हें तत्कालीन सरकार के हाथों से हटा विदया जाना $ाविहए, और उन्हें

एक स्वतंत्र विनकाय द्वारा सं$ालिलत विकया जाना $ाविहए, सिजसे हम यहाँ  विनवा,$न आयोग

कह सकते हैं।" 21

37. लेविकन सलाहकार सविमचित के कई सदस्य इस दृविष्टकोण से असहमत थे। उन्हें आशंका थी

विक संविवधान सभा में रिरयासतों के प्रचितविनचिधयों द्वारा इस तरह के lंड पर आपलित्त की जा सकती ह।ै

22सी.  राजगोपाला$ारी ने कहा विक भविवष्य में  $ुनाव की पद्धचित स्पष्ट नहीं है,  इसलिलए मौलिलक

अचिधकारों में मताचिधकार पर विवस्तृत lंड रlना उचि$त नहीं ह।ै उन्होंने कहा:

"मेरा एकमात्र मुद्दा यह है विक क्या इसे मौलिलक अचिधकार के रूप में देlना उचि$त है या

हमें इसे या इसके एक बडे़ विहस्से को पूरी सभा के विव$ार के लिलए छोड़ देना $ाविहए। मैं

विनवेदन करता हूं विक हम यह मानकर नहीं $ल सकते विक संघ विवधानमंडल का $ुनाव

पूर ेभारत के सभी नागरिरकों के प्रत्यक्ष मत से होगा। यह एक संघीय संविवधान हो सकता

ह।ै यह अप्रत्यक्ष रूप से विनवा,चि$त हो सकता ह।ै संघ की सरकार अप्रत्यक्ष रूप से बनाई

जा सकती है, इसलिलए हम यह नहीं मान सकते विक प्रत्येक वयस्क या कोई भी व्यविक्त,

$ाहे वह विकसी भी प्रकार का हो,  विवधानमंडल में सीधे मत दगेा। हम उन विववरणों में

जाए विबना यहां कोई प्रस्ताव नहीं रl सकते। इसलिलए हम अभी इस विव7य पर विव$ार

नहीं  कर  सकते,पहले  यह  तय  विकया  जाना  $ाविहए  विक  $ुनाव  प्रत्यक्ष  हो  या

अप्रत्यक्ष।"23(sic)

212121 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 249-250
222222    सरदार पटेल के कथन, पृष्ठ 249

232323 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 250
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38. डॉ. अर्म्सबेडकर ने इस lंड के विवरोध को यह तक,  देकर हल करने की कोभिशश की विकः

"मेरा उत्तर यह है विक यह दस्तावेज या रिरपोट, संविवधान सभा के समक्ष जाएगी। इसमें

राज्यों के प्रचितविनचिध होंगे; मुस्थिस्लम लीग के प्रचितविनचिध होंगे। हम उनसे सुनेंगे विक वयस्क

मताचिधकार पर उनकी क्या आपलित्त ह।ै यविद संपूण,  संविवधान सभा इस बात पर सहमत हो

जाती है विक यद्यविप विब्रविटश भारत के लिलए वयस्क मताचिधकार रlना उचि$त हो सकता

ह,ैलेविकन कुछ विवशे7 कारणों से भारतीय राज्यों में वयस्क मताचिधकार नहीं हो सकता

ह,ैऔर विकसी प्रकार का प्रचितबंचिधत मताचिधकार होना $ाविहए, तब भी संविवधान सभा हमारे

प्रस्तावों को संशोचिधत करने के लिलए स्वतंत्र होगी।"24

39. गोहिंवद वल्लभ पंत ने बताया विक मौलिलक अचिधकारों के अध्याय में मतदान के अचिधकार को

शाविमल करने के बार ेमें चिं$ता क्यों थी। उन्होंने कहाः

"एकमात्र आशंका यह ह ैविक राज्यों से संबंचिधत कुछ लोग इस बुलबुले को फोड सकते हैं और कह

सकते हैं विक उनके अचिधकारों में हस्तके्षप विकया गया है और इसी तरह की अन्य बातें हो सकता है

विक उनका प्रचितविनचिधत्व न हो। हमें वही विमलेगा जो हम $ाहते हैं।"25

40. पंत के जवाब में डॉ. अर्म्सबेडकर ने विनर्म्सनलिललिlत जवाब विदयाः

“जबविक हम चिं$चितत हैं विक भारतीय राज्यों को आना $ाविहए, भारतीय रिरयासतें इसमें शाविमल हो

जाएं, हम विनचिiत रूप से कुछ सिसद्धांतों पर अडे़ रहेंगे और उन सभी को अपने संविवधान में

समाविहत करने के लिलए तयैार नहीं होंगे।”26

41. विवकल्प के रूप में, गोहिंवद वल्लभ पंत ने सुझाव विदया विक "यह lंड संविवधान सभा को भेजा

जाता है, इन मौलिलक अचिधकारों के विहस्से के रूप में नहीं, बस्थिल्क सभापचित के पत्र में इस आशय से

242424 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 250
25 2525       251

262626 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 251
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शाविमल विकया जाता है विक हम संविवधान सभा को संविवधान के विनमा,ण के संबंध में विनर्म्सनलिललिlत

सिसद्धांतों की सिसफारिरश करते हैं।”27डॉ. अर्म्सबेडकर ने जहां अपने विव$ार पर जोर विदया, वहीं सरदार

पटेल सविहत सलाहकार सविमचित के अचिधकांश सदस्यों ने पंत के सुझाव को स्वीकार कर लिलया।28

42. तदनुसार, 21 अप्रैल, 1947 को "सलाहकार सविमचित की बpैकों के काय,वृत्त" में यह उल्लेl

विकया गया थाः  “मूल अचिधकारों से lंड 13 को हटाया जाना $ाविहए, लेविकन सविमचित की ओर से

संविवधान सभा को अपनी रिरपोट,  में अध्यक्ष द्वारा यह सिसफारिरश की जानी $ाविहए विक इसे संघीय

संविवधान का विहस्सा बनाया जाए।”29 संविवधान सभा के अध्यक्ष को संबोचिधत अपने पत्र में, सरदार

पटेल ने सलाहकार सविमचित की अंतरिरम रिरपोट,  प्रस्तुत की, साथ ही यह भी उल्लेl विकया विक“इस

lंड के साथ सैद्धांचितक रूप से सहमत होते हुए, हम अनुशंसा करते हैं विक इसे मौलिलक अचिधकारों

की सू$ी में शाविमल करने के बजाय, इसे संविवधान के विकसी अन्य भाग में स्थान विमलनी $ाविहए।”30

43. इस  $$ा,  से  यह  बात  उभर  कर  सामने  आई  विक  मौलिलक  अचिधकार  उपसविमचित  और

अल्पसखं्यक  अचिधकार  उपसविमचित  के  सदस्यों  के  बी$ इस  बात  पर  आरभंिभक  सहमचित  थी  विक

मौलिलक अचिधकार अध्याय में एक lंड होना $ाविहए सिजसमें वोट देने के अचिधकार का प्रावधान हो;

और स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए विनवा,$न आयोग नामक एक स्वतंत्र विनकाय होना

$ाविहए। हालांविक, सलाहकार सविमचित ने इस lंड को मौलिलक अचिधकार के रूप में बरकरार नहीं रlा

क्योंविक यह आशंका थी विक अगर उस lंड को बरकरार रlा गया तो रिरयासतें संघ के संविवधान से

सहमत नहीं होंगी, क्योंविक भारत एकीकरण के ऐचितहासिसक दौर से गजुर रहा था, जहां रिरयासतों के

साथ संयकु्त भारत का विहस्सा बनने के लिलए बात$ीत की जा रही थी। इसके बावजूद, संस्थापकों ने

संविवधान के पाp में इसे जगह विमलने की सिसफारिरश करके मतदान के अचिधकार को संवैधाविनक

अचिधकार के रूप में बरकरार रlा।

44. 16 जून  1949 को डॉ.  बी.  आर.  अर्म्सबेडकर ने वयस्क मताचिधकार का प्रावधान करते हुए

विनर्म्सनलिललिlत lंड पेश विकयाः

272727 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 251

282828 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 251-52
29 2929       आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 288
30 3030 आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 296
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“ 289-बीः लोक सभा तथा राज्य विवधानसभा के $ुनाव वयस्क  मताचिधकार के  आधार पर

होगाः जनसभा और प्रत्येक राज्य की विवधानसभा के लिलए $ुनाव वयस्कता के आधार पर होंगे,

अथा,त् , प्रत्येक नागरिरक, जो इस संबंध में योग्य विवधानकारी द्वारा विनधा,रिरत विकसी भी विदनांक को

न्याचियक विनण,य द्वारा या उसके अधीन जन्मचितभिथ से कम से कम इकीस व7, की आयु का नहीं है

और इस संविवधान या विकसी भी विवधी के तहत अन्यथा प्रचितबंचिधत नहीं है,  विनवासी नहीं है,

मानसिसक असमथ,ता, अपराध, भ्रष्टा$ार या अवैध व्यवहार के कारण, उसे विकसी भी ऐसे $ुनाव में

मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अचिधकार होगा"31

  45. उस अनुच्छेद को स्वीकृचित दी गई थी, जो बाद में संविवधान का अनुच्छेद 326 बन गया।

46.अनुच्छेद 326 के आधार पर, मतदान का अचिधकार नागरिरकों को विदया गया एक संवैधाविनक

अचिधकार बन गया। उक्त अचिधकार को लोक प्रचितविनचिधत्व  (आरओपी)  अचिधविनयम, 1951  की

धारा  62 द्वारा प्रभावी विकया गया था।  ROP अचिधविनयम के धारा  62 (1)  में यह प्रावधान है:

"कोई भी व्यविक्त जो इस अचिधविनयम द्वारा विवशे7 रूप से प्रावधान विकया नहीं गया हो,  और जो

विकसी संसदीय के्षत्र के मतदाता सू$ी में वत,मान में पजंीकृत है, उसे उस संसदीय के्षत्र में मतदान

करने का अचिधकार होगा।"

कानूनी स्थिस्थचित यह है विक आरओपी अचिधविनयम का प्रासंविगक प्रावधान संविवधान के पाp से लिलया

गया ह,ै जो इस प्रकरण में अनुच्छेद 326 ह।ै 

47. तथाविप  इस न्यायालय  के विनण,यों ने कई दशकों तक मतदान के अचिधकार के बारे में एक

सीविमत दृविष्टकोण अपनाया। एन. पी. पोन्नुस्वामी v. विनवा,$न अचिधकारी, नामक्कल विनवा,$न के्षत्र

और अन्य32 (इसके बाद "एन. पी. पोन्नुस्वामी")में इस न्यायालय  के छह न्यायाधीशों की एक

313131 भारत की संविवधान सभा (प्रविक्रयाएं)-वॉल्यूम VIII गुरुवार, 16 जून 1949, यहां उपलब्ध हःै

ए$टीटीपीःhttp://164.100.47.194/loksabha/writereaddata/cadebatefiles/C16061949.html 

323232 1952 एससीआर 218
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पीp इस सवाल पर विव$ार कर रही थी विक क्या अनुच्छेद  226 के तहत उच्च न्यायालय को

संविवधान  के  अनुच्छेद  329 (बी)  के  प्रावधानों  के  कारण  विनवा,$न  अचिधकारी  के  आदेश  में

हस्तके्षप  करने  का  के्षत्राचिधकार  हो  सकता  ह।ै  जबविक  न्यायालय   अनुच्छेद  329 (बी)  की

रूपरlेा की जां$ कर रहा था, उसने यह भी पाया विक: "मतदान करने या $ुनाव में उर्म्समीदवार

बनने का अचिधकार  एक नागरिरक अचिधकार नहीं है,  बस्थिल्क यह कानून या विवशे7 कानून का

उत्पलित्त ह ैऔर इसके द्वारा लगाए गए सीमाओं के अधीन होना $ाविहए।"

48. मोहिंहदर सिंसह विगल और एक अन्य बनाम मुख्य $ुनाव आयकु्त, नई विदल्ली और अन्य (इसके

बाद बी.मोहिंहदर सिंसह विगल )33के प्रकरण में इस संविवधान पीp द्वारा एक पृथक दृविष्टकोण अपनाया

गया था।पीp को संविवधान के अनुच्छेद  324 और  329 (बी) की व्याख्या करने के लिलए कहा

गया था। इसमें उल्लेl विकया गया हःै

“लोकतांवित्रक राजनीचित में सबसे मूल्यवान अचिधकार  एक लोकतांवित्रक राजनीचितक व्यवस्था में

सबसे मूल्यवान अचिधकार है 'छोटे व्यविक्त' का छोटा सा पेस्थिन्सल-मार्निंकग, सिजसे उसका मत कहा

जाता ह,ै  जो उसकी मतदान,  स्वर-मार्निंकग और असहमचित को दशा,ता ह.ै...  उसी तरह,  छोटे

व्यविक्त का अचिधकार, प्रचितविनचिधत्व प्रणाली में सरकारी पद को प्राप्त करने के लिलए उर्म्समीदवार बनने

के अचिधकार को कोई नागरिरक क्षण नहीं कहा जा सकता ह।ै यविद स्व-शासिसत नागरिरकों के लिलए

नागरिरक शास्त्र कुछ मतलब रlती ह,ै यविद सहभागी लोकतंत्र को कानून द्वारा बाचिधत नहीं विकया

जाना ह।ै सीधा विनष्क7, यह है विक प्रत्येक भारतीय को $ुनने और विनवा,चि$त होने का अचिधकार है

और यह संवैधाविनक है जो एक सामान्य कानून के अचिधकार से अलग है और वधैाविनक विवविनयमों

के अधीन अदालतों द्वारा संज्ञान का हकदार ह।ै''

333333(1978) 1 एससीसी 405 34 
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49. तथाविप  दो-न्यायाधीशों की पीp का एक बाद का विनण,य ज्योचित बसु और अन्य बनाम देवी

घो7ाल और अन्य34(इसके बाद "ज्योचित") में एन. पी. पोन्नुस्वामी पूवšक्त द्वारा ली गई स्थिस्थचित पर

विनभ,र थे। दो-न्यायाधीशों की पीp उस विवभिशष्ट प्रश्न पर विव$ार कर रही थी विक विकसे $ुनाव

याचि$का में एक पक्ष के रूप में शाविमल विकया जा सकता है, लेविकन यह देlा गया “मतदान का

अचिधकार, जो लोकतंत्र के लिलए मौलिलक होता है, विवसंगत रूप से पया,प्त है, न तो एक मौलिलक

अचिधकार है और न ही सामान्य कानूनी अचिधकार। यह शुद्ध और सरल, एक वैधाविनक अचिधकार

है ।$ुनाव का विववाद करने का अचिधकार भी ह।ै  $ुनाव पर विववाद करने का भी यही अचिधकार ह।ै

विवधी के बाहर, $ुनाव करने का कोई अचिधकार नहीं है, विनवा,चि$त होने का कोई अचिधकार नहीं है

और विकसी $ुनाव के विववाद का कोई नहीं अचिधकार ह।ै सांविवचिधक सृजन वे हैं और इसलिलए,

सांविवचिधक सीमा के अधीन हैं।''

50.  उपरोक्त तीन विनण,यों में मतदान के अचिधकार के बयान विदए गए थे,  विकन्तु इन मामलों में

वयस्क मताचिधकार से संबंचिधत अनुच्छेद 326 की व्याख्या का मुद्दा नहीं उpा था।इसलिलए, विदए

गए बयानों को इस विव7य पर प्राचिधकरण के रूप में नहीं माना जा सकता ह।ै

51. भारत संघ बनाम एसोसिसएशन फॉर डेमोके्रविटक रिरफॉर्म्सस,  और अन्य35(इसके बाद "एडीआर")

के प्रकरण में, यह न्यायालय विव$ार कर रहा था विक क्या मतदाता को $ुनाव में उर्म्समीदवारों के बारे

में जानकारी प्राप्त करने का अचिधकार ह।ै इसके सकारात्मक रूप में विनण,य था:

"लोकतंत्र में, विनयविमत अंतराल पर $ुनाव देश के सुशासन के लिलए और नागरिरकों-मतदाताओं के

लाभ के लिलए विकए जाते हैं। प्रजातांवित्रक सरकारी रूप में, मतदाताओं का प्राथविमकता से महत्व ह।ै

उन्हें उर्म्समीदवार के पूव,वृत्तांत और विपछले प्रदश,न के आधार पर $ुनाव या पुनः $ुनाव करने का

अचिधकार ह।ै मतदाता के पास यह तय करने का विवकल्प होता है विक विकसी व्यविक्त को अपना

343434  (1982) 1 एससीसी 691
353535  (2002) 5 एस. सी. सी. 294
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प्रचितविनचिध $ुनने या विफर से $ुनने के लिलए शकै्षभिणक योग्यता या संपलित्त रlना प्रासंविगक है या

नहीं..।"

(जोर डाला गया)

52. एडीआर विनण,य  के पiात  आरओपी अचिधविनयम में संशोधन विकए गए। क्या संशोधन ADR

द्वारा विनधा,रिरत माग,विनदfश का पालन करते हुए विकए गए थे,  यह विव$ार  पीपुल्स यूविनयन फॉर

सिसविवल लिलबटbज (पीयूसीएल) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य36 (इसके बाद " पीयूसीएल

2003")के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीp ने जां$ा । इस न्यायालय ने इस मुदे्द की विफर से

जां$ की विक क्या एक मतदाता को अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत $ुनाव लड़ने वाले उर्म्समीदवार

की पृष्ठभूविम/संपलित्त जानने का कोई मौलिलक अचिधकार ह।ै इस न्यायालय  के समक्ष एक तक,  विदया

गया था विक एक मतदाता को ऐसा अचिधकार नहीं है,  क्योंविक मतदान करने का कोई मौलिलक

अचिधकार  नहीं है सिजससे विकसी उर्म्समीदवार  की  पृष्ठभूविम  जानने का  अचिधकार  उत्पन्न  होता  ह।ै

जबविक  तीन  न्यायाधीशों  (एम.  बी.  शाह,  वेंकटरामा  रडे्डी,  डी.  एम.  धमा,चिधकारी,  जे.  जे.)  ने

सव,सर्म्समचित से सहमचित व्यक्त की विक मतदाताओ ंको अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत उर्म्समीदवार

की पृष्ठभूविम जानने का अचिधकार ह,ै परतंु इस बारे में वोट के अचिधकार की व्याविप्त पर अंतर मत

था।

53. एन. पी. पोन्नुस्वामी और ज्योचित बसु के विनण,यों का उल्लेl करते हुए,

न्यायमूर्तित एम. बी. शाह ने कहा विक " इस बात पर कोई विववाद नहीं हो सकता विक $ुनाव कानून के

उल्लंघन के संबंध में $ुनाव और विनण,य के लिलए उर्म्समीदवार के रूप में मतदान करने या lडे़ होने का

अचिधकार नागरिरक अचिधकार नहीं है, बस्थिल्क यह कानून या विवशे7 कानून का एक विहस्सा ह ैऔर इसमें

परिरकस्थिल्पत सीमाओ ंके अधीन होगा।” उन्होंने कहा विक केवल इसलिलए विक एक नागरिरक मतदाता है

या उसे  [आरओपी]  अचिधविनयम के अनुसार अपना प्रचितविनचिध $ुनने का अचिधकार है,  संविवधान के

363636 (2003) 4 एस. सी. सी. 399
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तहत अनुमचित को छोड़कर उसके मौलिलक अचिधकारों को वैधाविनक प्रावधानों द्वारा संचिक्षप्त, विनयंवित्रत

या प्रचितबंचिधत नहीं विकया जा सकता ह।ै  उन्होंने कहा विक मतदान का अचिधकार  एक वैधाविनक

अचिधकार है या नहीं, इसका पूव,वृत्त जानने के अचिधकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अनुच्छेद

19 (1) (ए)  के  तहत मौलिलक अचिधकार  का एक विहस्सा  ह।ै उन्होंने  तथाविप  यह भी रlा  विक

वयस्कता पर आधारिरत लोकतंत्र संविवधान की मौलिलक सरं$ना का विहस्सा है,  और यहां तक विक

वयस्कों का $ुनाव प्रविक्रया में विहस्सा लेने का अचिधकार केवल एक साचिक्षक कानून द्वारा प्रचितबंचिधत

विकया जा सकता ह ैजो संवैधाविनक प्रावधानों को उल्लंघन नहीं करता ह।ै

54. न्यायमूर्तित वेंकटरामा रडे्डी ने मतदान के अचिधकार पर जोर विदया और कहाः

“अपने $यन के उर्म्समीदवार के लिलए मतदान करने का अचिधकार लोकतांवित्रक राजनीचित का सार

ह।ैहमारे संविवधान द्वारा इस अचिधकार को मान्यता दी गई है और इसे प्रचितविनचिधत्व के अचिधविनयम

के विवशे7 रूप से प्रभावी  विकया गया ह।ै संविवधान सभा की बहस यह बताती हैं विक मतदान के

अचिधकार को मौलिलक अचिधकार के रूप में देlने की विव$ार संसोचिधत विकया गया था; विफर भी,

यह विनण,य विकया गया विक इसे संविवधान के अन्य स्थान पर प्रावधान करना $ाविहए। इस कदम की

अभिभव्यविक्त अनुच्छेद 326 में पाई गई।"

55. वे एन. पी. पोन्नुस्वामी और ज्योचित बसु में व्यक्त विकए गए विव$ारों से असहमत थे और कहाः

“मतदान  का  अचिधकार,  यविद  मौलिलक  अचिधकार  नहीं  है,  तो  विनचिiत  रूप  से  एक  संवैधाविनक

अचिधकार ह।ैअचिधकार संविवधान से उत्पन्न होता है और अनुच्छेद 326 में विनविहत संवधैाविनक

जनादेश के अनुसार, अचिधकार को क़ानून, अथा,त् आर. पी. अचिधविनयम द्वारा आकार विदया गया

ह।ै यह,  मेरी समझ में,  लोक सभा और विवधानसभाओं के $ुनावों में मतदान के अचिधकार की

प्रकृचित के संबंध में सही कानूनी स्थिस्थचित ह।ै इसे एक वैधाविनक अचिधकार, शुद्ध और सरल के रूप

में वर्शिणत करना बहुत सटीक नहीं ह।ै''
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56. न्यायमूर्तित वेंकटरामा रडे्डी ने विफर संवैधाविनक मतदान के अचिधकार को मतदान देने/मतदान

की स्वतंत्रता में अंतर विकया था । उन्होंने कहाः

“अपेचिक्षत मानदडंों की पूर्तित पर मतदान का अचिधकार प्रदान करने और मतपत्र के माध्यम से

विकसी विवशे7 उर्म्समीदवार के प्रचित पसंद व्यक्त करने के अंचितम काय,  में उस अचिधकार की पराकाष्ठा

के बी$ अंतर विकया जाना $ाविहए। यद्यविप प्रारभंिभक अचिधकार को मौलिलक अचिधकार के पीढ़ी पर

नहीं रlा जा सकता, लेविकन, जब मतदाता मतदान कें द्र पर जाता है और अपना मत देता है, तो

उसकी अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता उत्पन्न होती ह।ै एक या अन्य उर्म्समीदवार के पक्ष में मतदान करना

अपनी राय और वरीयता की अभिभव्यविक्त के समान है और मतदान के अचिधकार के प्रयोग में अंचितम

$रण मतदाता की अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता की उपलस्थिब्ध को चि$विह्नत करता है । यही वह जगह है

जहाँ अनुच्छेद  19 (1) (ए)  आकर्दि7त होता ह।ै मतदान की स्वतंत्रता इस प्रकार मतदान के

अचिधकार से पृथक अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता का एक प्रकार ह ैऔर इसलिलए इसके साथ उर्म्समीदवार

के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अचिधकार जैसे सहायक और पूरक अचिधकार हैं जो स्वतंत्रता के

लिलए अनुकूल हैं। इस न्यायालय  के विकसी भी विनण,य में,  सिजसमें यह प्रस्ताव विक मतदान का

अचिधकार एक शुद्ध और सरल वैधाविनक अचिधकार है, घोवि7त और दोहराया गया था, इस सवाल

पर विव$ार नहीं विकया गया विक क्या नागरिरक की अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता शाविमल है या नहीं, जब

कोई नागरिरक मतदान करने का हकदार है और विकसी एक या दसूरे उर्म्समीदवार के पक्ष में अपना

वोट डालता है..।"

अपने विनष्क7k में उन्होंने कहाः

“लोक सभा या विवधान सभा के $ुनावों में मतदान करने का अचिधकार एक संवैधाविनक अचिधकार

ह,ै  लेविकन केवल एक वैधाविनक अचिधकार नहीं है;  मतदान के अचिधकार से पृथक  मतदान की

स्वतंत्रता अनुच्छेद  19 (1) (ए)  में विनविहत मौलिलक अचिधकार का एक पहलू ह।ै एक या दसूरे

उर्म्समीदवार के पक्ष में  मतदान  करना मतदाता  की  अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता की उपलस्थिब्ध  को

दशा,ता ह।ै''
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57. न्यायमूर्तित डी. एम. धमा,चिधकारी ने न्यायमूर्तित वेंकटरामा रडे्डी द्वारा लिलए गए दृविष्टकोण के साथ

अपनी सहमचित व्यक्त की,  इस प्रकार इसे बहुमत का विनण,य बनाते हुए कहा विक मतदान का

अचिधकार  एक संवधैाविनक अचिधकार ह।ै यहां तक विक न्यायमूर्तित शाह ने भी कहा था विक एक

मतदाता के रूप में $ुनाव प्रविक्रया में भाग लेने के लिलए वयस्कों के अचिधकार को केवल एक वैध

कानून द्वारा प्रचितबंचिधत विकया जा सकता ह ैजो संवैधाविनक प्रावधानों का उल्लघंन नहीं करता ह।ै

58. पी. यू. सी. एल. 2003 में बहुमत के दृविष्टकोण पर आधारिरत एक तक,  इस न्यायालय  की

संवैधाविनक पीp के समक्ष कुलविदप नायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 37(इसके बाद

"कुलविदप नायर") में रlा गया था। यह तक,  विदया गया विक मतदान का अचिधकार एक संवैधाविनक

अचिधकार ह,ै इसके अलावा यह संविवधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिलक अचिधकार

का एक पहलू भी ह।ै संवैधाविनक पीp ने इस तक,  को lारिरज कर विदया। यह माना गया थाः

“याचि$काकता,ओ ंका तक,  है विक पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल लिलबटbज के प्रकरण में बहुमत का

विव$ार था विक मतदान का अचिधकार एक संवैधाविनक अचिधकार है, इसके अलावा यह संविवधान के

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिलक अचिधकार का एक पहलू भी ह।ै हम उपरोक्त विनवेदन से

सहमत नहीं हैं। यह स्पष्ट है विक अभिभव्यविक्त की स्वतंत्रता की एक पहलू के रूप में मतदान के

अचिधकार और मतदान की स्वतंत्रता के बी$ एक अच्छा अंतर विकया गया था, जबविक ज्योचित बसु

बनाम देवी घो7ाल पूवšक्त में इस विव$ार को दोहराते हुए विक $ुनने का अचिधकार, भले ही यह

लोकतंत्र के लिलए मौलिलक हो, न तो मौलिलक अचिधकार है और न ही सामान्य कानून का अचिधकार,

बस्थिल्क शुद्ध और सरल, एक वैधाविनक अचिधकार ह।ै

अन्यथा भी, यह तक,  देने का कोई आधार नहीं है विक राज्य परिर7द में राज्य के प्रचितविनचिधयों को

वोट देने और $ुनने का अचिधकार एक संवैधाविनक अचिधकार ह।ै अनुच्छेद 80 (4) केवल राज्य

373737 (2006) 7 एससीसी 1
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परिर7द की सरं$ना के एक पहलू के रूप में राज्य परिर7द में प्रचितविनचिधयों के $ुनाव के तरीके से

संबंचिधत ह।ै संवैधाविनक प्रावधानों में कुछ भी नहीं है जो इस प्रकार के $ुनाव में मतदान के

अचिधकार को संविवधान के अंतग,त पूण,  अचिधकार के रूप में घोवि7त करता हो।''

59. ऐसा लगता है विक कुलविदप नायर की संविवधान पीp इस बात से $ूक गई है विक पी. यू. सी.

एल.  2003 में  न्यायमूर्तित  वेंकटरामा  रडे्डी  की  राय  विक  मतदान  का  अचिधकार  एक  संवैधाविनक

अचिधकार है, न्यायमूर्तित धमा,चिधकारी द्वारा स्पष्ट रूप से सहमती दी गई थी। इसलिलए, पी. यू. सी.

एल. 2003 द्वारा मतदान/$ुनाव के अचिधकार को एक वधैाविनक अचिधकार के रूप में माने जाने पर

कुलविदप नायर का विव$ार यह सही चि$त्र नहीं प्रस्तुत करता।

60.  देसिसया मुरपोकु्क द्रविवड़ कड़गम और एक अन्य बनाम  भारत विनवा,$न आयोग38,में तीन-

न्यायाधीशों की पीp $ुनाव प्रतीक  (आरक्षण और आवंटन)  आदेश, 1968  के संशोधन की

संवैधाविनक वैधता को $ुनौती देने पर विव$ार कर रही थी, सिजसमें यह अविनवाय,  विकया गया था विक

राज्य में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिलए, एक राजनीचितक दल को राज्य में

हुए कुल वैध मतों का कम से कम 6 प्रचितशत प्राप्त करना होगा और कम से कम 2 सदस्यों को

राज्य की विवधानसभा में वापस भेजना होगा। प्रकरण में भारत के $ुनाव आयोग के अचिधवक्ता ने

तक,  विदया था विक $ूंविक वोट देने का अचिधकार एक वैधाविनक अचिधकार ह,ै इसलिलए इस पर रिरट

याचि$का के माध्यम से सवाल नहीं उpाया जा सकता ह।ै 2:1 की बहुमत से संशोधन का समथ,न

विकया। तथाविप न्यायमूर्तित $ेलमेश्वर ने एक असहमचितपूण, राय लिलlी।असहमत न्यायाधीश ने भारत

के $ुनाव आयोग के अचिधवक्ता को यह भी संबोचिधत विकया विक मतदान का अचिधकार केवल एक

वैधाविनक अचिधकार ह।ैउन्होंने कहाः

“$ुनाव का अचिधकार अनुच्छेद 81 और 170 सहपविpत अनुच्छेद 325 और 326 की भा7ा से

आता ह।ै अनुच्छेद 326 आदेश देता है विक लोकसभा और विवधानसभा $ुनाव वयस्क मताचिधकार

383838 2009 (16) एससीसी 781 
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के आधार पर होंगी,  अथा,त प्रत्येक नागरिरक,  जो  18  व7k  की आयु का है और अनुच्छेद में

विनर्दिदष्ट आधार पर संविवधान या कानून के तहत अन्यथा अयोग्य नहीं है, वह मतदाता के रूप में

पंजीकृत होने का हकदार होगा।अनुच्छेद 325 में कहा गया है विक प्रत्येक के्षत्रीय विनवा,$न के्षत्र के

लिलए एक सामान्य मतदाता सू$ी होगी। यह आगे घो7णा करता है विक कोई भी व्यविक्त केवल धम,,

नस्ल, जाचित, लिंलग आविद के आधार पर ऐसी मतदाता सू$ी में शाविमल होने के लिलए अयोग्य नहीं

होगा। अनुच्छेद  81  और  170  में कहा गया है विक लोकसभा और विवधानसभा के सदस्यों को

राज्यों के के्षत्रीय विनवा,$न के्षत्रों से सीधे $ुनाव द्वारा $ुना जाना आवश्यक ह।ै राज्यों को अनुच्छेद

81 (2) (बी)  और  170 (2) 17  के तहत के्षत्रीय विनवा,$न के्षत्रों में  विवभासिजत विकया जाना

अविनवाय,  ह।ै उपयु,क्त सभी प्रावधानों का सं$यी प्रभाव यह है विक लोकसभा और विवधानसभाओ ंमें

ऐसे सदस्य शाविमल होने $ाविहए, सिजन्हें सभी नागरिरकों द्वारा $ुना जाना है, जो 18 व7k  की आयु

के हैं और अन्यथा वैध कानून द्वारा अयोग्य नहीं हैं। इस प्रकार, लोकसभा या विवधानसभाओ ंके

सदस्यों को $ुनने ($ुनावी प्रविक्रया में भाग लेने) के लिलए 18 व7k  की आयु के सभी नागरिरकों में

एक संवैधाविनक अचिधकार बनाया गया ह।ै इस तरह के अचिधकार को अनुच्छेद  326  के तहत

विनर्दिदष्ट केवल $ार आधारों पर उपयकु्त विवधानमंडल द्वारा प्रचितबंचिधत विकया जा सकता ह।ै''

61. न्यायमूर्तित $ेलमेश्वर ने यह भी स्पष्ट विकया विक यह सवाल विक क्या संविवधान द्वारा बनाए गए

विवधायी विनकायों के विकसी भी $ुनाव में मतदान करने या $ुनाव लड़ने का अचिधकार  एन.  पी.

पोन्नुस्वामी के प्रकरण में उत्पन्न नहीं हुआ, सिजसे मतदान के अचिधकार पर एक प्राचिधकरण के रूप

में उद्धतृ विकया गया ह।ै उन्होंने नोट विकयाः

“न्यायमूर्तितयों  के  प्रचित उचि$त  सर्म्समान  के  साथ,  मेरा  मानना  है विक  ऊपर  उद्धतृ  दोनों  बयान

अत्यचिधक व्यापक बयान हैं जो संविवधान की योजना के पूण, विवश्ले7ण के विबना विकए गए हैं,  जो

विवधान सभाओं में $ुनाव प्रविक्रया के संदभ,  में,  सिजसे आगामी विनण,यों में पूण,  कानून के रूप में

अपनाया गया है, के बारे में हैं। एक पीढ़ी के आधे सत्य का शास्त्रीय उदाहरण एक उदाहरण है,

जो अगली पीढ़ी के लिलए पूण,  सत्य बन जाता ह।ै''
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62. इस प्रकरण में बहुमत के फैसले में इस विनष्क7, के बार ेमें कोई असहमचित दज,  नहीं की गई विक

$ुनावी प्रविक्रया में भाग लेने का अचिधकार, या तो मतदाता के रूप में या उर्म्समीदवार के रूप में, एक

संवैधाविनक अचिधकार ह।ै

63. 2013 में पीपुल्स यूविनयन फॉर सिसविवल स्वतंत्रता और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक

अन्य.39(पी. यू. सी. एल. 2013).में इस न्यायालय  की तीन न्यायाधीशों की पीp के समक्ष ए.

डी.  आर.  और पी.  यू.  सी.  एल. 2003 की शुद्धता पर संदेह विकया गया था। इस प्रकरण  में,

$ुनाव सं$ालन विनयम, 1961 के कुछ विनयमों की वैधता इस हद तक है विक ये प्रावधान मतदान

की गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं जो स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों के लिलए मौलिलक ह।ै यह सामने

रlा गया विक कुलविदप नायर में संवैधाविनक पीp के विनण,य ने ए. डी. आर. और पी. यू. सी. एल.

2003 पर संदेह पैदा विकया।  पी.  यू.  सी.  एल. 2013 में तीन न्यायाधीशों की पीp ने कहा विक

"प्रदीप नायर अन्य दो फैसलों को lारिरज नहीं करते हैं, बस्थिल्क यह केवल उन दो फैसलों की पुविष्ट

करता ह ैजो पहले ही कहे जा $ुके हैं।" तथाविप  तीन-न्यायाधीशों की पीp ने यह नोट विकया विकः

“… इस तथ्य के बारे में कोई विवरोधाभास नहीं है विक मतदान का अचिधकार न तो एक मौलिलक

अचिधकार  है  और  न  ही  एक  संवैधाविनक  अचिधकार  है,  बस्थिल्क  एक  शुद्ध  और  सरल  वैधाविनक

अचिधकार ह।ै इसे कई मामलों में सुलझा लिलया गया है और यह स्पष्ट रूप से वत,मान प्रकरण  में

विववाद का विव7य नहीं ह।ै''

64. जबविक मतदान के अचिधकार का दायरा पी. यू. सी. एल. 2013 से पहले नहीं था, लेविकन यह

देlा गया विक मतदान का अचिधकार केवल एक वैधाविनक अचिधकार ह।ै लेविकन, पी. यू. सी. एल.

2013 में तीन न्यायाधीशों की पीp ने ए. डी. आर. और पी. यू. सी. एल. 2003 का अनुसरण

करते हुए दोहराया विक "वोट डालना विकसी व्यविक्त के अभिभव्यविक्त के अचिधकार का एक पहलू ह ैऔर

393939 (2013) 10 एससीसी 1
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उक्त अचिधकार भारत के संविवधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत प्रदान विकया गया ह"ै, और

इसलिलए,  अनुच्छेद  32 के तहत इस न्यायालय  के अचिधकार के्षत्र के प्रयोग के लिलए एक प्रथम

दृष्टया प्रकरण  मौजूद था। पीp ने विनष्क7, विनकाला विकः

“इसमें कोई संदेह नहीं है विक मतदान का अचिधकार एक वैधाविनक अचिधकार है, लेविकन यह याद

रlना भी उतना ही महत्वपूण,  है विक यह वैधाविनक अचिधकार लोकतंत्र का सार ह।ै इसके विबना

लोकतंत्र पनपने में विवफल रहेगा। इसलिलए, भले ही मतदान का अचिधकार वैधाविनक हो, अचिधकार

के साथ जुड़ा महत्व बहुत बड़ा ह।ै इस प्रकार,  समस्या का विनण,य लेते समय इन पहलुओ  ंको

ध्यान में रlना आवश्यक ह।ै''

65.  राज बाला बनाम हरिरयाणा राज्य और अन्य में  मतदान के अचिधकार की स्थिस्थचित पर एक

स्पष्टता दी गई थी।40 न्यायमूर्तित $ेलमेश्वर और न्यायमूर्तित सप्रे ने अलग-अलग सहमचित वाली राय

दी। इस न्यायालय के विपछले फैसलों का विवश्ले7ण करने पiात  न्यायमूर्तित $ेलमेश्वर इस विनष्क7,

पर पहु$ें विक "प्रत्येक नागरिरक को संसद या राज्य विवधानसभाओं में से विकसी एक को $ुनने और

विनवा,चि$त होने का संवैधाविनक अचिधकार ह।ै” न्यायमूर्तित सप्रे ने पी. यू. सी. एल. 2003 में लिलए

गए विव$ार को दोहराया विक "मतदान का अचिधकार" एक संवैधाविनक अचिधकार ह ैलेविकन केवल एक

वैधाविनक अचिधकार नहीं ह।ै

66. इस विवस्तृत $$ा, से जो बात सामने आती है वह यह है विक मतदान के अचिधकार की स्थिस्थचित

पर एक परस्पर विवरोधी दृविष्टकोण रहा ह।ै यह हमें आचिधकारिरक रूप से यह मानने का अवसर देता

है विक मतदान का अचिधकार केवल एक वैधाविनक अचिधकार नहीं ह।ै हमारे विव$ार में,  हमें इससे

आगे दlेना $ाविहए। मतदान के अचिधकार की रूपरlेा का विवश्ले7ण करने का हमारा विनण,य  के.

एस.  पुट्टास्वामी  में नौ-न्यायाधीशों की पीp द्वारा प्रदान विकए गए तक,  से सगुम होता ह।ै उस

प्रकरण  में, एक याचि$का दायर की गई थी विक $ूंविक विनजता को मूल संविवधान में मौलिलक अचिधकार

404040 (2016) 1 एससीसी 463 

2023(3) eILR(PAT) SC 60



251

के रूप में शाविमल नहीं विकया गया था,  इसलिलए इसे मौलिलक अचिधकार घोवि7त नहीं विकया जा

सकता ह।ै पीp ने इस तक,  को lारिरज कर विदया और कहाः

“यह विनष्क7, नहीं विनकाला जा सकता है विक संविवधान सभा ने मौलिलक अचिधकारों द्वारा गारटंीकृत

स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के एक अभिभन्न  तत्व के रूप में विनजता के अचिधकार  की धारणा को

अस्वीकार करने का स्पष्ट रूप से संकल्प लिलया था। संविवधान की व्याख्या को इसकी मूल समझ

से रोका नहीं जा सकता ह।ै संविवधान विवकसिसत हुआ है और वत,मान और भविवष्य की आकांक्षाओं

और $ुनौचितयों का सामना करने के लिलए लगातार विवकसिसत होना $ाविहए।''

67.  हस्तगत प्रकरण  में,  वयस्क मताचिधकार का प्रावधान संविवधान के अनुच्छेद  326  में ह।ै

संविवधान सभा की बहसों के विवश्ले7ण से पता $लता है विक इसे शुरू में सलाहकार सविमचित की

काय,वाही  में  एक  मौलिलक  अचिधकार  माना  जाता  था। इसे  मौलिलक  अचिधकारों  के  दजf  से  दसूरे

संवैधाविनक प्रावधान में स्थानांतरिरत करने का एकमात्र कारण यह था विक ससं्थापक रिरयासतों को

अपमाविनत नहीं करना $ाहते थे,  सिजनके साथ वे एक संयकु्त भारत का विहस्सा बनने के लिलए

बात$ीत कर रहे थे।अन्यथा, उन्होंने मतदान के अचिधकार और साव,भौविमक वयस्क मताचिधकार के

महत्व पर जोर विदया था। आजादी के प$हत्तर व7k पiात हमारे पास यह पह$ानने का अवसर है

विक वे अपने समय की सामासिजक-राजनीचितक परिरस्थिस्थचितयों के कारण क्या नहीं कर सके। जब

संविवधान लागू हुआ,  सिजसे रिरयासतों के रूप में जाना जाता था,  वह भारत का एक विहस्सा बन

गया, और शासन $ुनने की एक विवचिध के रूप में प्रत्यक्ष $ुनावों को स्वीकार विकया। इन के्षत्रों को

अब पृथक राज्यों में शाविमल विकया गया ह।ैइसलिलए मतदान के अचिधकार पर कोई आपलित्त नहीं हुई

ह।ै

68.  नागरिरक का साव,जविनक कायk में भाग लेने का अचिधकार मतदाता के रूप में लोकतांवित्रक

शासन की  मूल  विवशे7ता  ह,ै  जो संविवधान  का  एक  मौलिलक  स्वरूप  ह।ै  मतदान  का  अचिधकार

नागरिरक  की  $ुनौती  का  एक  अभिभव्यविक्त  है,  जो  अनुच्छेद  19(1)(a)  के  तहत  एक  मौलिलक
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अचिधकार ह।ै मतदान का अचिधकार एक नागरिरक के जीवन का एक विहस्सा है क्योंविक यह शासन

$ुनकर अपने भाग्य को आकार देने के लिलए उनका अविनवाय,  उपकरण है । इस अथ,  में,  यह

अनुच्छेद 21 का प्रचितहिंबब ह।ै इचितहास में मविहलाओ ंको मतदान के अचिधकार से वंचि$त विकया गया

था  और  उन  पर  सामासिजक  रूप  से  अत्या$ार  विकया  गया  था।  हमारे  संविवधान  ने  सभी  को

मताचिधकार देकर एक दरूदशb कदम उpाया ह।ै 41 इस तरह, मतदान का अचिधकार अनुच्छेद 15

और 17 के तहत गारटंीकृत सरुक्षा को सुविनचिiत करता ह।ै इसलिलए, मतदान का अचिधकार केवल

अनुच्छेद 326 तक ही सीविमत नहीं है, बस्थिल्क अनुच्छेद 15,17,19, 21 के माध्यम से प्रवाविहत

होता ह।ै  इन प्रावधानों के साथ अनुच्छेद 326 को भी पढ़ना होगा। इसलिलए हम अनुच्छेद 326 में

विनधा,रिरत सीमाओ ंके अधीन, प्रत्यक्ष $ुनावों में मतदान के अचिधकार को एक मौलिलक अचिधकार के

रूप में घोवि7त करते हैं।इस न्यायालय  के पास अपने तक,  का समथ,न करने के लिलए उदाहरण हैं।

उन्नीकृष्णन जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य42 में न्यायालय  ने अनुच्छेद 21

के साथ अनुच्छेद 45 और 46 को पढ़ा और कहा विक 6-14 आय ुवग,  के बच्चों के लिलए भिशक्षा का

अचिधकार एक मौलिलक अचिधकार ह।ै

69. अब जब हमने माना है विक मतदान का अचिधकार केवल एक संवैधाविनक अचिधकार नहीं है,

बस्थिल्क संविवधान के भाग III का एक घटक भी है, तो यह स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए

सिजर्म्समेदार  भारत  के  $ुनाव  आयोग  के  कायk  पर  संवीक्षा के  स्तर  को  बढ़ाता  ह।ै  $ूंविक  यह

संवैधाविनक  के  साथ-साथ  मौलिलक  अचिधकारों  का  प्रश्न  है,  इसलिलए  इस  न्यायालय   को  यह

सुविनचिiत करने की आवश्यकता है विक अनुच्छेद 324 के तहत $ुनाव आयोग का काय, लोगों के

मतदान अचिधकारों की सुरक्षा की सुविवधा प्रदान कर।े

C. स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव

414141 https://journals.library.brandeis.edu/index.php/caste/article/view/282/63

424242(1993) 1 एससीआर 594 
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70. लोकतंत्र तब काम करता है जब नागरिरकों को अवचिधक $ुनाव में अपना मत देकर शासक

सरकार के भाग्य का विनधा,रण करने का अवसर विदया जाता ह।ै एक स्वतंत्र और तटस्थ ससं्था के

माध्यम से स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव आयोसिजत करके लोकतांवित्रक प्रविक्रयाओं में नागरिरकों का

विवश्वास सुविनचिiत विकया जाता ह।ै

71. स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों को वैचिश्वक सर्म्समेलनों और अचिधकार-आधारिरत ढां$े में लोकतंत्र

के काम करने के लिलए एक विमसाल के रूप में स्थाविपत विकया गया ह।ैअंतरा,ष्ट्रीय मानवाचिधकार

संविवदान 1948 मान्यता देती है विक -

“1.  प्रत्येक व्यविक्त को  अपने  देश  की सरकार  में  प्रत्यक्ष  रूप  से  या  स्वतंत्र  रूप  से  $ुने गए

प्रचितविनचिधयों के माध्यम से भाग लेने का अचिधकार ह।ै

2. प्रत्येक व्यविक्त को अपने देश में साव,जविनक सेवा तक समान पहु$ं का अचिधकार ह।ै

3. लोगों की इच्छा सरकार की अचिधकारिरता का आधार होगी; यह इच्छा विनयविमत और वास्तविवक

$ुनावों में अभिभव्यक्त होगी जो सव,सामान्य और समान मताचिधकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान या

समकक्ष मुक्त मतदान प्रविक्रयाओ ंद्वारा आयोसिजत विकए जाएंगे।"43

72. नागरिरक और राजनीचितक अचिधकारों पर अंतरा,ष्ट्रीय प्रसंविवदा का अनुच्छेद 25 प्रदान करता

हःै

“प्रत्येक नागरिरक को अनुच्छेद 2 में उसिल्ललिlत विकसी भी भेद के विबना और अनुचि$त प्रचितबंधों के

विबना अचिधकार और अवसर प्राप्त होगाः

(क) साव,जविनक मामलों के सं$ालन में प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र रूप से $ुने गए प्रचितविनचिधयों के

माध्यम से भाग लेना;

434343        मानवाचिधकारों की अंतरा,ष्ट्रीय साव,भौविमक घो7णा का अनुच्छेद 21
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(l) सत्याविपत विनयविमत $ुनावों में मतदान करने और $ुने जाने का अचिधकार है, जो सव,सामान्य

और समान मताचिधकार द्वारा होंगे और गुप्त मतपत्र द्वारा आयोसिजत होंगे, सिजससे मतदाताओ ंकी

इच्छा की स्वतंत्र अभिभव्यविक्त सुविनचिiत होगी;

(ग) अपने देश में साव,जविनक सेवा के लिलए समानता की सामान्य शतk पर पहु$ं प्राप्त करना।''

73. भारत इन अंतरा,ष्ट्रीय रूपरlेाओ ंको अपनाने के प्रचित प्रचितबद्ध ह।ै इस न्यायालय ने पहले से

ही  भारत की  अंतरा,ष्ट्रीय  रूपरlेाओं के  प्रचित  कत,व्य  को  स्वीकार  विकया  है,  जो संविवधान  की

धाराओं से स्पष्ट रूप से अवरुद्ध नए के्षत्रों के संवैधाविनक वाता,लाप को पह$ानते हैं,  या जहां

संवैधाविनक शून्य स्थिस्थचित ह।ै44 लेविकन स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों को इस न्यायालय के विनण,यों

द्वारा भी लोकतांवित्रक तंत्र की एक आवश्यक विवशे7ता के रूप में मान्यता दी गई ह।ै

74. इवंिदरा नेहरू गाँधी श्रीमती बनाम श्री राज नारायण और एक अन्य,45में  न्यायमूर्तित ए$. आर.

lन्ना ने अपनी राय में कहाः

“(केशवानंद भारती मामले में) बहुमत वाले समस्त सात न्यायाधीश इस बात पर भी सहमत थे

विक लोकतांवित्रक व्यवस्था संविवधान की मूल संर$ना का विहस्सा ह।ै लोकतंत्र का मानना है विक

समय-समय पर $ुनाव होना $ाविहए,सिजससे लोग या तो पुराने प्रचितविनचिधयों को विफर से $ुनने की

स्थिस्थचित में हो सकें या, यविद वे $ाहें, तो प्रचितविनचिधयों को बदलने और उनके स्थान पर अन्य

प्रचितविनचिध $ुनने की स्थिस्थचित में हो सकें । लोकतंत्र आगे विव$ार करता है विक $ुनाव स्वतंत्र और

विनष्पक्ष होने $ाविहए, सिजससे मतदाता मतदान कर सकें । अपनी पसंद के उर्म्समीदवारों को मतदान

देने की स्थिस्थचित। लोकतंत्र वास्तव में केवल इस विवश्वास पर काम कर सकता है विक $ुनाव स्वतंत्र

और विनष्पक्ष हैं और उनमें धांधली और हेरफेर नहीं विकया गया है, विक वे वास्तविवकता और रूप

444444 विवशाlा बनाम राजस्थान राज्य, ए. आई. आर 1997 एस. सी. 3011
454545 ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2299
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दोनों में लोकविप्रय इच्छाशविक्त का पता लगाने के प्रभावी साधन हैं और केवल जनमत के प्रचित

सर्म्समान का भ्रम पैदा करने के लिलए सो$े गए अनुष्ठान नहीं हैं। स्वतंत्र और सफल $ुनावों के लिलए

आवश्यक है विक उर्म्समीदवारों और उनके प्रचितविनचिध को अनुचि$त साधनों या कदा$ार का सहारा

नहीं लेना $ाविहए जो स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनावों की प्रविक्रया को बाचिधत कर सकते हैं।''

75. स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने के लिलए $ुनाव आयोग के रूप में एक स्वतंत्र विनकाय होना

आवश्यक ह।ै मोहिंहदर सिंसह विगल मामले में संविवधान के अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 329 (बी)

की व्याख्या करने के लिलए एक संविवधान पीp बुलाई गई थी। $ुनाव और $ुनाव आयोग की भूविमका

के बी$ संबंध पर जोर विदया। न्यायमूर्तित कृष्ण अय्यर (मुख्य न्यायाचिधपचित बेग, न्यायमूर्तित भगवती

और स्वयं की ओर से बोलते हुए) ने कहाः

“लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाई गई सरकार ह।ै यह एक विनरतंर भागीदारी आधारिरत काय,  है, न विक

एक विवप्लवात्मक, विनयविमत अभ्यास। छोटे व्यविक्त, उसकी बहुमुlी भीड़, मतदान करके अपनी

संसद  और  इस  प्रचितविनचिध  की  राजनीचितक  $ुनौती  का  सामासिजक  ऑचिडट  करता  ह।ै  यद्यविप

सहभागी शासकीय का पूण, फूल शायद ही कभी लिlलता है,  लोकविप्रय शासकीय की न्यूनतम

साl लोगों से हर काय,काल के पiात विवश्वास के नवीनीकरण के लिलए अपील करती ह।ै इसलिलए

हमारी  संवैधाविनक  मजबूरिरयों  के  रूप  में  वयस्क  मताचिधकार  और  आम  $ुनाव  हैं।“$ुनाव  का

अचिधकार संविवधान का सार है "(जूविनयस)। यह मानने के लिलए बहुत कम तक,  की आवश्यकता है

विक संसदीय प्रणाली का कें द्र समय-समय पर स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव होते हैं, जो वयस्क

मताचिधकार पर आधारिरत होते हैं, हालांविक सामासिजक और आर्शिथक लोकतंत्र बहुत अचिधक मांग

कर सकते हैं।''

76. न्यायमूर्तित कृष्ण अय्यर ने इस पर जोर विदयाः
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“$ुनाव  आयोग  कें द्रीय  महत्व  की  ससं्था  है  और  उसे  दरूगामी  शविक्तयां  प्राप्त  हैं  और  दसूरों  के

अचिधकारों  या  उत्तरदाचियत्व को  प्रभाविवत  करने  की  शविक्त  सिजतनी  अचिधक  होगी,  सुनवाई  की

आवश्यकता उतनी ही अचिधक होगी।''

77.  न्यायमूर्तित पी.  के.  गोस्वामी ने अपनी सहमचित वाली राय  (अपने और पी.  एन.  सिंसघल के

लिलए) में कहाः

“$ुनाव लोकतंत्र को जीवंत रक्तदान प्रदान करते हैं।  इसलिलए,  यह जानबूझकर और सलाह के

साथ सवšपरिर माना गया विक विनवा,$न आयोग को उच्च और स्वतंत्र काया,लय संविवधान के तहत

बनाया  जाना  $ाविहए  जो  राष्ट्रपचित  द्वारा  अचिधसू$ना  जारी  करने  से  लेकर  परिरणाम  की  अंचितम

घो7णा तक की पूरी $ुनावी प्रविक्रया का पूण,  रूप से प्रभारी हो।"

78. न्यायमूर्तित गोस्वामी ने विनर्म्सनलिललिlत शब्दों में $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता की आवश्यकता पर

जोर विदयाः

“$ुनाव  आयोग  एक  उच्चाचिधकार  प्राप्त  और  स्वतंत्र  विनकाय  है  सिजसे  उच्चतम  न्यायालय   के

न्यायाधीशों को हटाने से संबंचिधत संविवधान के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर पद से हटाया नहीं

जा सकता ह ैऔर संविवधान के विनमा,ताओ ंके द्वारा इसे संविवधाविनक प्रावधाविनकताओ ंके माध्यम से

पूरी तरह से विनणा,यक प्रभावों से दरू रlने का उदे्दश्य रlा गया है, जो एक दल व्यवस्था पर

$लने वाले लोकतंत्र में राजनीचितक प्रभाव के माध्यम से लाए जा सकते हैं।''

79. मनोज नरूला बनाम भारत संघ,46 में संविवधान पीp के फैसले में भी आवचिधक $ुनावों के

महत्व पर जोर विदया गया था, सिजसमें कहा गया थाः

464646 (2014) 9 एससीसी 1
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“शुरुआत में हमने लोकतंत्र की अवधारणा पर जोर विदया है जो संविवधान की आधारभिशला ह।ै

कुछ ऐसी विवशे7ताएँ हैं सिजनकी अनुपस्थिस्थचित लोकतंत्र के मौलिलक मूल्यों को नष्ट कर सकती ह।ै

उनमें से एक समय-समय पर वयस्क मताचिधकार द्वारा स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव आयोसिजत

करना ह.ै क्योंविक यह ससंदीय प्रणाली की हृदय और आत्मा ह।ै''

80. इस प्रकार, लोकतंत्र के काम करने की विदशा में स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने में $ुनाव

आयोग  की  भूविमका  अभिभन्न  ह।ै  $ुनाव  आयोग  की  स्वतंत्रता  की  रक्षा  और  पो7ण  करना  इस

न्यायालय  का कत,व्य और संवैधाविनक दाचियत्व ह।ै

IV.  संवैधाविनक और वैधाविनक ढां$ाः संवैधाविनक रिरक्तता  

81.  संविवधान के अनुच्छेद  324 में प्रावधान है विक $ुनावों का पय,वेक्षण,  विनदfशन और विनयंत्रण

$ुनाव आयोग में विनविहत होगा। अनुच्छेद 324 का l ंड 1 प्रदान करता हःै

“संसद और प्रत्येक राज्य के विवधानमंडल के लिलए और इस संविवधान के तहत आयोसिजत राष्ट्रपचित

और उपराष्ट्रपचित के पदों के लिलए सभी $ुनावों के लिलए मतदाता सू$ी तयैार करने और उनके

सं$ालन का पय,वेक्षण, विनदfश और विनयंत्रण एक आयोग में विनविहत होगा (सिजसे इस संविवधान में

$ुनाव आयोग के रूप में संदर्शिभत विकया गया ह)ै।''

82. विनवा,$न आयोग की संर$ना अनुच्छेद 324 के lंड (2) के तहत प्रदान की गई ह।ै यह

प्रदान करता हःै

“$ुनाव आयोग में मुख्य $ुनाव आयकु्त और इतनी संख्या में अन्य $ुनाव आयकु्त, यविद कोई हों,

राष्ट्रपचित समय-समय पर विनधा,रिरत करेंगे और मखु्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों की
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विनयवुिक्त, संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए विकसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,

राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी।''

83. अनुच्छेद 324 (3) में कहा गया ह ैविक मुख्य $ुनाव आयकु्त $ुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप

में काय,  करेंगे।

84.  अनुच्छेद  324  का lंड  (5)  $ुनाव आयकु्त की सेवा की शतk और पद के काय,काल से

संबंचिधत ह।ै इसमें कहा गया हःै

“संसद द्वारा बनाई गई विकसी भी कानून की प्रावधानों के अधीन, $ुनाव आयोग के आयकु्तों और

के्षत्रीय आयकु्तों की सेवा शत̃ और काय,काल की अवचिध उस प्राचिधकारी द्वारा विनधा,रिरत की जाएंगी,

जैसा विक राष्ट्रपचित विनयम द्वारा विनधा,रिरत करेंगे। परन्तु, मुख्य $ुनाव आयकु्ता को उसकी विनयवुिक्त के

बाद उसकी नुकसान के लिलए उसे बदला नहीं जा सकता ह।ै इसके अचितरिरक्त, विकसी भी अन्य

$ुनाव आयकु्ता या के्षत्रीय आयकु्त को मखु्य $ुनाव आयकु्त की सिसफारिरश के विबना उसके पद से

हटाया नहीं जा सकता ह।ै''

85. इस प्रावधान से स्पष्ट होता है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त का काया,लय अचिधकतम संवैधाविनक

मानक पर lड़ा होता है, क्योंविक उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान मामलों में हटाए

जाने का समान दजा, प्रदान विकया जाता ह।ै दसूरी बात जो सामने आती है वह यह है विक "मुख्य

$ुनाव आयकु्त की सेवा की शतk को उनकी विनयवुिक्त के पiात उनके नुकसान के लिलए नहीं बदला

जाएगा।” तात्पय,  है, सेवा की अनुचि$त शत̃ पैदा करके स्वतंत्रता को अप्रत्यक्ष रूप से कम नहीं

विकया जा सकता ह।ै अंत में,  विकसी अन्य $ुनाव आयकु्त या के्षत्रीय आयकु्त को हटाने की मांग

करने का व्यापक विववेक मुख्य $ुनाव आयकु्त के पास विनविहत विकया गया ह।ै
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86.  हमारे सामने यह तक,  विदया गया है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों के

$यन के तरीके में एक संवैधाविनक रिरक्तता मौजूद है, और अनुच्छेद 324 के तहत कुछ प्रदान नहीं

विकया गया ह।ैयह तक,  विदया गया है विक $ूंविक काय,पालिलका (राष्ट्रपचित के माध्यम से) यह विनयवुिक्तयां

कर रही है, इससे $ुनाव आयोग की स्वतंत्रता कम हो जाती ह।ै इसके अलावा, यह भी बताया

गया विक $ुनाव आयोग की पूण,  स्वतंत्रता सुविनचिiत करने और मुख्य $ुनाव आयकु्त द्वारा लिलए जाने

वाले विकसी भी मनमाने या पक्षपातपूण,  विनण,य को रोकने के लिलए $ुनाव आयकु्तों के काय,काल और

काय,काल को भी सुव्यवस्थिस्थत करने की आवश्यकता ह।ै

87. विवद्वान महान्यायवादी द्वारा यह तक,  विदया गया है विक मखु्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों

की सेवा की शत̃ और काय,काल पहले से ही अचिधविनयम, 1991 द्वारा शासिसत ह।ै

88. अचिधविनयम द्वारा प्रावधाविनत विकया गया है, "मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों

की सेवा शत̃, $ुनाव आयोग द्वारा काय,वाही की प्रविक्रया और व्यवस्था, और उससे संबंचिधत या

संचिश्लष्ट मामलों के लिलए।" यह अचिधविनयम वेतन (धारा 3), काय,काल (धारा 4), अवकाश (धारा

5), पेंशन (धारा 6) और सेवा की अन्य शतk (धारा 8) से संबंचिधत ह।ै

89. मुख्य $ुनाव आयकु्त या एक $ुनाव आयकु्त के लिलए धारा 4 के तहत प्रदत्त पद का काय,काल

"उस तारीl से छह व7k का ह ैसिजस विदन वह अपना पद ग्रहण करता है", इस परतंुक के अधीन है

विक "जहां मुख्य $ुनाव आयकु्त या एक $ुनाव आयकु्त छह व7k के उक्त काय,काल की समाविप्त से

पहले पैंसp व7k की आयु प्राप्त कर लेता है, वह उस तारीl को अपना पद रिरक्त करगेा सिजस विदन

वह उक्त आय ुप्राप्त करगेा।"इस प्रकार धारा 4 में 6 व7k  की अविनवाय,  अवचिध का प्रावधान नहीं ह।ै

90. अचिधविनयम के प्रावधानों के विवश्ले7ण से यह भी संकेत विमलता है विक मुख्य $ुनाव आयकु्त या

$ुनाव आयकु्तों की $यन प्रविक्रया के संदभ, में कुछ भी प्रावधान नहीं विकया गया ह।ै इस $$ा, से यह

विन7क7,  विनकलता है विक दोनों अनुच्छेद 324 और अचिधविनयम, 1991 मुख्य $ुनाव आयकु्त और
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$ुनाव आयकु्तों के $यन प्रविक्रया पर मौन हैं।इसमें स्वतंत्रता सुविनचिiत करने में भी एक कमी प्रकट

होती है क्योंविक अचिधविनयम अप्रत्यक्ष रूप से काय,पालिलका को विकसी को 65 व7, की आय ुमें मुख्य

$ुनाव आयकु्ता या $ुनाव आयकु्ता के रूप में विनयवुिक्त करने का विववेक प्रदान करता है, और इस

प्रकार उसे 6 व7, का पूरा काय,काल नहीं विमल पाता ह।ै

91. हमें $ुनाव आयोग से अपेचिक्षत स्वतंत्रता के स्तर की जां$ करने के लिलए संविवधान सभा की

बहसों को देlने की आवश्यकता ह।ै डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 15 जून 1949 को संविवधान सभा

में $ुनाव आयोग पर लेl संशोधन का प्रस्ताव पेश विकया और इस प्रावधान के पीछे विव$ार का

वण,न विकया विक $ुनाव आयोग को कायk के प्रवाह में कें द्रीय सरकार से स्वतंत्रता विमलनी $ाविहए।

डॉ. अर्म्सबेडकर ने कहाः

“... सदन ने विबना विकसी प्रकार की असहमचित के पुविष्ट की विक विवधायी विनकायों की शुद्धता और

$ुनाव की स्वतंत्रता के विहत में, यह अत्यंत महत्वपूण,  ह ैविक उन्हें काय,पालिलका के विकसी भी प्रकार

के हस्तके्षप से मुक्त विकया जाए। इसलिलए, जहां तक मूल प्रश्न का संबंध ह ैविक $ुनाव ततं्र काय,कारी

शासकीय के विनयंत्रण से बाहर होना $ाविहए, कोई विववाद नहीं हुआ ह।ै अनुच्छेद 289 संविवधान

सभा के विनण,य के उस विहस्से को लागू करता ह।ै यह विनवा,$क नामावली तयैार करने और संसद

और राज्यों के विवधानमंडलों के सभी $ुनावों के पय,वेक्षण, विनदfश और विनयंत्रण को काय,पालिलका

के बाहर एक विनकाय को हस्तांतरिरत करता है, सिजसे $ुनाव आयोग कहा जाता ह।ै यह उपlंड

(1) में विनविहत प्रावधान ह।ै”47

92.  मुख्य $ुनाव आयकु्त का स्थायी पद होने के पीछे का कारण डॉ.  अर्म्सबेडकर ने इस प्रकार

समझाया थाः

474747 संविवधान सभा की बहस, 15 जून 
1949,http://164.100.47.194/loksabha/writereaddata/cadebatefiles/C15061949.html
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“मसौदा   सविमचित द्वारा उप  -  अनुच्छेद   (2)   द्वारा प्रस्ताविवत विकया जाता ह ैविक एक व्यविक्त को मखु्य  

$ुनाव आयकु्त के रूप में स्थायी रूप से पद में रlा जाए  ,   ताविक सरं$ना में हमेशा तयैारी रहे।  

इसमें कोई संदेह नहीं है विक $ुनाव आम तौर पर पां$ साल के अंत में होंगे; लेविकन यह सवाल है

विक उप$ुनाव विकसी भी समय हो सकता ह।ै पाँ$ व7k की अवचिध समाप्त होने से पहले विवधानसभा

को भगं विकया जा सकता ह।ै फलस्वरूप,  मतदाता सूचि$यों को हर समय अद्यतन रlना होगा

ताविक नया $ुनाव विबना विकसी कविpनाई के हो सके। इसलिलए यह महसूस विकया गया विक इन

आवश्यकताओ ंको ध्यान में रlते हुए, एक अचिधकारी को स्थायी रूप से मुख्य $ुनाव आयकु्त के

रूप में सत्र में रlा जाना पया,प्त होगा, जबविक $ुनाव आने पर राष्ट्रपचित संघ को $ुनाव आयोग में

अन्य सदस्यों की विनयवुिक्त करके तंत्र में और वृचिद्ध कर सकते हैं।"

93. उपरोक्त वक्तव्य सुझाव देता है विक मुख्य $ुनाव आयकु्ता का काया,लय एक प्रकार की स्थिस्थरता

की आवश्यकता ह,ै  सिजसे मुख्य $ुनाव आयकु्ता के रूप में स्थायी पद में विकसी के साथ पूण,

काय,काल द्वारा पूरा विकया जा सकता ह।ै

94. सेवा की शतk के बार ेमें डॉ. अर्म्सबेडकर ने कहाः

“जहाँ तक lंड (4) का संबंध है, हमने $ुनाव आयोग के सदस्यों की सेवा शत̃ और काय,काल

को विनधा,रिरत करने के लिलए राष्ट्रपचित को छोड़ विदया है, एक या दो शतk के अधीन, सिजसमें शाविमल

है विक मुख्य $ुनाव आयकु्ता को केवल उसी तरीके से हटाया जा सकता है सिजसे सवšच्च न्यायालय

के न्यायाधीश के रूप में हटाया जाता ह।ै यविद इस सदन का उद्देश्य ह ैविक $ुनाव से संबंचिधत सभी

मामले  उस समय   की काय,कारी सरकार के विनयंत्रण के बाहर होने $ाविहए  ,   तो यह आवश्यक है विक  

हम जो नयी संविवधाविनक संर$ना स्थाविपत कर रहे हैं ,    अथा,त्    $ुनाव आयोग को    काय,पालिलका  

द्वारा केवल एक आदेश द्वारा हटाया जा सके। इसलिलए  ,   हमने मुख्य $ुनाव आयकु्त को विनष्कासन  

की दृविष्ट से  वही दजा, विदया है जो हमने उच्चतम न्यायालय  के न्यायाधीशों को विदया ह।ै   हम विनचिiत
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रूप से आयोग के अन्य सदस्यों को समान दजा, देने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।हमने यह मामला

राष्ट्रपचित पर छोड़ विदया है विक विकन परिरस्थिस्थचितयों में वह $ुनाव आयोग के विकसी अन्य सदस्य को

हटाने के लिलए उचि$त समझेंगे; एक शत,  के अधीन विक-मुख्य $ुनाव आयकु्त को सिसफारिरश करनी

$ाविहए विक विनष्कासन न्यायसंगत और उचि$त ह।ै''

95.  तथाविप  भिशब्बन लाल सक्सेना ने बताया विक मसौदा प्रावधान मखु्य $ुनाव आयकु्त और

$ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त में काय,पालिलका के पक्ष में हो सकता है, और इसलिलए उन्होंने प्रावधान

में बदलाव की अपील की। उन्होंने तक,  विदयाः

“यविद राष्ट्रपचित को इस आयोग की विनयवुिक्त करनी है, तो स्वाभाविवक रूप से इसका मतलब है विक

प्रधानमंत्री इस आयोग की विनयवुिक्त करते हैं। वह अपनी सिसफारिरशों पर अन्य $ुनाव आयकु्तों की

विनयवुिक्त करेंगे। अब, यह उनकी स्वतंत्रता सुविनचिiत नहीं करता ह।ैबेशक, एक बार विनयकु्त होने के

बाद,  उसे केवल दोनों सदनों के  2/3  बहुमत द्वारा हटाया जा सकता ह।ै यह विनचिiत रूप से

उसमें स्वतंत्रता भर सकता है, लेविकन यह संभावना है विक सत्ता में कोई पाटb जो अगले $ुनाव

जीतना $ाहती है, मुख्य $ुनाव आयकु्त के रूप में एक पके्क पाटb व्यविक्त को विनयकु्त कर सकती ह।ै

वह गंभीर आरोपों पर दोनों सदनों के दो चितहाई बहुमत से ही हटाने योग्य है, सिजसका अथ,  है विक

वह लगभग हटाने योग्य नहीं ह।ै इसलिलए मैं यह $ाहता हूं विक जो व्यविक्त मूल रूप से विनयकु्त विकया

गया है, वह भी ऐसा होना $ाविहए विक उसे सभी दलों का विवश्वास प्राप्त हो, उसकी विनयवुिक्त की पुविष्ट

न केवल बहुमत से अविपतु दो-चितहाई बहुमत से की जानी $ाविहए।

विबल्कुल, जब एक पाटb बहुमत में होती है, तो यह lतरा भी होता ह।ै हालांविक, अगर वह वाकई

मुख्य $ुनाव आयकु्त को एक पाटb के व्यविक्त के रूप में विनयकु्त करती है, और विनयवुिक्त संयकु्त सत्र

में पुविष्ट के लिलए आती है, तो वहां एक छोटी सी विवपक्षी पाटb या कुछ स्वतंत्र सदस्य प्रधानमंत्री को

विवश्व की जनमत के सामने विगरा सकते हैं।"
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96. 16  जून  1949  को,  विहरदे नाथ कंुजरू ने इसी तरह की भावना व्यक्त की,  और $ुनाव

आयकु्तों को हटाने के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहाः

“यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैंः पहला यह ह ैविक केवल मुख्य $ुनाव आयकु्त ही यह महसूस कर

सकता है विक वह काय,पालिलका की नाराजगी के भय के विबना अपने कत,व्यों का विनव,हन कर

सकता ह,ै और दसूरा यह है विक अन्य $ुनाव आयकु्तों को हटाना केवल एक व्यविक्त, अथा,त् मुख्य

$ुनाव आयकु्त की सिसफारिरशों पर विनभ,र करगेा। तथाविप, वे सिजतने भी सिजर्म्समेदार हों, मुझे यह बहुत

अवांछनीय  लगता  है  विक  उनके  सहकमb  सिजन्हें  सवšच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  समान

सिजर्म्समेदारी दी जाएगी, उनका हटाया जाना केवल एक व्यविक्त के मत पर विनभ,र कर।े महोदय, हम

चिं$चितत हैं विक मतदाता सू$ी तयैार करने और $ुनाव कराने का काम उन लोगों को सौंपा जाना

$ाविहए जो राजनीचितक पूवा,ग्रह से मुक्त हैं और सिजनकी विनष्पक्षता पर सभी परिरस्थिस्थचितयों में भरोसा

विकया जा सकता ह।ै लेविकन, राष्ट्रपचित के हाथों में बहुत अचिधक शविक्त छोड़कर हमने कें द्र शासन

द्वारा मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों और अचिधकारिरयों की विनयवुिक्त में राजनीचितक

प्रभाव के प्रयोग के लिलए स्थान विदया ह।ै मुख्य $ुनाव आयकु्त को प्रधानमंत्री की सलाह पर विनयकु्त

विकया जाना होगा, और अगर प्रधानमंत्री विकसी पाटb के व्यविक्त की विनयवुिक्त सुझाते हैं, तो राष्ट्रपचित

को साव,जविनक मुद्दों पर अनुपयकु्त  होने के बावजूद प्रधानमंत्री के प्रत्यायोसिजत उर्म्समीदवार को

स्वीकार करने के अलावा कोई विवकल्प नहीं होगा।''

97. उन्होंने इस प्रकार $ेतावनी दीः

“यविद $ुनावी तंत्र दो7पूण,  है या कुशल नहीं है या उन लोगों द्वारा काम विकया जाता है सिजनकी

ईमानदारी पर विनभ,र नहीं विकया जा सकता है, तो लोकतंत्र को स्रोत पर जहर विदया जाएगा; लोग

$ुनावों से अपने वोट का उपयोग कैसे करना $ाविहए, अपने वोट का विववेकपूण,  उपयोग करके वे

संविवधान में परिरवत,न और प्रशासन में सुधार कैसे ला सकते हैं,  सीlने के बजाय केवल यह
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सीlेंगे विक साविज़शों के आधार पर दलों का गpन कैसे विकया जा सकता है और वे जो $ाहते हैं

उसे सरुचिक्षत करने के लिलए वे कौन से अनुचि$त तरीके अपना सकते हैं।''

98. डॉ. अर्म्सबेडकर ने सक्सेना और कंुजरू द्वारा विदए गए हिंबदओु ंसे सहमचित व्यक्त की और कहाः

“......संबंचिधत  विनयवुिक्त  के  प्रश्न  के  संदभ,  में  मुझे  स्वीकार  करना  पडे़गा  विक  मेरे विमत्र  प्रोफेसर

सकसेना ने जो कहा है उसमें बहुत बल है ह,ै विक यविद संविवधान में कोई प्रावधान नहीं है जो न

केवल एक मूl, या एक विनकृष्ट व्यविक्त के नामांकन के लिlलाफ हो,  बस्थिल्क वह व्यविक्त जो विकसी

प्रकार से काय,पालिलका के  अधीन होने की संभावना रlता ह।ै मेरा प्रावधान - मैं स्वीकार करता

हँू - $ुनाव आयकु्त के पद पर अनुपयकु्त व्यविक्त के नामांकन के लिlलाफ कोई प्रावधान नहीं करता

ह।ै"

99. डॉ. अर्म्सबेडकर ने जो समाधान विदया वह यह था विक संविवधान सभा को "राष्ट्रपचित को विनदfश

पत्र"  के  रूप  में  अपनाना  $ाविहए,  सिजसमें  वे  विदशाविनदfश  शाविमल  हो  सकते  हैं सिजनके  अनसुार

राष्ट्रपचित को विनयवुिक्तयां करनी होती हैं। उन्होंने कहाः

“मसौदा सविमचित ने इस प्रश्न पर ध्यान विदया था क्योंविक जसैा विक मैंने कहा विक यह हमारा एक

महान चिं$ता का विव7य बनने वाला है और एक विनयम के रूप में सो$ा गया था विक यविद यह सभा

राष्ट्रपचित को विनदfश पत्र देगी या उसे लागू करगेी और उसमें कुछ ऐसा तंत्र प्रदान करगेी सिजससे

राष्ट्रपचित को कोई भी विनयवुिक्त करने से पहले परामश, करना अविनवाय, होगा, तो मुझे लगता है विक

परिरणामस्वरूप महसूस की जाने वाली कविpनाइयों को दरू विकया जा सकता है और इसमें विनविहत

लाभ को सुरचिक्षत विकया जा सकता ह।ै''

100. तथाविप  उन्होंने कहा विक $ूंविक वे अविनचिiत थे विक विवधानसभा उनके विनदfश पत्र के सुझाव

को अपनाएगी या नहीं, इसलिलए उन्होंने इस आशय के एक संशोधन का सुझाव विदया विक "मुख्य
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$ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त, संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए विकसी भी

कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी।” यह वत,मान में अनुच्छेद 324 (2) में

अंतरविवष्ट ह।ै इस संशोधन के पीछे विव$ार यह था विक "संसद द्वारा इस संबंध में बनाया गया

कानून"  संविवधान सभा के सदस्यों द्वारा उpाई गई चिं$ताओं और भय को दरू करगेा विक मुख्य

$ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त में काय,पालिलका का विवशे7 अचिधकार नहीं होना

$ाविहए। तथाविप हम पाते हैं विक अचिधविनयम, 1991 में संविवधान सभा में उजागर विकए गए विकसी भी

पहलू को शाविमल नहीं विकया गया ह।ै यही कारण है विक इस न्यायालय  को संवैधाविनक/विवधायी

अंतर को भरने के लिलए कुछ व्यापक मानदडं विनधा,रिरत करने की आवश्यकता ह।ै

V.   टी  .   एन  .   शे7न में विनण,य  

101.टी.  एन.  शे7न  भारत  के  मुख्य  $ुनाव   आयकु्त  बनाम  भारत  संघ  और  अन्य48 में  इस

न्यायालय के संविवधान पीp के विनण,य  के विनर्म्सनलिललिlत अंश को उद्धतृ करना प्रासंविगक होगा :

“10.  हमारे संविवधान की  प्रस्तावना घो7णा  करती  है विक  हम एक लोकतांवित्रक गणराज्य  हैं।

लोकतंत्र हमारे संवैधाविनक ढां$े की मूल विवशे7ता होने के कारण,  इस बात में दो राय नहीं हो

सकती हैं विक हमार ेविवधायी विनकायों के स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव ही देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र

के विवकास को सुविनचिiत करेंगे। $ुनाव प्रविक्रया की शुद्धता सुविनचिiत करने के लिलए हमारे संविवधान

विनमा,ताओ  ंने सो$ा था विक देश में स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ुनाव कराने की सिजर्म्समेदारी एक स्वतंत्र

विनकाय को सौंपी जानी $ाविहए जो राजनीचितक और/या काय,पालिलका हस्तके्षप से अछूता हो। यह

एक लोकतांवित्रक व्यवस्था में विनविहत है विक सिजस विनकाय को विवधानसभाओं के लिलए $ुनाव कराने

का काय,  सौंपा गया है, उसे पूरी तरह से अलग विकया जाना $ाविहए ताविक वह सत्ता में पाटb या

उस समय की काय,पालिलका के बाहरी दबावों से मुक्त एक स्वतंत्र विनकाय के रूप में काम कर

सके।''

484848 (1995) 4 एससीसी 611
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102. उस प्रकरण  में, एक याचि$का के माध्यम से अचिधविनयम, 1991 में संशोधन करने के लिलए

"मुख्य $ुनाव आयकु्त और  अन्य $ुनाव आयकु्त  (सेवा की शत,)  संशोधन अध्यादेश,  1993"

(सिजसे इसके बाद "अध्यादेश" कहा जाता है) की वैधता को $ुनौती दी। संशोधन को स्वीकृचित देते

हुए, न्यायालय ने $ुनाव आयोग की भूविमका और सी. ई. सी. और अन्य विनवा,$न के्षत्रों के बी$

संबंधों पर $$ा, की , जो एक बहुसदस्यीय सगंpन होता ह।ै कुछ महत्वपूण,  हिंबद ुइस प्रकार थेः

“विनवा,$न आयोग और आर.  सी.  को यह प्रावधान कर काय,  करने की स्वतंत्रता का आश्वासन

विदया गया है विक उन्हें सी. ई. सी. की सिसफारिरश के अलावा हटाया नहीं जा सकता ह।ै बेशक,

हटाने की सिसफारिरश समझदारी और pोस विव$ारों पर आधारिरत होनी $ाविहए जो $ुनाव आयोग के

कुशल कामकाज  से संबंचिधत हों।  ऐसा इसलिलए है क्योंविक  यह विवशे7ाचिधकार सीईसी को यह

सुविनचिiत करने के लिलए विदया गया ह ैविक ईसी के साथ  -  साथ आरसी भी उस समय के   राजनीचितक  

या  काय,कारी  नेताओं की  मज़b  पर   विनभ,र  न  हों  ....  ।  इसलिलए,  यविद  सी.  ई.  सी.  द्वारा अपनी

मनमानी और इच्छा के अनुसार शविक्त का प्रयोग विकया जाना था, तो सी.  ई.  सी.,ई.  सी.  और

आर.  सी.  के उत्पीड़न का एक साधन बन जाएगा और सी.  ई.  सी.  की स्वतंत्रता को नष्ट कर

देगा,  अगर  उन्हें  सीईसी  उनके  हटाने  की  सिसफारिरश  के  lतरे  के  तहत  काय,  करने  की

आवश्यकता ह।ै इसलिलए इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है विक सी. ई. सी. को इस

शविक्त का प्रयोग तभी करना $ाविहए  जब वैसे मान्य कारण हों जो $ुनौतीपूण,  $ुनाव आयोग के

काय,क्षम सं$ालन के लिलए अनुकूल हों।"

आगे यह कहा गयाः

“15. हम $ुनाव आयोग की सरं$ना के संबंध में मुख्य विवशे7ताओं पर पहले ही प्रकाश डाल $ुके

हैं। हमने सी. ई. सी., ई. सी. और आर. सी. के काय,काल, सेवा की शतk, वेतन, भत्तों, हटाने

योग्य आविद के बारे में प्रावधानों की ओर इशारा विकया ह।ै सी  .   ई  .   सी  .   और ई  .   सी  .   अकेले $ुनाव  
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आयोग का गpन करते हैं जबविक आर .   सी  .   केवल आयोग की सहायता के लिलए विनयकु्त विकए जाते  

हैं।

इसके आगेः

“17. अनुच्छेद 324 के lंड (3) के तहत, बहु-सदस्य $ुनाव आयोग के प्रकरण  में, सी. ई.

सी. आयोग के अध्यक्ष के रूप में "काय,  करगेा"। जैसा विक हमने पहले बताया है, अनुच्छेद 324 में

एक स्थायी विनकाय की परिरकल्पना की गई है सिजसकी अध्यक्षता एक स्थायी पदधारी,  अथा,त्

सीईसी द्वारा की जाएगी। यह तथ्य विक सी. ई. सी.  एक स्थायी पदधारी है, उन्हें इस साधारण

कारण से ई.  सी.  की तुलना में उच्च दजा,  प्रदान नहीं कर सकता है विक ई.  सी.  स्थायी रूप से

विनयकु्त होने के लिलए अभिभप्रेत नहीं हैं।  $ूँविक $ुनाव आयोग के पास मतदाता सू$ी तयैार करने

आविद  के  पय,वेक्षण ,    विनदfश  और  विनयंत्रण  से  संबंचिधत  मामलों  से  विनपटने  के  लिलए  अपना  एक 

कम,$ारी होगा ,   इसलिलए उस कम,$ारी को मुख्य विनवा,$न आयकु्त के विनदfश और माग,दश,न में काय,  

करना होगा और इसलिलए संविवधान विनमा,ताओ ंके लिलए यह प्रावधान करना उपयकु्त होगा विक जहां

$ुनाव आयोग एक बहु -  सदस्यीय विनकाय है ,   वहां मुख्य विनवा,$न आयकु्त उसके अध्यक्ष के रूप में  

काय,  करगेा। इससे आयोग की विनरतंरता और सु$ारू काय,प्रणाली भी सुविनचिiत होगी।''

इसके आगे यह कहा गयाः

“21. हमने सी. ई. सी. और ई. सी. की स्थिस्थचित के बी$ अनुच्छेद 324 से अलग विवशे7ताओं की

ओर इशारा विकया ह।ै अविनवाय,  रूप से $ुनाव आयोग में उनके काय,काल के कारण कुछ मतभेद

मौजूद हैं। हमने समझाया है विक ई.सी. के प्रकरण  में हटाने योग्य lंड पृथक  क्यों होना $ाविहए।

वेतन आविद में भिभन्नता एक विनधा,रक कारक नहीं हो सकता है, अन्यथा यह उस तथ्य के संदभ,  में

दोलन करगेा विक काय,पालिलका या विवधाचियका को अनुसू$ी (5) के अनुच्छेद 324 के तहत सेवा

की शत̃ तय करनी हों। एकमात्र विवभिशष्ट विवशे7ता जो विव$ार के लिलए बनी हुई ह,ै वह यह है विक
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सीईसी के प्रकरण  में उनकी सेवा की शतk को उनकी विनयवुिक्त के पiात  उनके अविहत के लिलए

नहीं बदला जा सकता है,  जबविक ई.सी.  के प्रकरण में ऐसी कोई सरुक्षा नहीं ह।ै ऐसा संभवतः

इसलिलए है क्योंविक पद अस्थायी हैं। विकन्तु तो यही विवशे7ता हमें इस विनष्क7, पर पहँु$ने में ले जा

सकती है विक सभी मुद्दों में अंचितम विनण,य सीईसी के पास होता ह।ै ऐसे दृविष्टकोण से ,    विनवा,$न  

आयोग की स्थिस्थचित को केवल सलाहकारों की तुलना में कमजोर बना देना होगा ,    जो संविवधान  

अनुच्छेद  324   की योजना से प्रकट नहीं होता।  "  

(जोर डाला गया) 

103. टी. एन. शे7न के विनण,य  में उन मुद्दों पर सीधे विव$ार नहीं विकया गया जो इस पीp के समक्ष

हैं। इसके अचितरिरक्त, टी. एन. शे7न में की गई विटप्पभिणयों से संकेत विमलता है विक $ुनाव आयकु्त

केवल सलाहकार नहीं थे, बस्थिल्क उनकी एक महत्वपूण,  संवैधाविनक भूविमका थी।

मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त के तरीके पर विवभिभन्न आयोगों का रिरपोट,  :  

ए. विदनेश गोस्वामी आयोग, 199049

“सीईसी की विनयवुिक्त

1. मुख्य विनवा,$न आयकु्त की विनयवुिक्त को राष्ट्रपचित को भारत के मुख्य न्यायाचिधपचित और विवपक्ष

के नेता की परामश,  में करनी $ाs विहए  (और अगर कोई विवपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं है,  तो

परामश, लोक सभा में सबसे बडे़ विवपक्षी समूह के नेता के साथ होना $ाविहए)।

2. परामश,  प्रविक्रया को वैधाविनक समथ,न विमलना $ाविहए।

494949 विदनेश गोस्वामी आयोग (1990), अध्याय II, $ुनावी मशीनरी, पषृ्ठ।9, 10, यहाँ उपलब्ध हःै 
https://adrindia.org/sites/default/files/Dinesh%20Goswami%20Report%20on%20Electoral
%20Reforms.pdf
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3. अन्य दो $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त को भारत के मुख्य न्यायाचिधपचित, विवपक्ष के नेता (अगर

विवपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं है, तो परामश,  लोक सभा में सबसे बडे़ विवपक्षी समूह के नेता के

साथ होना $ाविहए), और मखु्य विनवा,$न आयकु्त के साथ करनी $ाविहए।"

बी. सवंिवधान के कामकाज की समीक्षा के लिलए राष्ट्र ीय आयोग-रिरपोट,  (2002) 50

“(62) मुख्य $ुनाव आयकु्त और अन्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त एक विनकाय की सिसफारिरश पर

की जानी $ाविहए सिजसमें प्रधानमंत्री,  लोकसभा में विवपक्ष के नेता,  राज्यसभा में विवपक्ष के नेता,

लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापचित शाविमल हों। राज्य $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त

में भी इसी तरह की प्रविक्रया अपनाई जानी $ाविहए। [कंचिडका 4.22] "

सी. भारत विनवा,$न आयोग द्वारा प्रस्ताविवत सुधार (2004)51

“$ुनाव आयोग की स्वतंत्रता सिजस पर संविवधान विनमा,ताओ ंने संविवधान में इतना जोर विदया था,

उसे और मजबूत विकया जाएगा यविद विवभिभन्न स्तरों पर अचिधकारिरयों और कम,$ारिरयों से यकु्त $ुनाव

आयोग के सचि$वालय को भी उनकी विनयवुिक्तयों, पदोन्नचित आविद के मामले में काय,पालिलका के

हस्तके्षप से ब$ाया जाए और ऐसे सभी काय,  विवशे7 रूप से लोकसभा और राज्यसभा, उच्चतम

न्यायालय  और उच्च न्यायालयों की रसिजस्थिस्ट्रयों आविद की तज,  पर $ुनाव आयोग में विनविहत हों।

स्वतंत्र सचि$वालय एक स्वतंत्र संवैधाविनक प्राचिधकरण के रूप में $ुनाव आयोग के कामकाज के

लिलए महत्वपूण,  ह।ै वास्तव में,  $ुनाव आयोग के लिलए एक स्वतंत्र सचि$वालय के प्रावधान को

$ुनाव सुधारों पर गोस्वामी सविमचित द्वारा सैद्धांचितक रूप से पहले ही स्वीकार कर लिलया गया है

और सरकार ने संविवधान  (सत्तरवां संशोधन)  विवधेयक, 1990 में भी इस आशय का प्रावधान

विकया था। तथाविप उस विवधेयक को 1993 में वापस ले लिलया गया क्योंविक सरकार ने एक अचिधक

व्यापक विवधेयक लाने का प्रस्ताव रlा था।''

505050  संविवधान के काय,करण की समीक्षा के लिलए राष्ट्र ीय आयोग-रिरपोट, (2002) कंचिडका 4.22, पषृ्ठ।14 , यहाँ उपलब्ध हःै
https://www.thehinducentre.com/multimedia/archive/03091/ncrwc_3091109a.pdf
515151 भारत विनवा,$न आयोग द्वारा प्रस्ताविवत सुधार (2004),12. $ुनाव आयोग का गpन और आयोग के सभी सदस्यों की 
संवैधाविनक सुरक्षा और आयोग के लिलए स्वतंत्र सचि$व, पषृ्ठ। 14, 15, यहाँ उपलब्ध हःै 
https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2008/
bill200_20081202200_Election_Commission_Proposed_Electoral_Reforms.pdf
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डी. विद्वतीय प्रशासविनक सुधार आयोग की रिरपोट, (2009)52

“हाल  के  समय  में,  राष्ट्र ीय  मानव  अचिधकार  आयोग  (NHRC)  और  कें द्रीय  सतक, ता  आयोग

(CVC) जैसे विवधाचियका विनकायों के लिलए, अध्यक्ष और सदस्यों की विनयवुिक्त एक व्यापक सविमचित

की  सिसफारिरशों  पर  की  जाती  ह।ै  हमारे लोकतंत्र  के  काय,  में  विनवा,$न  आयोग  की  अत्यचिधक

महत्वपूण,  और महत्वपूण,  भूविमका को देlते हुए,  यविद $ुनाव आयोग के मुख्य विनवा,$न आयकु्त

और विनवा,$न आयकु्ताओ ंके $यन के लिलए एक समान संकाय गविpत विकया जाए, तो यह विनचिiत

रूप से उचि$त होगा।''

ई. $ुनाव सुधार पर पृष्ठभूविम पत्र, कानून और न्याय मंत्रालय (2010)53

“सिसफारिरशे

संविवधान के अनुच्छेद  324  की अनुसू$ी  (5)  में,  मुख्य विनवा,$न आयकु्त को संप्रेवि7त प्रमुl

विनवा,$न आयकु्त की सिसफारिरश के सिसवाय, उसे सपु्रीम कोट,  के न्यायाधीश के तरीके और कारणों

पर  ही  उसके  पद से  हटाया  जा सकता  ह।ै तथाविप,  अनुच्छेद  324  का  lंड  (5)  विनवा,$न

आयकु्तों को इसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और केवल यह कहता है विक उन्हें मुख्य

विनवा,$न आयकु्त की सिसफारिरश पर ही पद से हटाया जा सकता ह।ै $ुनाव आयोग की राय में यह

प्रावधान अपया,प्त है और $ुनाव आयकु्तों को पद से हटाने के मामले में वही सुरक्षा प्रदान करने के

लिलए एक संशोधन की आवश्यकता है जो मुख्य $ुनाव आयकु्त को प्रदान विकया गया ह।ै $ुनाव

आयोग ने सिसफारिरश की है विक $ुनाव आयोग के सभी सदस्यों को संवैधाविनक सरंक्षण विदया जाए।

विनवा,$न आयोग भी सिसफारिरश करता है विक विनवा,$न आयोग का सचि$वालय, सिजसमें विवभिभन्न स्तरों

पर अचिधकारी और कम,$ारी शाविमल हैं,  उनकी विनयवुिक्तयों,  पदोन्नचितयों आविद में काय,कारी की

525252 विद्वतीय प्रशासविनक सुधार आयोग की रिरपोट,  (2009), पषृ्ठ। 79, यहाँ उपलब्ध हःै 
https://darpg.gov.in/en/arc-reports

53 5353 विनवा,$न सुधार पर पषृ्ठभूविम पत्र, विवचिध और न्याय मंत्रालय (2010), विनवा,$न आयोग के लिलए उपाय, पषृ्ठ।19, यहाँ 
उपलब्ध हःै- https://lawmin.gov.in/sites/default/files/bgp_0.doc
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हस्तके्षप से मुक्त हो, और इन सभी कायk को लोक सभा और राज्य सभा के सचि$वालयों, सुप्रीम

कोट,  और उच्च न्यायालयों की तज,  पर $ुनाव आयोग में विनविहत हों।

$ुनाव  आयोग  की  तीसरी  सिसफारिरश  यह  है विक  इसके  बजट को  भारत  की  संचि$त  विनचिध  पर

"प्रभारिरत" माना जाए।''

एफ. भारतीय विवचिध आयोग की रिरपोट,, 2015 (255 वीं रिरपोट, )54

104. भारतीय $ुनाव आयोग द्वारा विनभाए जाने वाले महत्वपूण,  भूविमका को ध्यान में रlते हुए,

विवचिध आयोग ने अपनी 255 वीं रिरपोट,  में इस बात को बल विदया विक आयोग को राजनीचितक दबाव

या काय,पालिलका की हस्तके्षप से पूरी तरह से सरुचिक्षत रlा जाना $ाविहए, ताविक $ुनावों की शुद्धता

को बनाए रlने में वे विनर्दिवघ्न रहें,  जो एक लोकतांवित्रक प्रविक्रया में विनविहत ह।ै उन्होंने यह भी

सिसफारिरश की:

“मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त-

(1) मुख्य $ुनाव आयकु्तों सविहत $ुनाव आयकु्तों की विनयवुिक्त राष्ट्रपचित द्वारा एक सविमचित की सिसफारिरशें

प्राप्त करने के पiात  उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारटं द्वारा की जाएगी,  सिजसमें शाविमल

हैंः(क)  भारत के प्रधानमंत्री-अध्यक्ष  (l)  लोक सभा में विवपक्ष के नेता-सदस्य  (ग)  भारत के

मुख्य न्यायाचिधपचित -सदस्य

परन्तु विक मुख्य $ुनाव आयकु्त के पद पर बने रहने के पiात सबसे वरिरष्ठ $ुनाव आयकु्त को मुख्य

$ुनाव आयकु्त के रूप में विनयकु्त विकया जाएगा, जब तक विक उपरोक्त उप-धारा (1) में उसिल्ललिlत

सविमचित, लिललिlत रूप में दज,  विकए जाने वाले कारणों से, ऐसे $ुनाव आयकु्त को अयोग्य नहीं पाती

ह।ै 
54 5454 255 ए$ लॉ कमीशन ऑफ इंचिडया रिरपोट,, 2 015, अध्याय VI-भारत के $ुनाव आयोग के काया,लय को मजबूत करना, 

यहां उपलब्ध हःै
https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3ca0daec69b5adc880fb464895726dbdf/uploads/
2022/08/2022081635.pdf
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स्पविष्टकरणः इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिलए, "लोक सभा में विवपक्ष का नेता", जब ऐसा कोई

नेता मान्यता प्राप्त नहीं है, तो लोक सभा में सरकार के विवरोध में सबसे बडे़ समूह के नेता को

शाविमल करगेा।''

105.  विवचिध आयोग ने $ुनाव आयोग के लिलए एक स्वतंत्र और स्थायी सचि$वालय कम,$ारी के

गpन की भी सिसफारिरश की और सुझाव विदया विक:

“विनवा,$न आयोग को एक अलग स्वतंत्र और स्थायी सचि$वालयी कम,$ारी स्टाफ होगा। विनवा,$न

आयोग अपने द्वारा विनधा,रिरत विनयमों के अनुसार,  अपने स्थायी सचि$वालयी कम,$ारी स्टाफ के

विनयवुिक्त और सेवा शतk को विवविनयविमत कर सकता ह।ै''

106. यह रिरपोट,  स्पष्ट रूप से $ुनाव आयोग के कामकाज में सुधार की आवश्यकता का संकेत

देती हैं, विवशे7 रूप से $ुनाव आयोग के सदस्यों के $यन और हटाने की प्रविक्रया में।

VII.   तुलनात्मक ढां$ा  -  मूलभूत मापदंड  

107.  विवश्व भर में $ुनाव-आयोजन संगpनों के प्रमुl की विनयवुिक्त के लिलए प्रथा का जां$ कुछ

प्रमुl $रणों को दशा,ता है सिजसमें अन्य के बी$ समावेश है, विवपक्ष के सदस्यों की शाविमलता।

अचिधकांश के्षत्राचिधकारों में, ऐसी विनयवुिक्तयाँ परामशा,त्मक प्रविक्रया होती ह,ै सिजसमें सत्ताधारी पाटb

और विवपक्ष पाटb के प्रत्याभिशयों की भागीदारी होती ह।ै

सरकार  के  विवभिभन्न  महत्वपूण,  विनण,य  लेने  की  प्रविक्रयाओं में  विवपक्ष  की  उपस्थिस्थचित  एक  स्वस्थ

लोकतंत्र के लिलए अत्यंत आवश्यक ह।ै यह न केवल सत्ताधारी पाटb के लिलए जवाबदेही का एक

प्रणाली प्रदान करता है अविपतु एक महत्वपूण,  विव$ार-विवमशा,त्मक प्रविक्रया को भी सुविनचिiत करता
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ह।ै इसके परिरणामस्वरूप, यह लोकतंत्र की सच्ची सार को संरचिक्षत करने में एक महत्वपूण,  भूविमका

विनभाता है सिजसमें देश की जनता के समस्याओ ंको उpाकर लिलया जाता ह।ै इसके अचितरिरक्त, कुछ

के्षत्रों  में  संवैधाविनक  काय,कता,ओं जैसे  विक  संसद/विवधानसभा  के  अध्यक्ष  और  देश  के  सवšच्च

न्यायालय के न्यायाधीश भी एक बहुसदस्यीय सविमचित में शाविमल होते हैं। कुछ देशों के विनवा,$नीय

विनकायों के महत्वपूण,  विववरण विनर्म्सनलिललिlत हैं:
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स.क्र. देश $ुनाव विनकाय का 
गpन 

$यन सविमचित का 
गpन 

विनयवुिक्त 
प्राचिधकारी 

पात्रता/
काय,काल 

स्वतंत्रता 
सुविनiत करने 
हेतु विनराकरण 
विवचिध/उपाय 

1. पाविकस्तान 55 इसमें मुख्य $ुनाव 
आयकु्त और 4 
सदस्य होंगे जो
प्रत्येक प्रांत के 
उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश होंगे । 
[अनुच्छेद 218 
(2)]

प्रधानमंत्री नेशनल 
असेंबली में एलओपी 
के परामश,  से आयकु्त
की विनयवुिक्त के लिलए 3
नामों को सुनवाई के 
लिलये संसदीय सविमचित
को भेजेंगे और विकसी 
एक व्यविक्त की पुविष्ट 
स्पीकर द्वारा गविpत 
की जाने वाली 
संसदीय सविमचित में 
ट्र ेजरी शाlा से 50 
% सदस्य और 
विवपक्षी दलों से 50 %
सदस्य शाविमल होगें, 
सिजन्हें संसदीय नेतओं
द्वारा नाविमत विकया 
जाएगा । 

राष्ट्रपचित सीईसी-एससी 
का न्यायाधीश 
या उच्च
न्यायालय का 
न्यायाधीश रहा 
हो (सवšच्च 
न्यायालय का 
न्यायाधीश बनने 
के लिलये योग्य)  
[अनुच्छेद 213 
(2)] सदस्य-
उच्च न्यायालय 
का न्यायाधीश 
होना $ाविहए । 
68 व7, से 
अचिधक आय ु
नहीं । 5 व7, की 
अवचिध के लिलये 
[अनुच्छेद 215 
(1)] 

संविवधान के 
अनुच्छेद 
[अनुच्छेद 215
(2)] के 
अनुसार आयकु्त 
या सदस्य को 
केवल अनुच्छेद 
209  में 
विनधा ,रिरत रीचित से
ही पद से हटाया
जा सकता ह ै। 
यविद वह कदा$ार
का दो7ी हो । 

2. बांग्लादेश 56 बांग्लादेश के मुख्य
$ुनाव आयकु्त और
अन्य $ुनाव
आयकु्तों (यविद
कोई हो) की 
विनयवुिक्त राष्ट्रपचित 
द्वारा की जाती ह ै।
जब $ुनाव आयोग 
में एक से अचिधक 
सदस्य होते ह,ै 
तब मुख्य विनवा ,$न
आयकु्त को इसके 
अध्यक्ष के रूप में 

सीईसी
-4 $ुनाव आयकु्त से
अचिधक नहीं ।
[अनुच्छेद 118 (1)]

राष्ट्रपचित 5 साल 
[अनुच्छेद 118 
(3)] 
गणतंत्र की सेवा
में विनयवुिक्त के 
लिलये पात्र नहीं है
। 
कोई भी अन्य 
$ुनाव आयकु्त, 
ऐसी पद पर बने 
रहने पर, मुख्य 
$ुनाव आयकु्त के
रूप में विनयवुिक्त 

एक $ुनाव 
आयकु्त को 
उसके पद से
उच्चतम 
न्यायालय के 
न्यायाधीश के 
समान रीचित और
सामान आधारों 
के अलावा नहीं 
हटाया जाएगा । 
एक $ुनाव 
आयकु्त लिललिlत 
रूप से राष्ट्रपचित 

55 5555  पाविकस्तान  का संविवधान,   यहाँ उपलब्ध ह:ै 

https://drive.google.com/file/d/1TMpGdvhpYXMh07ZQoS_SDxwQoH_C8itF/

       view?usp=sharing

56 5656     बांग्लादेश गणराज्य का संविवधान,    यहाँ उपलब्ध है: 
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/33095/73768/F-2125404014/

       BGD33095%20Eng2.pdf
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काय,  करना होता 
ह ै।  [अनुच्छेद 
118 (1)]  

के लिलए पात्र हैं, 
लेविकन गणतंत्र 
की सेवा में 
विनयवुिक्त के लिलये 
पात्र नहीं ह ै। 
[अनुच्छेद 118 
(3) (बी)] 

को अपने पद से 
इस्तीफा दे 
सकता ह ै। 
[अनुच्छेद 118 
(5)] 

3. ऑस्ट्र ेलिलया 57 राष्ट्रमंडल $ुनाव 
अचिधविनयम 1918 
($ुनाव 
अचिधविनयम) की 
धारा 6 के अनुसार
ऑस्ट्र ेलिलयाई 
$ुनाव आयोग की 
स्थापना की गई 
ह,ै जो वित्र-
सदस्यीय विनकाय 
ह,ै सिजनकी 
सिजर्म्समेदारिरयाें का
उल्लेl $ुनाव 
अचिधविनयम की 
धारा 7 के तहत 
विवस्तार में 
उल्लेलिlत हैं । 

अध्यक्ष, विनवा ,$न 
आयकु्त और एक 
अन्य सदस्य [धारा 
6(2)] 

अध्यक्ष और गैर 
न्याचियक व्यविक्त 
की विनयवुिक्त 
गवन,र जनरल 
द्वारा की जाती है
। 

7 व7, । [धारा 8
(1)] आयोग का
प्रमlु एक 
अचिधकृत 
सेवाविनवृत्त 
न्यायाधीश होना 
$ाविहए, जो 
ऑस्ट्र ेलिलया के 
संघीय न्यायालय
के एक न्याचियक
अचिधकारी हो। 
अन्य सदस्य 
विनवा ,$न  आयकु्त
और एक गरै-
न्याचियक सदस्य।

पुनः विनयवुिक्त के 
लिलए पात्र हैं । 

गवन,र जनरल 
द्वारा दवु्य,वहार 
या शारीरिरक या 
मानसिसक 
अक्षमता । 
[अनुच्छेद 25 
(1)] 

4. कनाडा 58 मुख्य विनवा ,$न 
अचिधकारी (धारा 
13 कनाडा $ुनाव 
अचिधविनयम)

विन$ले सदन के 
संकल्प द्वारा 
विनयकु्त विकया 
जाता ह।ै 

10 व7, । [धारा 
13(1)] 
उस काय,काल में
पुनः विनयवुिक्त के 
लिलये पात्र नहीं है
। 

उसे सीनेट और 
विन$ले सदन के 
संबोधन पर 
गवन,र जनरल 
द्वारा कारणवश 
हटाया जा 
सकता ह ै। 
[धारा 13(1)] 

57 5757 राष्ट्रमंडल $ुनाव अचिधविनयम, 1918,   यहाँ उपलब्ध है: https://www.legislation.gov.au/

      Details/C2022C00074

58 5858 कनाडा $ुनाव अचिधविनयम,  यहाँ उपलब्ध ह:ै https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-2.01/page-
2.html#docCont
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स. क्र. देश विनवा,$न विनकायों
की संर$ना

$यन सविमचित की
संर$ना

विनयोक्ता
प्राचिधका

री

योग्यता/काय,काल हटाए जाने की विवचिध/
स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के

उपाय
5 श्रीलंका 59 अध्यक्ष 

एवं $ार
सदस्य - 
अनुच्छेद 
103(1)

ऐसी विनयुविक्तयों पर 
राष्ट्रपचित संसदीय
परिर7द (इसके- 
बाद "परिर7द" के रुप
में संदर्शिभत) की
विटप्पभिणयों की मांग 
करेगा, सिजसमें (अ) 
प्रधान मंत्री: मंत्री 
शाविमल होंगे;

(ब) अक्ष्यक्ष;

(स) विवपक्ष नेता;

(द) प्रधान मंत्री का 
एक पद, जो संसद 
सदस्य होगा; और

(ई) एक नामांकन 
विवपक्ष के नेता का, 
जो संसद सदस्य 
होगा।

राष्ट्रपचित 
बनाया जाना
हैं

ऐसे व्यविक्त को विकसी प्रशासन 
पेशी या भिशक्षा के के्षत्र में
प्रभिशक्षीत हो । एस.ओ. द्वारा 
विनयकु्त विकये गये सदस्यों में 
एक $ुनाव आयोग विवभाग, 
$ुनाव का एक सेवा विनवृत्त 
अचिधकारी होगा, सिजसमें 
उपरोक्त $ुनाव आयकु्त के रूप
में पद संभाला हों  और 
राष्पचित सदस्य को इसका 
अध्यक्ष विनयकु्त करगेा

$ुनाव आयोग के सदस्यों का 
काय,काल पां$ व7, का होता 
हैं, अनुच्छेद 103 (6)

सुप्रीम कोट, के जज या 
कोट, अपील को हटाने में 
अपनायी जाने वाली 
प्रकृया के काय,काल के 
अवधी के दौरान विकसी 
सदस्य को हटाने में पालन
विकया जाना $ाविहए । 
अनुच्छेद 103(4)

आयोग के एक सदस्य की
ऐसी पारिरश्रविमक का 
भगुतान विकया जायेगा, जो
संसद द्वारा विनधा,रिरत 
विकया जा सकें  । आयोग 
के सदस्य को भगुतान में 
की गयी पारिरश्रविमक ली 
जायेगी ।

समेविकत- सदस्य के 
काय,काल के दौरान विनधी 
कम नही की जायेगा । 
अनुच्छेद 103 (8)

6.  संयुक्त राज्य
अमेरिरका 60

संघीय 
$ुनाव 
आयोग में 
6$ुनाव
आयोग 
करो 
शाविमल हैं
और 3 में 
अचिधक 
सदस्य 
नही, 
एस.ए.एस
.सी. 

विनयुक्त विकया गया ।
राष्टपचित द्वारा और 
सीनेट द्वारा पुविष्ट 
की गयी हैं ।

राष्टपचित 
और सीनेट
द्वारा पुविष्ट
विक गयी हैं 
।

प्रत्येक आयुक्त को 6 साल के
काय,काल के लिलए विनयुक्त 
विकया जाता हैं । हर दो साल 
में दो आयुक्त विनयुक्त विकये 
जाते हैं । प्रत्येक का व7,काल
में परिरवत,न अध्यक्ष आयोग । 
[एस.306 (2)(ए)]

595959    श्रीलंका का संविवधान-
 https://drive.google.com/file/d/1W5j3D_8CUiYjox8t8eUSlg7SFifjmebK/ view?usp=sharin

606060 संघीय $ ुनाव अभिभयान अचिधविनयम 1971, यहां उपलब्ध ह:ै https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-985/pdf/COMPS-
985.pdf
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स. क्र. देश विनवा,$न विनकायों
की संर$ना

$यन सविमचित की
संर$ना

विनयोक्ता
प्राचिधका

री

योग्यता/काय,काल हटाए जाने की विवचिध/
स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के

उपाय

राजनैचितक
दल का
प्रचितविनचिधत्
व कर 
सकते है ।

7 नेपाल 61
मुख्य 
विनवा,$न 
आयुक्त एवं
$ार अन्य 
विनवा,$न 
आयुक्त - 
अनुच्छेद 
245(1)

राष्ट्रपचित, संवैधाविनक
परिर7द् (अनुच्छेद
284) की अनुशंसा 
पर, सिजसमें 
विनर्म्सनलिललिlत 
सस्थिर्म्समलिलत हैं:

क. प्रधानमंत्री-
अध्यक्ष

l. मुख्य
न्यायाधीश- 
सदस्य

ग. प्रचितविनचिध सभा 
का अध्यक्ष- 
सदस्य

घ. राष्ट्रीय सभा का
अध्यक्ष- सदस्य

राष्ट्रपचित क. मान्यता प्राप्त 
विवश्वविवद्यालय से स्नातक
उपाचिध धारिरत करता होय

l. विनयुविक्त के pीक पूव,
विकसी राजनैचितक दल का 
सदस्य न होय

ग. पैतालीस व7, की आयु 
पूण, विकया होय

घ. उच्च नैचितक $रिरत्र रlता 
होय

[अनुच्छेद 245 (6)]

छः व7,

[अनुच्छेद 245 (3)]

शारीरिरक अथवा 
मानसिसक अस्वस्थतता 
के कारण पद धारण 
करने एवं कायk का 
विनव,हन करने में 
असमथ,ता के आधार पर
संवैधाविनक परिर7द की 
अनुशंसा पर राष्ट्रपचित 
द्वारा हटाया जायेगा।

[अनुच्छेद 245(4)
(घ)]

8 दचिक्षण 
अविफ्रका62

आयोग में 
पाँ$ सदस्य 
होंगे, सिजनमें 
से एक 
न्यायाधीश 
होगा, सिजसे 
राष्ट्रपचित द्वारा
विनयुक्त विकया
जाएगा।

[धारा
6(1)]

पैनल में 
विनर्म्सनलिललिlत 
शाविमल होंगे:

क. संवधैाविनक
न्यायालय का 
अध्यक्ष- 
अध्यक्ष

l.

मानवाचिधकार 
न्यायालय का 
प्रचितविनचिध

ग. लैंविगक 

राष्ट्रपचित
द्वारा 
राष्ट्रीय 
सभा 
की 
सविमचित
द्वारा 
नामांक
न पर, 
सिजसमें 
सभा में
प्रचितविन
चिधत्व 

(क) दचिक्षण 
अफ्रीकी नागरिरक
हो;
(l) उस स्तर पर 
कोई उच्च दलीय-
राजनैचितक छविव न 
हो;
(ग) उक्त सभा के
सदस्यों के बहुमत 
द्वारा अपनाए गए 
प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय
सभा द्वारा 
अनुशंसिसत विकया 
गया हो; एवं

7 व7,

[धारा 
7(1)]

एक 
और 
काय,का
ल के 
लिलए 
पुनः 
विनयुक्त 
विकया 
जा 
सकता 

$ुनावी अदालत की 
सिसफ़ारिरश और उस सभा 
के अचिधकांश सदस्यों द्वारा
एक प्रस्ताव को अपनाना,
सिजसमें उस आयुक्त को
पद से हटाने की मांग की 
गई थी

 [S.7(3)(a)]

616161 नेपाल का संविवधान, यहां उपलब्ध है:

 https://lawcommission.gov.np/en/wp-content/uploads/2021/01/Constitution-of-नेपाल.pdf

626262 1996 का $ ुनाव आयोग अचिधविनयम 51, यहां उपलब्ध ह:ै 
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/act51of1996.pdf
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स. क्र. देश विनवा,$न विनकायों
की संर$ना

$यन सविमचित की
संर$ना

विनयोक्ता
प्राचिधका

री

योग्यता/काय,काल हटाए जाने की विवचिध/
स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के

उपाय

समानता 
आयोग का 
प्रचितविनचिध

घ. स्थाविपत 
लोक 
अभिभयोजक

[धारा 6(1)]

करने 
वाले 
सभी 
दलों के
आनुपा
चितक 
सदस्य
शाविमल
होते हैं,
पैनल 
द्वारा 
अनुशं
सिसत 
उर्म्समीद
वारों 
की 
सू$ी में
से 
विकया 
जाता 
है।

(घ) राष्ट्रीय सभा 
की एक सविमचित 
द्वारा नाविमत विकया 
गया हो, जो उस 
सभा में प्रचितविनचिधत्व
करने वाले सभी 
दलों के सदस्यों से 
आनुपाचितक रूप से
गविpत की गयी हो,

धारा (3) 
[S.6(2)]

है

9 यूनाइटेड
हिंकगडम 63

विनवा,$न
आयोग में दस
आयुक्त  होते
हैं,  सिजन्हें
सविमचित  द्वारा
विनयुक्त विकया
जाता है तथा
इसके  सदस्य
विब्रटेन की
संसद  के
सांसदों  में  से
$ुने जाते हैं।

विनवा,$न आयोग पर
स्पीकर  (अध्यक्ष)
की सविमचित, सिजसके
सदस्य यू.के. संसद
के सांसदों  से लिलए
गए हैं, $ुनाव
आयुक्तों की विनयुविक्त
की  देlरेl  करती
है। इन पदों के लिलए
उर्म्समीदवारों  को
हाउस  ऑफ
कॉमन्स  द्वारा
अनुमोविदत  विकया
जाता  है  एवं
महामविहम  महारानी
द्वारा  विनयुक्त  विकया

यविद सदन
प्रस्ताव
पर
सहमत हो
जाता  है,
तो  राजा
रॉयल
वारटं
द्वारा
आयुक्तों
की
विनयुविक्त
करता है।

-

-

-

636363 https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-and-what-we-do/about-us/ ommissioners/our-

commissioners
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स. क्र. देश विनवा,$न विनकायों
की संर$ना

$यन सविमचित की
संर$ना

विनयोक्ता
प्राचिधका

री

योग्यता/काय,काल हटाए जाने की विवचिध/
स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के

उपाय

जाता है।

अध्यक्ष  सदन  के
नेता  से  अनुशंसिसत
उर्म्समीदवारों  की
विनयुविक्त  के  लिलए
विवनम्र  अभिभभा7ण
हेतु  प्रस्ताव  पेश
करने  के  लिलए
कहेंगे।

VIII.    अन्य संवैधाविनक  /   सांविवचिधक विनकायों के $यन की प्रविक्रया  

108. संवैधाविनक लोकतंत्र का अनुसमथ,न करने वाले विवभिभन्न राज्य ससं्थानों

के पास अपने प्रमुlों एवं सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलए एक स्वतंत्र ततं्र ह।ै ऐसा

इस उदे्दश्य से विकया जाता है  ताविक उन्हें बाह्य प्रभाव से अछूता रlा जा सके

सिजससे वे विनष्पक्ष रह सकें  एवं विनधा,रिरत कायk को सर्म्सपन्न कर सकें । विवभिभन्न

प्राचिधकारिरयों की स्थिस्थचित दशा,ने वाली तालिलका इस प्रकार ह:ै-

स.
क्र.

प्राचिधकरण विनकाय की
संर$ना

$यन सविमचित
की संर$ना

विनयोक्ता
प्राचिधकारी

योग्यता काय,काल स्वतंत्रता सुविनचिiत
करने वाली शत̃

1 राष्ट्रीय मानव 
अचिधकार आयोग

(मानव अचिधकार 
संरक्षण अचिधविनयम, 
1993)

राष्ट्रीय मानव 
अचिधकार 
आयोग में 
अध्यक्ष एवं 12
अन्य सदस्य 
होते हैं।

(5 पूण,कालिलक 
सदस्य एवं 7 
मास्थिन्यत सदस्य)

$यन सविमचित में 
विनर्म्सनलिललिlत 
शाविमल हैं:
. प्रधानमंत्री - 
(अध्यक्ष),
. लोकसभा का 
अध्यक्ष,
. कें द्रीय गृह मंत्री,
.राज्य सभा का 
उप सभापचित,
. संसद के दोनों 

राष्ट्रपचित 
(धारा- 4)

अध्यक्ष- उच्चतम 
न्यायालय का सेवाविनवृत्त 
मुख्य न्यायमूर्तित

सदस्य

•      जो उच्चतम 
न्यायालय का न्यायाधीश 
रहा हो

सदस्य

•  जो विकसी उच्च 
न्यायालय का मुख्य 

3 व7, की अवचिध
तक या सत्तर 
व7, की आयु
प्राप्त कर लेने 
तक
(धारा 6 - 
अध्यक्ष और
सदस्यों की 
पदावचिध)

राष्ट्रपचित  कचितपय
परिरस्थिस्थचितयों  में  अध्यक्ष
या विकसी सदस्य को पद
से हटा सकता है
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स.
क्र.

प्राचिधकरण विनकाय की
संर$ना

$यन सविमचित
की संर$ना

विनयोक्ता
प्राचिधकारी

योग्यता काय,काल स्वतंत्रता सुविनचिiत
करने वाली शत̃

(धारा 3 - 
राष्ट्रीय मानव 
अचिधकार 
आयोग का 
गpन)

मानव अचिधकार 
संरक्षण 
अचिधविनयम,
1993

सदनों में विवपक्ष 
के नेता

न्यायमूर्तित रहा हो

•
सदस्यों में से कम से कम 
एक मविहला होनी $ाविहए 
सिजसके पास मानव 
अचिधकार के विव7य में ज्ञान
या अनुभव हो।

2 राज्य मानव अचिधकार
आयोग
(मानव अचिधकार 
संरक्षण अचिधविनयम, 
1993)

अध्यक्ष एवं 2 
अन्य
(धारा 22 - 
राज्य आयोग 
के अध्यक्ष और 
सदस्यों की 
विनयुविक्त)
मानव अचिधकार
संरक्षण 
अचिधविनयम, 
1993

राज्यपाल द्वारा 
सविमचित की 
अनुशंसा पर 
विनयुक्त विकया जाता
है, सिजसमें -
. मुख्यमंत्री
. विवधान सभा
अध्यक्ष,
. राज्य का गृह 
मंत्री,
. विवधान सभा में 
विवपक्ष का नेता

राज्यपाल
(धारा 22)

अध्यक्ष- उच्च न्यायालय के 
सेवाविनवृत्त मुख्य न्यायाधीश
या न्यायाधीश
सदस्य- विकसी उच्च 
न्यायालय या राज्य मेें सिजला
न्यायालय का न्यायाधीश है 
या रहा हो

3 व7, की अवचिध
तक या सत्तर 
व7, की आयु 
प्राप्त कर लेने 
तक
(धारा 24 - 
राज्य आयोग के
अध्यक्ष और 
सदस्यों की 
पदावचिध)
पुनः विनयुविक्त के 
लिलए पात्र होंगे

केवल  राष्ट्रपचित  द्वारा
हटाया जा सकेगा

3 सीबीआई  (विनदेशक
की अध्यक्षता में)

(विदल्ली  विवशे7  पुलिलस
स्थापन  अचिधविनयम,
1946)

(धारा  4क  -
विनदेशक  की
विनयुविक्त के लिलए
सविमचित)
विदल्ली  विवशे7
पुलिलस  स्थापन
अचिधविनयम,
1946

कें द्रीय सरकार, 3
सदस्यीय  सविमचित
की  अनुशंसा  पर
सीबीआई  के
विनदेशक  की
विनयुविक्त  करेगी,
सिजसमें  शाविमल
होंगे -

-     प्रधानमंत्री
अध्यक्ष के रूप में

-   लोकसभा  में
विवपक्ष  के  नेता,
और

-  भारत का मुख्य
न्यायमूर्तित  या
उसके द्वारा
नामविनर्दिदष्ट  सवšच्च
न्यायालय  का
न्यायाधीश।

विनयुविक्त
सविमचित द्वारा

- दो  व7,  की
अवचिध
(धारा  4l  -
विनदेशक  की
सेवा के विनबंधन
एवं शत̃)
विदल्ली विवशे7
पुलिलस  स्थापन
अचिधविनयम,
1946

राष्ट्रपचित के पास सीवीसी
द्वारा  दवु्य,वहार  या
असमथ,ता  के  संदभ,  में
विनदेशक  को  हटाने  या
विनलंविबत  करने  का
अचिधकार है
(विनष्कासन)

4 मुख्य सू$ना आयुक्त

 (सू$ना का अचिधकार

-  मुख्य सू$ना
आयकु्त
-

.प्रधानमंत्री
(अध्यक्ष)

राष्ट्रपचित
द्वारा सविमचित
की

विवचिध,  विवज्ञान  एवं
प्रौद्योविगकी,  समाज  सेवा,
प्रबंध,  पत्रकारिरता,

...जैसा  विक  कें द्र
सरकार द्वारा
विनधा,रिरत  विकया

साविबत  कदा$ार  या
अक्षमता  के  आधार  पर
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की संर$ना
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करने वाली शत̃

अचिधविनयम, 2005) - कें द्रीय  सू$ना
आयकु्त  (सिजतने
उचि$त  समझें,
अचिधकतम 10)
- (धारा  12 -
कें द्रीय  सू$ना
आयोग  का
गpन)
- सू$ना  का
अचिधकार
अचिधविनयम,
2005

.लोकसभा  में
विवपक्ष के नेता

.कें द्रीय  कैविबनेट
मंत्री (प्रधानमंत्री
द्वारा मनोनीत)

अनुशंसा
पर

जनसर्म्सपक,  माध्यम  या
प्रशासन  तथा  शासन  का
व्यापक  ज्ञान  एवं   अनुभव
रlने  वाले  जनजीवन  में
प्रख्यात व्यविक्त।

विकसी भी राज्य अथवा कें द्र
शासिसत प्रदेश का संसद या
विवधानमंडल का सदस्य नहीं
होगा एवं राज्य के तहत
लाभ का कोई भी पद धारिरत
न करता हो।

गया  हो  या  65,
जो भी पहले हो
.  पुनः विनयुविक्त के
लिलए अयोग्य होगा

सू$ना आयुक्तों
को सीआईसी के
रूप  में  विनयुक्त
विकया जा सकता
है,

राष्ट्रपचित द्वारा  विनष्कासन
(उच्चतम  न्यायालय  की
जां$  के  बाद  विक  ऐसा
व्यविक्त  ऐसे  आधारों  पर
हटाने योग्य होगा)

अन्य आधारः

- विदवालिलयापन

- नैचितक  अधमता  के
अपराध में दो7सिसचिद्ध

-  मानसिसक  अक्षमता
के कारण अयोग्य

-    ऐसे विवत्तीय विहत
अर्जिजत  विकये  हो  जो
आचिधकारिरक  पद  के
प्रचितकूल हो।

5 कें द्रीय  सतक, ता
आयोग

(कें द्रीय  सतक, ता
आयोग  अचिधविनयम,
2003)

-  कें द्रीय
सतक, ता आयुक्त
- सतक, ता
आयुक्त
(2  से  अचिधक
नहीं)
(धारा  3  -
कें द्रीय  सतक, ता
आयोग  का
गpन)
कें द्रीय सतक, ता
आयोग
अचिधविनयम,
2003

• प्रधानमंत्री
(अध्यक्ष)
•

लोकसभा  में
विवपक्ष के नेता
•

गृह मंत्री

राष्ट्रपचित  द्वारा
सविमचित  की
अनुशंसा पर

सीवीसी के लिलए

-  व्यविक्त,  जो  अलिlल
भारतीय  सेवा  या  सिसविवल
सेवा में है या रहा हो,  सिजसे
सतक, ता, नीचित विनमा,ण और
प्रशासन  से संबंचिधत  मामलों
में अनुभव हो एवं उसके साथ
पुलिलस प्रशासन में भी, या

-  कें द्र  सरकार  के  तहत
स्थाविपत  एक  विनगम  में  पद
धारिरत करता हो या विकया हो
एवं बीमा और बैंहिंकग, विवचिध,
सतक, ता  और  जां$  सविहत
विवत्त  में  विवशे7ज्ञता  और
अनुभव हो

4  व7,  तक  सिजस
तारीl से  वह
काया,लय  में प्रवेश
करता  है  या  65
व7,, जो भी पहले
हो।

-  पुनः  विनयुविक्त
हेतु अयोग्य होगा।

-  सतक, ता
आयुक्त  को
सीवीसी के रूप में
विनयुक्त विकए  जाने
के पात्र होंगे, परन्तु
दोनों  पदों  का
सामूविहक
काय,काल  4  व7,
से अचिधक न हो।

(धारा  5  कें द्रीय
सतक, ता  आयुक्त
की  सेवा  के
विनबंधन और अन्य
शत̃)

कें द्रीय  सतक, ता
आयोग
अचिधविनयम,
2003

- साविबत कदा$ार या
अक्षमता  के आधार  पर
राष्ट्रपचित  द्वारा  विनष्कासन
(उच्चतम  न्यायालय  की
जां$  के  बाद  विक  ऐसा
व्यविक्त ऐसे आधारों पर
हटाने योग्य होगा)

- अन्य आधारः

- विदवालिलयापन

-  नैचितक  अधमता  के
अपराध में दो7सिसचिद्ध

- मानसिसक अक्षमता
के कारण अयोग्य

-    ऐसे विवत्तीय  विहत
अर्जिजत  विकये  हो  जो
आचिधकारिरक  पद  के
प्रचितकूल हो।

6 लोकपाल अध्यक्ष
•

राष्ट्रपचित  द्वारा
सविमचित  की

अध्यक्ष के लिलए
-  जो  भारत  का  मुख्य

5  व7,,
काया,लय  में

साविबत  कदा$ार  या
अक्षमता  के आधार  पर
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प्राचिधकरण विनकाय की
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(लोकपाल  और
लोकायुक्त  अचिधविनयम,
2013)

-  अन्य
सदस्य

(सिजतने उचि$त
समझें,  सिजसमें
50% से
अचिधक
न्याचियक
सदस्य  नहीं
होंगे)

(धारा  4  -
$यन  सविमचित
की  सिसफारिरशों
पर  अध्यक्ष
और  सदस्यों
की विनयुविक्त)

लोकपाल और
लोकायुक्त
अचिधविनयम,
2013

प्रधानमंत्री
(अध्यक्ष)
•

 लोकसभा में
विवपक्ष के नेता
•

लोकसभा का
अध्यक्ष
•

उच्चतम
न्यायालय  के
मुख्य
न्यायमूर्तित  या
न्यायाधीश
•

एक  विवख्यात
विवचिधवेत्ता

अनुशंसा पर न्यायाधीश हो या रहा हो या
सवšच्च  न्यायालय  का
न्यायाधीश  हो  या  रहा  हो,
या सत्यविनष्ठा और उत्कृष्ट
योग्यता  वाला  प्रचितविष्ठत
व्यविक्त  हो,  सिजसके  पास
भ्रष्टा$ार विवरोधी नीचित, लोक
प्रशासन,  सतक, ता,  बीमा
और  बैंहिंकग  सविहत  विवत्त,
विवचिध और प्रबंध से संबंचिधत
मामलों में कम से कम पच्चीस
व7k का  विवशे7 ज्ञान  और
विवशे7ज्ञता हो।

अध्यक्ष और सदस्य,  विनर्म्सन
नहीं होंगेः -

 सांसद/विवधायक
151 45  व7,  से
कम
152 नैचितक
अधमता  के  अपराध  में
दो7सिसचिद्ध
153  पं$ायत  या
नगरपालिलका के सदस्य
154 वह व्यविक्त
सिजसे  सेवाओं  से
विनष्कावि7त विकया गया हो।

प्रवेश करने की
चितभिथ  से,  या
70  व7,,  जो
भी  पहले  हो।
(धारा 6)

विनर्म्सनलिललिlत
के  लिलए
अयोग्य  होगा
-

-  लोकपाल
के  अध्यक्ष या
सदस्य के रूप
में पुनः विनयुविक्त
हेतु।

-  राष्ट्रपचित
द्वारा  की  जाने
वाली अन्य
विनयुविक्तयों हेतु।
राष्ट्रपचित  द्वारा
की जाने वाली
अन्य
विनयुविक्तयों हेतु।

-  सरकार  के
तहत  लाभ  के
अन्य पदों हेतु।

-  पद  को
त्यागने  से  5
व7,  की अवचिध
के  भीतर
विनवा,$न  में
भाग लेने हेतु।

:  सदस्य  को
अध्यक्ष के रूप
में विनयुक्त विकया
जा सकता है,
परन्तु  कुल
पदावचिध 5 व7,
से अचिधक न
हो।

(धारा  6  -
अध्यक्ष  और
सदस्यों  की
पदावचिध)

लोकपाल और
लोकायुक्त
अचिधविनयम,

राष्ट्रपचित  द्वारा  विनष्कासन
(उच्चतम  न्यायालय  की
जां$  के  बाद  विक  ऐसा
व्यविक्त ऐसे  आधारों  पर
हटाने योग्य होगा)

अन्य आधारः

- विदवालिलयापन

नैचितक अधमता के
अपराध में दो7सिसचिद्ध

    मानसिसक अक्षमता के
कारण अयोग्य

    अपने काया,लय के
बाहर  रोजगार  में  संलग्न
है।

-
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2013

7 भारतीय पे्रस परिर7द्

(भारतीय  पे्रस  परिर7द्
अचिधविनयम, 1978)

 
28 
  (
संर$ना
पे्रस  परिर7द  अचिधविनयम
1978

राज्य सभा के अध्यक्ष

लोकसभा  के
अध्यक्ष

राज्य  सभा  के
सदस्यों  द्वारा
विनवा,चि$त व्यविक्त

अलग-
अलग
सदस्यों  को
उनकी
भूविमका  की
आवश्यकता
के अनुसार
विनयुक्त विकया
जाता  है।
अध्यक्ष  के
लिलए  एक
सविमचित
बनाई  जाती
है।

कोई भी श्रमजीवी पत्रकार
जो विकसी समा$ार पत्र का
स्वामी हो या उसके प्रबंध
का  कारबार  करता  हो,
नामविनदfशन  का  पात्र नहीं
होगा।

(धारा  5(3)  का परन्तुक
प्रावधान)

3 व7,

(अध्यक्ष एवं अन्य
सदस्य)

परन्तुक -

अध्यक्ष,   परिर7द्
के  पुनग,विpत  होने
तक या छः मास
की  अवचिध  के
लिलए,  इनमे से जो
भी पूव,तर हो, पद
धारण  करता
रहेगा।

सेवाविनवृत्त सदस्य
केवल  एक
पदावचिध के लिलए
पात्र होंगे।

(धारा  6  -
सदस्यों  की
पदावचिध  और
विनवृलित्त)

पे्रस  परिर7द
अचिधविनयम,
1978

-

       IX.   संवैधाविनक मौन और रिरक्तताः न्यायालय की विदशा  -  विनदfश देने की शविक्त  

        109. इस न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 के तहत "पूण,  न्याय" करने

के  लिलए  विनदfश  जारी  करने  की  पूण,  शविक्त  ह।ै  इस  न्यायालय  के  विनण,यों  के

विवश्ले7ण से पता $लता है विक न्यायालय ने एक न्यायशास्त्र बनाया है,  जहां

उसने विवधायी अंतराल को भरने के लिलए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शविक्त

का प्रयोग विकया ह।ै64 डॉ. बी.आर.अर्म्सबेडकर द्वारा विदए गए भा7ण का भी संदभ,

विदया जा सकता ह।ै डॉ.  बी.आर.अर्म्सबेडकर ने  4  नवंबर  1948  को संविवधान

646464 कृष्णन आरए$ और भास्कर ए, सलमान lशुbद और अन्य में "भारतीय संविवधान का अनुच्छेद 142: न्याचियक सविक्रयता और संयम के बी$
की रlेा पर" (संस्करण) न्याचियक समीक्षाः प्रविक्रया,  शविक्तयां और समस्याएं  (उपेंद्र बख्शी के सर्म्समान में विनबधं) (Cambridge University Press

2020)
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सभा में उल्लेl विकया विक मसौदा सविमचित ने सत्ता के दरुुपयोग से ब$ने के लिलए

विवस्तृत प्रविक्रयाओ ंको शाविमल करने का प्रयास विकया था। डॉ. अर्म्सबेडकर एक

ऐसे संवैधाविनक प्रारूप पर जोर दे रहे थे जो शविक्त को विवविनयविमत करने के लिलए

कानूनी प्रविक्रयाओं को विनधा,रिरत करके मनमानेपन को रोकेगा।65

        110. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर विवधायी अंतर को भरने के लिलए

विदशा-विनदfश विनधा,रिरत विकए हैं। लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ,66 में विवदेशी

माता-विपता द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिलए वैधाविनक अचिधविनयम के

अभाव में,  उनके न्यायालय ने सामासिजक संगpनों और विनजी गोद लेने वाली

एजेंसिसयों द्वारा कदा$ार को रोकने के लिलए सुरक्षा उपाय विनधा,रिरत विकए। कुमारी

माधरुी पाविटल और अनदर विवरुध्द एचिडशनल आयकु्त, जनजातीय विवकास और

अन्य67 शकै्षभिणक  ससं्थानों  में  प्रवेश  के लिलए  या  रोजगार के लिलए  सामासिजक

स्थिस्थचित प्रमाण पत्र (यह दशा,ता है विक कोई व्यविक्त अनुसूचि$त जाचित/अनुसूचि$त

जनजाचित समुदाय से संबंचिधत ह)ै जारी करने और शीघ्र जां$ के लिलए विनदfशन

प्रदान विकए गए हैं। इस न्यायालय ने  विवनीत नारायण और अन्य बनाम भारत

संघ और अन्य के मामले में सीबीआई और अन्य विवशे7 जां$ एजेंसिसयों की

स्वायत्तता के लिलए विदशा-विनदfश विनधा,रिरत विकए।68 विवशाlा ई और अन्य बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य  के मामले में,69 इस न्यायालय ने काय,स्थल पर

मविहलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम सुविनचिiत करने के लिलए विदशा-विनदfश

विनधा,रिरत विकए। इस संबंध में एक अन्य विनण,य राष्ट्रपचित बनाम कें द्र सरकार के

माध्यम से विवश्व जागृचित विमशन ह।ै कैविबनेट सचि$व और अन्य के माध्यम से, 70

656565 https://www.hindustantimes.com/opinion/ambedkars-constitutionalism-speaks-to-contemporary-times-

101637851829964.html

666666 AIR 1984 एस सी 469

676767  (1994) 6   एस सी सी 241

686868  (1998) 1   एस सी सी 226

696969 AIR 1997 एस सी 3011

707070 (2001) 6   एस सी सी 577
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जहां इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीp ने रहैिंगग के lतरे को रोकने

के लिलए शकै्षभिणक संस्थानों के लिलए विदशा-विनदfश विनधा,रिरत विकए।   

       111. इस न्यायालय ने प्रकाश सिंसह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं

अन्य71 के मामले में पुलिलस सुधारों पर विवभिभन्न सविमचितयों की रिरपोटk का

अध्ययन करने के पiात पुलिलस सुधारों की प्रकृचित के संबंध में कुछ विनदfश

विदए  हैं  जो  नए  पुलिलस  अचिधविनयम  के  बनने  तक  लागू  रहेंगे।  विनण,य  से

विनर्म्सनलिललिlत अंश उद्धतृ करना आवश्यक ह:ै

    "इस मामले को केवल इस उर्म्समीद के साथ छोड़ना और आगे के

घटनाक्रमों का इतंजार करना संभव या उचि$त नहीं ह।ै राज्य सरकारों द्वारा

नया कानून बनाए जाने तक लागू रहने वाले विदशा-विनदfश विनधा,रिरत करना

आवश्यक  ह।ै  संविवधान  के  अनुच्छेद  142  के  साथ  अनुच्छेद  32  इस

न्यायालय को ऐसे विनदfश जारी करने का अचिधकार देता है,  जो पूण,  न्याय

करने के लिलए आवश्यक हो सकते हैं।

        विकसी भी मामले या मामले में। सभी अचिधकारिरयों को अनुच्छेद 144 के

तहत इस न्यायालय द्वारा पारिरत आदेशों के अनुपालन में काय,  करने का

अचिधकार  ह।ै  उपयु,क्त  स्थिस्थचित  को  ध्यान  में  रlते  हुए  अपने  संवैधाविनक

कत,व्यों और दाचियत्वों के विनव,हन में, हम कें द्र सरकार, राज्य सरकारों और

कें द्र  शासिसत  प्रदेशों  को  उचि$त  कानून  बनाने  तक  अनुपालन  के  लिलए

विनर्म्सनलिललिlत विनदfश जारी करते हैं।             

      112. इस न्यायालय ने ससं्थागत तंत्र और प्रविक्रयात्मक प्रणाली को

सुव्यवस्थिस्थत और सुविवधाजनक बनाने के लिलए विदशा-विनदfश भी विनधा,रिरत

विकए हैं। लक्ष्मी बनाम भारत संघ और अन्य72 के मामले में, इस न्यायालय

71 7171       (2006) 8    एस सी सी 1

72 7272(2014) 4 एस सी सी 427
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ने तेजाब हिंहसा के मामलों को रोकने के लिलए हस्तके्षप विकया और तेजाब की

विबक्री और तेजाब हमले के पीविड़तों के उप$ार पर विदशा-विनदfश विनधा,रिरत

विकए। 

 शविक्त वाविहनी बनाम भारत संघ और अन्य73 मामले में तीन- न्यायाधीशों

की पीp ने अंतरधार्दिमक और अंतरजातीय विववाहों में lाप पं$ायत द्वारा

गरैकानूनी हस्तके्षप की जां$ के लिलए विदशाविनदfश जारी विकए। न्यायालय ने

कहाः 

 "ऑनर क्राइम के दद,नाक प्रभाव की $ुनौचितयों का सामना करने के

लिलए,  हम सो$ते हैं विक विनवारक,उप$ारात्मक और दडंात्मक उपाय होने

$ाविहए और तदनुसार,  हम संबंचिधत राज्यों की काय,पालिलका और पुलिलस

प्रशासन को व्यापक रूप और स्वतंत्रता के साथ तौर-तरीकों के बारे में

बताते हैं ताविक बताए गए उदे्दश्यों के लिलए एक मजबूत तंत्र विवकसिसत करने के

लिलए और उपाय विकए जा सकें ।"

                      113.मामले कानूनों की श्रृंlला आचिधकारिरक रूप से इस

न्यायालय  की  विवचिध  शासन  को  संरचिक्षत  करने और  बढ़ावा  देने  के  लिलए

हस्तके्षप करने की प्रचितबद्धता को प्रदर्शिशत करती है, जब तक विक विवधाचियका

कदम नहीं उpाती, तब तक विवधायी रिरक्तता को पूरा करती ह।ै यह संविवधान

के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूण, शविक्त का प्रयोग करते हुए

विकया गया ह।ै 

         114.    इस कारण हमारा विनण,य मुख्य $ुनाव आयकु्त और $ुनाव

आयकु्त की विनयवुिक्त के लिलए $यन प्रविक्रया के लिलए मापदडं या विदशा-विनदfश

विनधा,रिरत करने का ह।ै इस विनण,य का समथ,न पंजाब राज्य बनाम सलिलल

73 7373(2018) 7 एस सी सी 192
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सभलोक और अन्य74 में दो-न्यायाधीशों के फैसले द्वारा विकया गया ह।ै इस

मामले में यह बताया गया विक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के $यन के

लिलए संविवधान के अनुच्छेद 316 में कोई मापदडं या विदशा-विनदfश विनधा,रिरत

नहीं विकए गए हैं और संविवधान की अनुसू$ी VII सू$ी II प्रविवविष्ट 41 के संदभ,

में इस विव7य पर कोई कानून नहीं बनाया गया ह।ै पीp की ओर से न्यायमूर्तित

मदन लोकुर ने अपनी सहमचित में मोहिंहदर सिंसह विगल मामले पर भरोसा करते

हुए दोहराया विकः 

" ...व्यापक विववेकाचिधकार उच्च व्यविक्तयों में भी अत्या$ारी क्षमता से भरा

हुआ ह।ै इसलिलए, विववेक का न्यायशास्त्र महत्वपूण,  और महत्वपूण,  प्रभाव

वाले  संवैधाविनक  पद  पर  $यन  और  विनयवुिक्त में  काफी  उच्च  स्तर  के

विनरीक्षण की मांग करता ह।ै"

        115.     न्यायमूर्तित लोकुर ने $यन प्रविक्रया की न्याचियक समीक्षा

पर इस न्यायालय के विपछले विनण,यों का भी विवश्ले7ण विकया और कहाः 

        “115. सेंटर फॉर पी. आई. एल. विव. सेटंर फॉर पी. आई. एल. बनाम

भारत संघ,(2011) 4 एस सी सी 1: (2011)1एस सी सी (L & S) 609] में

इस न्यायालय ने कें द्रीय सतक, ता आयुक्त की विनयुविक्त को रद्द कर विदया, जबविक एक

$यविनत उर्म्समीदवार की पात्रता या उपयुक्तता से संबंचिधत योग्यता समीक्षा और

सिसफारिरश करने की प्रविक्रया से संबंचिधत न्याचियक समीक्षा के बी$ अंतर की पुविष्ट की।

इसे स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने कें द्रीय सतक, ता आयुक्त की विनयुविक्त को

$यविनत व्यविक्त की सत्यविनष्ठा की योग्यता समीक्षा के रूप में नहीं, परन्तु संस्था की

सत्यविनष्ठा से संबंचिधत अनुशंसा करने की प्रविक्रया की न्याचियक समीक्षा के रूप में

देlा।  यह  स्पष्ट विकया  गया  था  विक उर्म्समीदवार  की  व्यविक्तगत  सत्यविनष्ठा  को

74 7474(2013) 5 एस सी सी 1
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नजरअंदाज नहीं विकया जा सकता हैए लेविकन उर्म्समीदवार की अनुशंसा करते समय

संस्थागत सत्यविनष्ठा को ध्यान में रlा जाना $ाविहए। यह मत व्यक्त विकया गया विक

यद्यविप यह न्यायालय ए$पीसी की राय पर अपील में नहीं बैp सकता हैए लेविकन यह

विनचिiत रूप से देl सकता है विक क्या सिसफारिरश विकए जाने पर अचिधविनयम के

उदे्दश्यों के साथ संबंध रlने वाली प्रासंविगक सामग्री और महत्वपूण, पहलुओ ंको

ध्यान में रlा जाता है। इस न्यायालय ने संस्था की भलाई और जनविहत में काय,

करने की व्यापक आवश्यकता पर जोर विदया।

इस संदभ, में एन. कन्नदासन [एन. कन्नदासन बनाम अजय lोसे,

(2009)7  एस सी सी  1:(2009) 3एस सी सी() 1]",  का संदभ,

विदया गया था। 

             

          116. यह भी माना गया विक एक संवैधाविनक पद की $यन प्रविक्रया को एक

नौकरशाही पदाचिधकारी की $यन प्रविक्रया के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यविद

काय,पालिलका के पास उर्म्समीदवार का $यन करने का अनन्य विववेकाचिधकार छोड़ विदया

जाता है,  तो यह संवैधाविनक संस्थान के ताने-बाने को नष्ट कर सकता है। इस

न्यायालय ने कहाः 

   "लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे संवधैाविनक पद को विवशुद्ध रूप से

प्रशासविनक  पद  के  समकक्ष  नहीं  pहराया  जा  सकता  है-  विकन्तु  ऐसा  करना

हासोत्पादक होगा। जबविक मुख्य सचि$व और पुलिलस महाविनदेशक सीढ़ी के शी7, पर

हैं,  विफर भी वे अविनवाय,  रूप से प्रशासविनक पदाचिधकारी हैं। उनके कत,व्यों और

सिजर्म्समेदारिरयों को,  $ाहे विकतना भी कविpन क्यों न हो,  एक महत्वपूण,  संवधैाविनक
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प्राचिधकरण या एक संवैधाविनक न्यासी के कत,व्यों और सिजर्म्समेदारिरयों के सर्म्सबन्ध में

तुलना नहीं विकया जा सकता है, सिजसकी विनयवुिक्त से न केवल आकांक्षी भारतीय में

विवश्वास पैदा होने की उर्म्समीद की जाती है, विकन्तु उस ससं्था की विवश्वसनीयता भी

सामने आती है सिजससे वह संबंचिधत ह।ै इसलिलए, मैं इस विव$ार को स्वीकार करने

में असमथ, हूं विक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद के लिलए एक विनयकु्त व्यविक्त

की उपयकु्तता का मूल्यांकन उसी मापदंड पर विकया जाना $ाविहए सिजस पर एक

वरिरष्ठ प्रशासविनक पदाचिधकारी की विनयवुिक्त की जाती ह।ै अध्यक्ष भारत और भारत

के संविवधान के प्रचित विनष्ठा की शपथ लेते हैं-मुख्यमंत्री के प्रचित विनष्ठा की शपथ

नहीं। उस पद पर विनयवुिक्त को हल्के में या जनविहत के अलावा अन्य विव$ारों पर

नहीं लिलया जा सकता ह।ै नतीजतन, इस तक,  को स्वीकार करना संभव नहीं है विक

मुख्यमंत्री या राज्य सरकार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की विनयवुिक्त के लिलए

राज्यपाल  को  सलाह  देते हुए,  अन्य  सभी बातों  पर,  केवल  विनयकु्त  व्यविक्त की

कभिथत उपयकु्तता पर काय,  करने का अचिधकार ह।ै यविद इस तरह के विव$ार को

स्वीकार कर लिलया जाता है, तो यह लोक सेवा आयोग के ताने-बाने को ही नष्ट

कर देगा।" (कंचिडका 119 एवं 125)

117. यह विनष्क7, विनकाला गया विक न्यायालय तब तक विदशा-विनदfश तयैार

कर सकता है जब तक विक विवधाचियका कदम नहीं उpाती। उद्धतृ करने के लिलएः 

                   “136. उपरोक्त लिललिlत इस न्यायालय के विवभिभन्न विनण,यों के आलोक

में, प्रशासविनक और सवंधैाविनक अविनवाय,ता को तभी पूरा विकया जा सकता है जब

सरकार पंजाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की विनयवुिक्त के लिलए

विदशा-विनदfश या मापदडं तयैार कर।े यह विक वह ऐसा करने में विवफल रहा ह,ै इस

न्यायालय या विकसी उच्च न्यायालय को एक विनर्दिदष्ट अवचिध के भीतर आवश्यक काय,

करने के लिलए राज्य सरकार को विनदfश दनेे से नहीं रोकता ह।ै केवल इसलिलए विक
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पजंाब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर विकसी व्यविक्त की विनयवुिक्त

के लिलए योग्यता या अनभुव विनर्दिदष्ट करने की वांछनीयता या अन्यथा पर विव$ार

करना राज्य विवधानमंडल पर छोड़ विदया गया है  ,   इसका मतलब यह नहीं है विक यह 

न्यायालय काय,पालिलका को विदशा  -  विनदfश तयैार करने और मापदडं विनधा,रिरत करने  

का विनदfश नहीं दे सकता ह।ै यह न्यायालय विनचिiत रूप से इस सबंंध में उचि$त

विनदfश जारी कर सकता है  ,   और विपछले कई दशकों के अनभुव के साथ  -  साथ विवचिध  

आयोग  ,    विद्वतीय प्रशासविनक सुधार आयोग और इस न्यायालय द्वारा समय  -  समय 

पर व्यक्त विकए गए विव$ारों के आलोक में  ,   सशुासन और बेहतर प्रशासन के लिलए यह 

अविनवाय, है विक वह इस न्यायालय द्वारा उसिल्ललिlत संकेतकों के आधार पर उचि$त

विदशा  -  विनदfश और मापदडं तयैार करने के लिलए काय,पालिलका को विनदfश जारी कर।े  

ये विदशा  -  विनदfश पंजाब राज्य पर तब तक बाध्यकारी हो सकते हैं और होने $ाविहए  

जब तक विक राज्य विवधानमडंल अपनी शविक्त का प्रयोग नहीं करता।   "  

              118. यह विक अनुच्छेद  324 (2) मुख्य विनवा,$न आयुक्त और अन्य

विनवा,$न आयकु्तों की विनयुविक्त को संदर्शिभत करता है जो संसद द्वारा उस संबंध में

बनाई गई विकसी विवचिध के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपचित द्वारा की जाएगी।

इसमें  विव$ार  विकया  गया  है  विक  संसद  मुख्य  $ ुनाव  आयुक्त  और  अन्य  $ ुनाव

आयकु्तों की विनयवुिक्त के लिलए $यन की प्रविक्रया को विनधा,रिरत करने वाला कानून

बनाती है, लेविकन संविवधान को अपनाने के 73 व7k के बाद भी संसद द्वारा ऐसा

कानून नहीं बनाया गया है। विवधायी रिरक्तता को भरने के लिलए,  अथा,त विनवा,$न

आयोग के  सदस्यों  की विनयुविक्त  के  लिलए संसद द्वारा बनाई  गई  विकसी विवचिध  की

अनुपस्थिस्थचित और विवचिध आयोग, विनवा,$न आयोग आविद की विवभिभन्न रिरपोटk में व्यक्त

विकए गए विव$ारों के आलोक में, इस न्यायालय का यह सुविव$ारिरत मत है विक इस

प्रकार तत्काल मामले में  अनुच्छेद  142  के अधीन मुख्य विनवा,$न आयकु्त और

2023(3) eILR(PAT) SC 60



                                                      अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ
 291

विनवा,$न आयकु्तों के $यन और हटाने की प्रविक्रया को शासिसत करने के लिलए, जब

तक विक विवधानमंडल हस्तके्षप नहीं करता,  विदशा-विनदfश विनधा,रिरत करने के लिलए

इस न्यायालय की शविक्त का प्रयोग करना उचि$त ह।ै 

                       X.       विनवा,$न आयकु्तों की स्वतंत्रता  

                       119. एक संवैधाविनक विनकाय के रूप में $ुनाव आयोग के कामकाज

में स्वतंत्रता की अनुमचित देने के लिलए, मुख्य $ुनाव आयकु्तों के साथ-साथ $ुनाव

आयकु्तों  के  काया,लय  को  काय,कारी  हस्तके्षप  से  अलग  रlना  होगा।  इसकी

परिरकल्पना अनुच्छेद 324 (5) के परतंुक के तहत की गई ह ै जो इस प्रकार है- 

              “परन्तु मुख्य विनवा,$न आयकु्त को उसके पद से उसी रीचित से और उन्हीं

आधारों  पर  ही  हटाया  जाएगा,  सिजस  रीचित  से  और  सिजन  आधारों  पर  उच्चतम

न्यायालय  के  न्यायाधीश  को  हटाया  जाता  है  अन्यथा  नहीं  और  मुख्य  विनवा,$न

आयकु्त  की  सेवा  की  शतk  में  उसकी  विनयवुिक्त के  पiात्  उसके  लिलए  अलाभकारी

परिरवत,न नहीं विकया जाएगाः 

           परन्तु यह और विक विकसी अन्य विनवा,$न आयकु्त या प्रादेभिशक आयकु्त को

मुख्य विनवा,$न आयकु्त की अनुशंसा पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।”

120.  मुख्य विनवा,$न आयकु्त को हटाने के संबंध में दो प्रविक्रयात्मक सरुक्षा

उपाय उपलब्ध हैंः (i) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और

समान आधारों को छोड़कर उसके पद से नहीं हटाया जाएगाय (ii) मुख्य विनवा,$न

आयकु्त की सेवा की शतk में उसकी विनयवुिक्त के बाद अलाभकारी परिरवत,न नहीं

विकया जाएगा। हालांविक, अनुच्छेद  324 के दसूरे परन्तुक प्रावधान में कहा गया है

विक विनवा,$न आयकु्तों को हटाना केवल मुख्य विनवा,$न आयकु्त की अनुशंसा पर ही

विकया जा सकता ह।ै मुख्य विनवा,$न आयकु्तों के लिलए उपलब्ध सुरक्षा अन्य विनवा,$न

आयकु्तों  के  लिलए  उपलब्ध  नहीं  ह।ै  विवभिभन्न  रिरपोटk  में  अनुशंसा  की  गई  है  विक
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विनवा,$न आयोग की स्वतंत्रता सुविनचिiत करने के लिलए मुख्य विनवा,$न आयकु्त को

हटाने  से  सर्म्सबंचिधत  उपलब्ध  सुरक्षा  अन्य  विनवा,$न  आयकु्तों  को  उपलब्ध  कराई

जानी $ाविहए ।                       

121.  भारतीय  विनवा,$न  आयोग  द्वारा  स्वयं  तयैार  और  प्रकाभिशत

प्रस्ताविवत $ुनावी सुधार (2004)75 शी7,क वाले एक लेl में अनुशंसा की गई थी

विकः 

         “विनवा, $न  आयोग  की  स्वतंत्रता सुविनचिiत  करने  और  उसे  बाहरी

दबावों से सुरचिक्ष त रlने के लिलए संविवधान के अनुच्छेद 324 के l ंड (5) में

अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  उपबंध  विकया  गया  है  विक  मुख्य  विनवा, $न

आयुक्त  को उच्चतम न्यायालय के  न्यायाधीश के समान तरीके  से और समान

आधारों  के  अचितरिरक्त  उसके  पद से  नहीं  हटाया जाएगा। हालांविक,  अनुच्छेद

324 का वह l ंड (5) विनवा, $न आयुक्तों को समान सुरक्षा प्रदान नहीं करता

है और यह केवल यह कहता है विक उन्हें मुख्य विनवा, $न आयुक्त की अनुशंसा

के अलावा पद से हटाया नहीं जा सकता है। विनवा, $न आयोग की राय में यह

प्रावधान अपया,प्त  है और विनवा, $न आयुक्तों को पद से हटाने के मामले में वही

सुरक्षा प्रदान करने के  लिलए संशोधन की आवश्यकता है जो मुख्य विनवा, $न

आयुक्त  को उपलब्ध है।" 

 122.    उपरोक्त अनुशंसा को भारतीय विनवा,$न आयोग के सह- प्रायोजन में

कें द्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा तयैार विकए गए $ुनावी सुधार पर पृष्ठभूविम

पत्र (2010)76 में दोहराया गया थाः

“अनुशंसा

75 7575      भारत विनवा,$न आयोग द्वारा प्रस्ताविवत रिरफोरिरन्स (2004), पृ. 14, 15,   यहाँ उपलब्ध है:
h t t p s : / / p r s i n d i a . o r g / f i l e s / b i l l s _ a c t s / b i l l s _ p a r l i a m e n t / 2 0 0 8 / bill200_20081202200_$ुनाव

आयोग_    प्रस्ताविवत $ुनावी सुधार .pdf

76 7676     $ुनाव सुधार पर पृष्ठभूविम पेपर्,     कानून और न्याय मंत्रालय (2010),  6.3     $ुनाव आयोग के लिलये उपाय, पूष्ठ 19,  यहाँ उपलब्ध है: 
https://lawmin.gov.in/sites/ default/files/bgp_0.doc
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संविवधान के अनुच्छेद    324   के lंड   (5)   में अन्य बातों के साथ  -  साथ 

यह  उपबंध  है  विक  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  को  उच्चतम  न्यायालय  के

न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों को छोड़कर उसके

पद  से  नहीं  हटाया  जाएगा।  हालांविक  ,    अनुच्छेद    324    का  lंड    (5)  

विनवा,$न आयकु्तों को समान सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और यह केवल

यह कहता है विक उन्हें मुख्य विनवा,$न आयकु्त की सिसफारिरश के अलावा

पद  से  हटाया  नहीं  जा  सकता  ह।ै  विनवा,$न  आयोग  की  राय  में  यह

प्रावधान अपया,प्त है और विनवा,$न आयकु्तों को पद से हटाने के मामले में

वही  सरुक्षा  और  सरुक्षा  प्रदान  करने  के  लिलए  एक  संशोधन  की

आवश्यकता है जसैा विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त को प्रदान विकया गया ह।ै

विनवा,$न आयोग अनुशंसा करता है विक विनवा,$न आयोग के सभी सदस्यों

को  संवैधाविनक  सरंक्षण  विदया  जाए।  विनवा,$न  आयोग  यह  भी  अनुशंसा

          करता है विक विवभिभन्न स्तरों पर अचिधकारिरयों और कम,$ारिरयों से यकु्त

       विनवा,$न आयोग के सचि$वालय को भी उनकी विनयवुिक्तयों,  पदोन्नचित आविद

    के मामले में काय,पालिलका के हस्तके्षप से सरुचिक्षत रlा जाए और ऐसे

सभी  काय,  विवशे7 रूप  से  लोकसभा  और  राज्यसभा  के  सचि$वालयों,

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रसिजस्थिस्ट्रयों आविद की तज,  पर

विनवा,$न आयोग में विनविहत हैं।विनवा,$न आयोग की तीसरी अनुशंसा यह है

विक इसके बजट को भारत की संचि$त विनचिध पर "प्रभारिरत" माना जाए।"

123.  विनवा,$न आयोग का काया,लय एक स्वतंत्र संवैधाविनक विनकाय है

सिजसे संविवधान के अनुच्छेद  324 (1) के संदभ,  में मतदाता सू$ी तयैार

करने और सभी संसदीय और राज्य विवधानमंडलों के $ुनावों और राष्ट्रपचित

और उपराष्ट्रपचित के काया,लय के सं$ालन के लिलए अधीक्षण, विनदfश और

विनयंत्रण की शविक्तयां विनविहत की गई हैं। अनुच्छेद  324 (2) के संदभ,  में
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विनवा,$न  आयोग  के  काया,लय  में  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  और  अन्य

विनवा,$न आयकु्तों की संख्या, यविद कोई हो, जो राष्ट्रपचित समय-समय पर

विनधा,रिरत कर7्े शाविमल है और 1 अक्टूबर, 1993 के आदेश द्वारा राष्ट्रपचित

ने अगले आदेश तक विनवा,$न आयकु्तों की संख्या दो विनधा,रिरत की ह।ै

1993 से, यह एक बहु-सदस्यीय आयोग है सिजसमें विनवा,$न आयोग के

सु$ारू और प्रभावी कामकाज को सुविनचिiत करने के लिलए अचिधविनयम,

1991 के अध्याय III के तहत विनवा,$न आयोग के कामकाज के लेन-देन

में समान भागीदारी ह।ै

 124.  संविवधान के अनुच्छेद 324 (5) का उदे्दश्य विनवा,$न आयोग की

स्वतंत्रता को सभी बाहरी राजनीचितक हस्तके्षप से मुक्त सुविनचिiत करना है

और इस प्रकार, स्पष्ट रूप से यह उपबंध है विक मुख्य विनवा,$न आयकु्त

को पद से हटाना उसी रीचित से होगा सिजस आधार पर उच्चतम न्यायालय

के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता ह।ै इसके बावजूद,  संविवधान के

अनुच्छेद 324 (5) के दसूर ेपरन्तुक प्रावधान के अनुसार अन्य विनवा,$न

आयकु्तों के लिलए इसी तरह की प्रविक्रया का प्रावधान नहीं विकया गया ह।ै

मुख्य विनवा,$न आयकु्त / अन्य विनवा,$न आयकु्तों की सेवा की अन्य शतk

को अचिधविनयम 1991 द्वारा विवधानमंडल द्वारा संरचिक्षत विकया गया ह।ै 

125. मामले के तथ्यों और परिरस्थिस्थचितयों में, स्वतंत्र और विनष्पक्ष $ ुनाव

आयोसिजत करने के लिलए विनवा,$न आयोग के काया,लय की तटस्थता

और स्वतंत्रता को बनाए रlने के महत्व को ध्यान में रlते हुए,  जो

हमार ेसंविवधान में विनविहत लोकतंत्र को बनाए रlने के लिलए एक अविनवाय,

शत,  है, विनवा,$न आयकु्तों की विनयवुिक्त को संरचिक्षत करना और काय,कारी

हस्तक्षेप से अछूता रहना अविनवाय,  हो जाता है। मेरे विव$ार से यह समय
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की आवश्यकता है और सलाह दी जाती है विक जब तक संसद द्वारा

कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक अनुच्छेद 324 (5) के पहले

प्रावधान  के  तहत  मुख्य  विनवा,$न  आयकु्त  को  उपलब्ध  सुरक्षा  का

विवस्तार अन्य विनवा,$न आयकु्तों को भी विकया जाए।

   XI.  विदशा  -  विनदfश  

                126.  जब तक विक संसद संविवधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुरूप कानून नहीं बनाती, तब

तक विनर्म्सनलिललिlत विदशा-विनदfश प्रभावी रहेंगेः 

(1)  हम घो7णा करते हैं विक मखु्य विनवा,$न आयकु्त और विनवा,$न आयकु्तों की

विनयवुिक्त तीन सदस्यीय सविमचित द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर की जाएगी,

सिजसमें प्रधानमंत्री,  लोकसभा में विवपक्ष के नेता और यविद विवपक्ष का कोई नेता

उपलब्ध नहीं है,  तो संख्यात्मक संख्या के मामले में लोकसभा में सबसे बडे़

विवपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायमूर्तित शाविमल होंगे।

(2)   यह वांछनीय है विक विनवा,$न आयकु्तों को हटाने का आधार वही होगा जो

मुख्य विनवा,$न आयकु्त का है जो भारत के संविवधान के अनुच्छेद  324(5)  के

दसूरे परन्तुक के अधीन उपबंचिधत मुख्य विनवा,$न आयकु्त की अनुशंसा के अधीन

रहते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधारों पर ह।ै

(3) विनवा,$न आयकु्तों की सेवा की शतk में विनयवुिक्त के पiात उनके विहतों के

प्रचितकूल अलाभकारी परिरवत,न नहीं विकया जाएगा। 

 हेडनोट्स लेlक - विबभूचित भू7ण बोस            मामले का परिरणाम रिरट याचि$का 

(सहायक - शुभांश pाकुर और शुभांशु दास, एलसीआरए)  आंभिशक रूप से स्वीकार की गई   
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